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 42  TAT  टेलीफोन  एक्सचेंज

 दिल्‍ली  प्रद्यासन  के  विभिन्‍न  Appointment  of  IAS  Officer  re  13 -  15
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 431.0  नेताजी  सुभाष  चन्द्र  बोस  का  Netaji  Subhas  Chandra  Bose’s  Contri-

 bution  ,  to  the .  Indian
 National

 भारत  के  राष्ट्रीय  aT
 flay Plan  ning

 में  योगदान

 433.  स्थानीय  लोगों  को  रोजगार  Employment  for  ‘‘Sons  of  the  35017

 देना

 में  Arrears 436,  दिल्लो  ट्लाफान  outstanding  against  Delhi

 MITA  की  श्रोर  बकाया  Telephone  Subscribers

 राशि

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS प्रदनों  के  लिखित  उत्तर

 ato  So  सख्या

 S.  Q.  Nos

 425.  गरीबी  के  स्तर  से  नीचे के  Special  Assistance  for  States  for
 People  23

 living  below  Poverty  Line स्तर  पर  रहने  वाले  व्यक्तियों

 लिये  राज्यों  को  विशेष

 सहायता

 427  राजस्थान  अर  श्न्य  स्थानों  Theft  of  Idols  from  Rajashthan  and  23
 other  Places से  मूततियों  की  चोरी

 429  पंचवर्षीय  यो  जनाश्रों  में  गरीबी  or Allocations  made  Anti  Poverty

 AUTH  कार्यक्रमों  के  लिये  Programmes  during  Five  Year
 Plans

 नियत  रादि

 grata  के  विभिन्‍न  लों  को  Demand  for  separation  of  Various  25 422
 Districts  of  Assam

 TAT  करने  की  ATT

 434  वर्ष  1972-73  में  राज्यों  को  Central  Assistance  to  States  during
 1972-73

 केन्द्रीय  सहायता

 Asian  News  Agenc 435  एशियाई  समाचार  एजेंसी  27

 437  पांचवीं  योजना  के  प्रति  Approach  to  Fifth  Plan  27

 दृष्टिकोण

 438  भूमि  सुधारों  के  क्रियान्वयन  Task  Force  for  Implementation  of

 के  लिये  कार्यकारी  दल  Land  Reforms

 439  श्राकाशवाणों  द्वारा  ख्याति
 Engagement  of  Renowned  Artistes  by  28

 AIR  on  Casual  Basis
 प्राप्त  कलाकारों  को  नेमित्तिक

 झाघार  पर  काम  पर  लगाना

 फ्



 श्रता०  To  संख्या

 Q.  Nos.  Subject  Pages

 440,  केरल  में  Reda  aTHTT  कें  Shortage  of  Raw  Materials  in  Central  28-29

 Government  Production  :  Centres  in
 उत्पादन  केन्द्रों  में  कच्चे  माल  Kerala

 की  कमी

 धरता ०  प्र०  संख्या

 U.  S.  Q.  Nos.

 4113,  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  Increase/decrease  in
 fer  capita

 in  States  and  1  ion  Territories.
 में  प्रति  व्यक्ति  ara  में  कमी

 वृद्ध

 4114,  कार्यकारी  डाक  Complaint  lodged  with  Executive  2930

 तथा  तार  सिविल  डिवीजन
 Engineer,  P  &  T  Civil  Division.

 से  गई  शिकायत

 4115,  केन्द्रीय  सैल  Vacancies  of  LDCs,  UDCs,  and  Steno-
 Arta

 30

 graphers  rep  ९4  ६६,  d  to  Central
 को  fara

 (Surplus  Staff)  Cell

 उच्च  श्र्णी  लिपिकों  और

 arTafatray  रिक्त  पदों

 की  सूचना

 Nomination  of  LDCs/UDCs  and  30 4116.  भायकर  दिल्‍ली  के
 to  the  Office  of

 कार्यालय  में  नियुक्ति  के  लिये  Commissioner  of  Income  Tax,
 fara  लिपिकों

 Delhi

 श्र णी  लिपिकों  तथा

 लिपिकों  का  नाम  देना

 4117.  रजिस्ट्रार  जनरल  श्रौर  Employees  of  the  Office  of  Registrar

 आयुक्त  कार्यालय  General  and  Census  Commissioner

 के  री

 an  Us 4119.  डाक  तथा  तार  विभाग के
 Entitlem है  ६  &  nas 8 cul  tof P  a  a  Officers  to  more  32

 than  one  Telephone  instru  18६11 ६ mant
 अधिकारियों  द्वारा  एक  से

 अधिक  टेलोफोन  पाने  का

 afaarey  होना

 4121.  विज्ञान  और  के  Selection  of  Experts  for  sending  to
 and  the

 क्षेत्र में  भारत  रूस  करार के
 USSR  under  1.0  ‘Indo  Soviet
 Agreement  in  the  field  ण्  Science

 भ्रघीन  रूस  को  भेजे  जाने  and  Technology

 वाले  विशेषज्ञों  का  चयन

 (iti)



 विषय धरता ०  To  संख्या

 U,  S.  0.  Nos  Subject  Pages

 Development.  of  Thymba  Space,  Centre  33 4122  aq  1973-74  में  sea
 durina  1973-74

 श्रन्तरिक्ष  केन्द्र  का  farre

 4123.  रोजगार  सम्बन्धी  कार्यक्रमों  Allocation  of  Funds  o  Kerala  for

 Employment  Programmes
 के  लिये  केरल  को  धन

 नियतन

 Written  off  of  FFC  Loans  35
 4124.  फिल्‍म  वित्त  निगम  के  ऋणों

 को  बड़  ae  डालना

 De-inking  and  Re-using  of  used  35 125,  पुराने  श्रखबारों  से  स्याही
 Newsprint

 पौर  उन्नक़ा  पुनः

 योग  करना

 6.  सूचना  श्रीर  प्रसारण  Unutilised  Money  with  Ministry  of  36
 Information  and  Broadcasting लय  के  पास

 राशि

 7.  सुचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्रालय  Magazines  etc.  produced  in  Assamese  37

 द्वारा  असमियों  भाषा  में
 by  Information  and  Broadcasting
 Ministry

 प्रकाशित  पत्रिकाएं  safe

 4128,  भारत  में  fratftze  Zionist  Associations  in  India  37

 farts

 129.  हिन्दुस्तान  मशीन  ट््ल्म
 Lock  out  in  HMT

 लिमिटेड  में  तालाबन्दी

 4130,  ग्रामीण  बेरोजगारी  की  रोऊः  Laynching  ण  certain  construction  38
 programmes  to  check  rural  unemp- धाम  के  लिये  कुछ  निर्माण
 loyment

 कार्यक्रमों  का  आरम्भ  किया

 जाना

 Antiques  stolen  from  Orissa  38--39 4131.  उड़ीसा  से  चुराई  गई  प्राचीन

 वस्तुए

 4132,  उत्तर  प्रदेश  के  कुमाऊं  शौर  Disapperance
 of  sculpture  and  anti-  39

 गढवाल  क्षेत्रों  से  मुर्तियों  मौर  ques  from  Kumaon  and  Garhwal
 areas  of  U.P,

 पुरातत्व  की  aqui  के  aay

 हो  जाने  Utare |  मामले

 (iy)



 गता ०  To  संख्या  विषय

 U.S.  0.  Nos.  Subject  Pages

 4133,  राज्यों  में  हरिजनीं  कीं  AéSault  aiid  Harassment  on  Harijang  39-40

 पीट  भौर  want  परेशान  in  States

 किया  जाना

 4134.  पांचवी  योजना  के  दौरान  Provision  for  Employmént  of  §.-C.  and

 अनुसूचित  जातियों  तथा
 S.T.  during  Fifth  Plan

 श्रनुसूचित  a-atfaay  के

 लिये  रोजगार की  व्यवस्था

 4135.  पांचवीं  योजना  श्रवधघि  में  हूं  1001  810८8167  for  Development  of
 Education  during  Fifth  Plan  Period

 दिक्षा  के  विकास  के  लिये

 नियत  राधि

 4136.  श्रीनगर  में  इल  गेट  पर  एक  Persons  kifléd  in  a  Hotel  Dalgdte  if  41

 Srinagar
 होटल  में  मारे  गये  ब्यक्ति

 Rétovery  ्  d  Transhiiiter  ि  Batald 4137,  पंजाब  के  जिले  में
 Punja

 ट्रांसमिटर  को  बरामद  किया

 जाना

 4138,  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  Indo-Soviet  talks  on  Fifth  Plan  42

 बारे  में  ATTAEVE AAT aa

 Economié  éondition  of  42 4139,  पद्चचिमी  बंगाल  की  आंथिक

 ददा

 43 4140,  दिल्‍ली  की  wat  द्वारा  ढाक  के  Dethi  Firm  60108  in  Fraud  through
 Mail

 जरिए  घोखाधड़ी

 414].  fazat  &  डिग्री  प्राप्त  Preferénéé’  in  employment  to  Foreign  43

 व्यक्तियों  को  रोजगार  देने  में  degree  holders

 तरजीह  देना

 4142,  Judgement  of  Madhya  Pradesh  High मध्य  प्रदेश  उच्च  न्यायालय  4344

 के  निरणांयों  का  क्षेत्रीय
 Court  in  regional  language

 भाषाओं  में  प्रकाशन

 4143.  भारत  में  विवाह  को  रस्म  पर  Remarks  on  marriage  customs  in  10018

 टिप्पणा  शौर  चेम्बर्स  एनसा
 and  Cha  mbe  rs  Encylopiedia,  1967

 1967

 )



 विषय अता ०  घ०  संख्या

 U  0.  Nos,  Subject  Pages

 4144,  अ्राकाशवारी  के  .  कमेंचा  रियों  Demand  for  bonus  by.  AIR  Staff.

 की  बोनस  के  fat  माँग

 4145.  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  Price  of  equipment  supplied  by  HEL  45

 and  B  -H.E;
 भर  भारत  हैबी  इलेक्ट्रिकल्स

 द्वारा  सप्लाई  किये  गये

 करणों  का  मूल्य

 Employment  prospects  in  Andaman 4146,  श्र  डमान  atraqe  में  रोजगार
 Group  of  Islands

 46 4147,  राष्ट्रीय  प्रयोगशाला  Development  of  non-ferrous  thetal
 powders  by  atomisation  at  National

 जमधषेदपुर  में  एडमीकरण  Metallurgical  Laboratory,  Jamshed-

 pur: द्वारा
 प्रलोह  धातु  चूण  |

 किया  जाना

 4148.  प्रबन्धकों  !  faze:  aver.  Restriction...on-HMT  employees  for.

 representing  against  ‘the  manage-
 बेदन  देने  के  बारे  में  हिन्दु  ment
 स्तान  मद्दीन  टल्स  के

 चारियों  पर  प्रतिबन्ध

 4149,  qfaat  पंचवर्षीय  योजना  में  Assistance  for  industfialisatiens  01:  47

 विकासशील  देशों  के  ्रौद्योगी -  developing  countries  during  Fifth

 करण के  fad  सहायता  Plan.

 4150.  मंत्रालयों
 में

 प्रबन्ध  सुचना  4-  48 Management  information
 Ministried

 system  in

 4151.  ate  से  आयात  far  गये  Agreement  for  manufacture  of.  Trac-  48

 इंजस से  ट्रैक्टरो ंके  निर्माण  tors  with  an  engine  imported  from
 Poland.

 के  लिये  Herz

 4152.  ag  बनाने  के  लिये  atati-
 Industrial  units  licensed  annually  fot  49

 fas  एककों  को  प्रतिवषं  दिये  manufacturing  liquor

 गंगे  लाइसेंस

 4153.  केवल  50  fa  प्रति  व्यक्ति
 49--50 Percentage  of  Rural  Populatio#  spetid-

 0  nai प्रतिदिन  व्यय  करने  बाली  ing  5  pal  ise  per  head  per  day

 ग्रामीण  क्षत्र  जनसंख्या

 की  afaarcdtar

 (vi)



 श्रेता
 ०  प्र०  संख्या  विषय

 U.S  Q.  Nos.  Subject

 4155.  खादी  भवनों  शरीर  भण्डारों
 Comparison  between  Khadi  Bhavans

 and  Bhandars
 की  तुलना

 4156  50 खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  Efforts  for  expansion  of  Cottage  10004
 ‘stries  by  Khadi  and  Village  Indu-

 कुटीर  उद्योंगों
 के

 stries
 Commission विस्तार  के  लिये  प्रयत्न

 4157  बिहार  भूमि  सुधार  President’s  Assent  to  Bihar  Land  51

 Reforms  (Amendment)  Land
 भूमि  afanaq  सीमा  कम

 Ceilling  Reduction  Bill
 करने  ate  विधेयक  पर

 राष्ट्रपति  की
 श्रनुमति

 4158  जनजाति  क्षत्रों  में  लघु  Setting  up  and  expansion  of  small  51
 Scale  Industries  in  Tribal  areas उद्योगों  की  स्थापना  तथा

 उनका

 Closure.  of;  Small  Scale  ‘Industries  in 4159.  बिजली  की  कमी  के  कारण

 फरीदाबाद  गाजियाबाद  श्रौर  Faridabad,  Ghaziabad  and.  Delhi
 due  to  shortage  of  power

 दिल्‍ली  में
 लघु

 उद्योगों  का

 बन्द  होना

 52 4160  विधान  सभा  के  स्थगन  के  Request  from  Tamilnadu  Government
 for  on:  adjournment  of

 सम्बन्ध  में  सलाह  देने  at  Assembly

 तमिलनाडु  सरकार  का

 रोध

 4161,  छोटी  कार  परियोजना  Small  Car  Project  52

 area  प्रौर  तप्तिलनाडु  स्थित  Indigenous  components  in  Atomic 4
 162

 ‘Stations  ‘at  Trombay  and in  -Tamif-
 परमाशु  ऊर्जा  केन्द्रों  में  fiadu

 कल
 पुर्जे

 4163  बंगलौर  स्थित  afteuy  Disturbances  at  ITI  Bangalore  53

 फोन  इंडस्ट्री  में  पिंक

 दंगे

 4164  तकनीकी  ज्ञान
 को  से

 Categties  of  Machineries  33

 प्रभावित  aaa  की  किस्में
 production  suffers  due  to  Techno-
 logical:  gap

 4166  डाक  तथा  तार  विभाग  में
 Appeal  by  54.0

 Emyloyees

 Extra  Departmental
 विभागीय  कमंचारियों

 द्वारा  की  गई  अपील

 (vii)



 Hato  To  संख्या  विषय

 U.S.  Q.  Nos.  Subject  Pages

 Preduction  of  Air  Conditioners  Refri-  54 4167.  घातानुकूलन  यस्त्रों  और

 waaay  का  उत्पादन  ‘gerators

 4168,  योजना  तन्त्र  को  बनाने  Central  Assistance  to  States  for  Stre-

 के  लिये  राज्यों  को  केन्द्रीय  hgthentiing  Planning  Machinery

 सहायता

 4169,  Uso  बी ०  fart  IBM  World  Trade  Corporation  55

 व्यापार  निगम

 4170.  Taare T  के  मामले  की  Investigation  by  CBI  in  the  Balyoge-
 shwar  case केस्ब्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  जांच

 4171.  इकानामिक  टाइम्स  में  Article  published  in  the  Economic  56

 Times  under  the  caption fara  क्लेम्स  में  बी  विलाइड
 claims  may  be  belied-near-zero

 नीयर  जीरो  प्रोथਂ  के  Growth’’

 श्रन्तगंतਂ  wot  ae

 4172,  राजस्थान  के  उदयपुर  जिले  Telephone  at  Panchayat  Centres  of  56

 Udaipur  District,  Rajasthan
 में  पंचायतों  में  टेलीफोन

 Artilysis  of  Census  figures  57 4173.  जनगणना  के  ates}  का

 विदलेषणा

 4174,  argo  He  अई०  बंगलौर  Man  Hours  lost  in  strike  in  IT!  Banga-  58
 lore

 में  हड़ताल  के  कारण  श्रम

 घण्टों की  हानि

 4175.  ofear  Fate  उद्योगों  की  Utilisation  of  full  capacity  of  Indu-  58
 stries  in  West  Berigal

 पूरी  क्षमता  का  उपयोग

 Documentary  on  ‘‘Durga  Puja’’  39
 4176,  पुजा  पर  वृत्त  चित्र

 Streamlining  of  Administrative  System 4177.  sarafaay  पद्धति  में  सुधार
 करना

 4178.  aati fara  ara fra  Filling  up  of  quota  of  Scheduled  60

 परिषद
 -  Caste  and  Scheduled  Tribe  Section

 Officers  in  CSIR  ne

 सुचित  जातियों  atk

 सूचित  ज॑नजातिश्रीं के  ध्नुभाग
 श्रघिकारियों  के  कोटा  का

 भरा  जाना

 (viii)
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 Use  of  metal  detectors  in  interception 4179,  पत्र  बमों  का  पता  लगाने के
 of  letter  Bombs

 लिये  घातु-डिटेक्टर

 4180.  Irregularities  in  selection  of  Linemen  61
 श्रागरा  केन्द्र में  aera F के  at  Agra  Centre
 चयन  में  अनियमितताएं

 4181.  गलत  टेलीफोन  बिलों  के  बारे  M.P.S.  communications  regarding
 wrong  telephone  bills

 में  संसद  सदस्यों  के  पत्र

 4183,  इण्डियन  टेलीफोन  इडस्ट्रीज
 Manufacture  of  out  dated  Telephone  62

 Equipment  by  ITI
 द्वारा  पुराने  किस्म  के

 फोन  उपकरणों का  निर्मारण

 4184.  भ्राकादवाणी  सहायक  Upgradation  of  Auxiliary  on

 weal  का  दर्जा  बढ़ाना
 AIR

 टेलीविजन  के  कायंफ्रमों  की 4185,  Assessment  of  T.V.  Programmes  popu-  64
 लोकप्रियता  के  larity

 4186,  arayaral  ak  व्यापारिक  Production  of  passenger  cars  and
 commercial  vehicles

 बाहनों  का  उत्पादन

 41  8  7.  away  विकसित  क्षेत्रों  के  Financial  aid  to  Uttar  Pradesh  atid
 Bihar  for  development  of  under- लिये  उत्तर  प्रदेश  तथा  बिहार  developed  Areas

 को  सहायता

 4188.  विज्ञान  atc  fvenfirat  मंत्री  Seience  and  Technology  Minister’s

 की  मास्को  की  यात्रा  visit  to  Moscow

 4189,  टेलीविजन  सेटों  के  निर्माण  Licences  issued  to  New  Units  for  Manu-  67-68

 facturing  T  V  Sets
 के  लिये  नए  एककों  कों  दिये

 गये  लाइसेंस

 4190.  प्रावद्यक  seq  at  वितरण  Defects  in  the  Distribution  System  of  68

 Essential  Commodities व्यवस्था  में  त्रुटियां

 4191.  प्रत्येक  पंचवर्षीय  योजना  में  Population  Engaged  in  Agriculture  in

 each  of  the  Five  Year  Plan
 खेती-बाड़ी  करने  वाले  लोगों

 की  संख्या

 (ix)
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 4192.  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  Output  in  HEL  Bhopal  69

 भोपाल  में  उत्पादन

 4193,  1972  के  wea  तक  टेलीफोन  Anticipated  Demand  for  Telephone
 Connections  by  1972

 कनेक्शनों  के  लिए  प्रत्याशित

 मांग

 ७ 4194,  राज्य  वित्त  निगमों  द्वारा  लघु
 Loans  to  small  eval  units  by  State  70

 Financial  Corporations
 एककों  को  ऋणा  देना

 समुद्र  पर  विकास  के  ब्रिटिश  Discussion  with  British  Minister  of  70

 Overseas  Development मंत्री  के  साथ  बातचीत

 71 4197.  स्वार्ध  नता  की  रजत  जयन्ती  Exhibition  Trains  Highlighting  the  Pro-

 gress  made  on  Silver  Jubliee  of
 के  सवसर  पर  fad aa  प्रगति  Independence

 दर्शाने  वाली  प्रदर्शनी

 गाड़ियां

 4198  qfaaa  बंगाल  में  इलेक्ट्रोनिक्स  Setback  to  Electronics  Industry  in  West  72

 Bengal
 उद्योग  को  घक्का

 4199,  सीमेंट  ae  टायर  का  कार  Issue  of  letter  of  Intent  to  West  Bengal
 Industrial  Development  Corporation.

 खाना  स्थापित  करने  के  लिये  for  setting  up  of  Cement  and  Tyre

 qfeay  बंगाल  Factory

 विकास  निगंम  को  area  पत्र

 जारी  करना

 73
 4200.

 मध्य  प्रदेश  को  केन्द्रीय  Waiver  of  Conditions  for  Grant  of
 Central  Assistance  to  M,

 यता  की  मंजूरी  की  शर्तों  में

 4201.  देश  में  srpat  द्वारा  Surr  nder  by  Dacoits  in  the  country

 समपंण

 श्राकाशवाणी
 तथा  टेलीविजन  Sports  Coverage  by  AIR  and  T.  V.

 4202.
 से  खेल  कूद  संबंधी

 4203.
 Officers  of  the  Rank  of  Under  Secre-  75

 इलैक्ट्रोनिक्स  श्रायोग  में  अवर
 tary  and  above  in  the  Electronics

 सचिव  तथा  उससे  बड़े  रेंक  '  के  Commission

 faa

 (x)
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 4204.  दिल्‍ली  में  दूसरे  राज्यों  a  Posting  of  Senior  Police  Officers  from

 other  States  in  Delhi
 वरिष्ठ  पुलिस  afantfeay

 की  नियुक्ति

 4205.  Expansion  of  Hindustan  Teleprinters  76
 हिन्दुस्तान  टेलीप्रिंटस

 Ltd. टेड का  विस्तार

 Settlement  of  I  ह  ध nter-st  ate  Feuds  between  76
 4206.  पंजाब  और  हरियाणा  तथा

 Punjab  and  Haryana  Mysore  and

 मैसूर  श्रौर  महाराष्ट्र  के  Maharashtra

 विवाद  का

 टारा

 4207.  इन्जीनियरी  वस्तुओं  के  Rise  in  Engineering  output

 दन  में  वृद्धि

 Involvement  of  Trade  Unions  in  prepar-  77
 4208.  पांचवी  योजना  के  प्रति  the ing  wiv  paper  on  approach  to  Fifth

 कोण  पत्र  तैयार  करते  समय  Plan

 कार्मिक  संघो  परामरशं

 लेना

 4209,  निकट  भविष्य  में  सेवा  निवृत्त
 Extention  to  | कि  Officers  due  for  77-78

 retirement
 होने  वाले  भारतीय  सिविल

 सेवा  के  afaarfiai  का  सेवा

 काल  बढ़ाना

 nd  Fu 4210.  कार्मिक  प्रद्यासन  सम्बन्धी  Composition  a  HG  nections  of  Advi-  78

 sory  Councilon  Personnel  Admini-
 सलाहकार  परिषद  का  गठन

 st  ration
 शौर  कृत्य

 4211.  दिल्‍ली  में  कानून  are  व्यवस्था  Law  and  Order  Situation  in  Dethi

 की  स्थिति

 4212.  चमड़े  की  qegq  बनाने  वाली  Foreign  Com  nies  Manufacturing  79

 Leather  Goods विदेशी  कम्पतियां

 4213.  मध्य  प्रदेश  में  टेलीविजन  सँटों  Issue  of  Licence  for  Manufacture  of  79
 T.  V.  Sets  in  M.P.

 के  निर्माण  लिये  लाइसेंस

 देना

 4214,  बिहारी  मुसलमानों  को
 Infiltration  of  Bihari  Muslims  into  80

 Indian  Territory तीय  क्षत्र  में  घुसपेंठ

 (xi)
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 4215.  उद्योग  में  स्वदेशी  प्रोद्योगिकी  Indigenous  Technology  in  Industry  80

 4216,  आकाशवाशी  के  कलकत्ता  Mechanical  Defects  in  AIR  Calcutta

 केन्द्र  में  मशीन  सम्बन्धी

 खराबियां

 81 4217.  श्राकादावारी  के  कलकत्ता  Weak  Transmitter  of  AIR  Calcutta

 केन्द्र  का  कमजोर  ट्रांसमीटर

 4218.  छोटे  श्रौर  मध्यम  श्रेणी  के  Government  Advertisement  to  Small

 समाचार-पत्रों  को  सरकारी  and  Medium  Newspapers

 विज्ञापन

 4219.  कर्मचारियों  की  सांठ-गांठ  से  Tele-  84 Traders  allegedly  making  free

 व्यापारियों  द्वारा  fryer
 phone  ८8115  in  connivance  with

 employees
 टेलीफोन  किये  जाने  का

 चार

 4220.  AIA  सिविल  Stay  of  ICS/IAS  and  other  Central  Ser-  85

 vices  Officers  in  Delhi  for  more
 भारतीय  Tariafaa  सेवा

 than  Five  Years
 तथा  अरन्य  केन्द्रीय  Baral  के

 afaarfzay  का  पांच  वर्ष  से

 अधिक  समय  तक  दिल्‍ली  में

 रहना

 4221.  दिल्‍ली  कें  ger  कार्यकारी  Election  of  Chief  Executive  Cowncillor,  85

 Delhi
 Tas  का  चुनाव

 4222,  हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्स  के  Surplus  cay  ity  in  HMT  Plant  85-86

 संयंत्र  में  फालतू  क्षमता

 4227,  TaaeAaT  dart  सहायता  Proposal  of  Freedom  Fighters  assis-  86
 tance  Committee  Bihar

 afafa,  बिहार  का  सुभाव

 4224,  aqtaataeaz  की  aifafarfirat  Memorandum  submitted  to  "Prime  86

 Minister  regarding  activities  of  Bal-
 के  बारे में  प्रधान  मंत्री  को

 yogeshwar
 fear  गया  ज्ञापन

 4225.  पटना  शहर  में  raga  के  86 Telephone  connections  in  Patna  City
 कनेक्शन

 (xii)



 rad
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 Five  Year  Scheme  for  Space  Research  87-88
 4226,  ग्रस्तरिक्ष  की  खोज  के  लिये

 पंचवर्षीय  योजना

 4227.  विभागीय  परीक्षाओं  में  हिन्दी  Use  of  Hindi  in  Departmental  Exami-  88

 nation
 का  प्रयोग

 Mobile  Post  Office  88 4229,  चलते  फिरते  डाक  घर

 Check  on  the  srowth  of  monopoly 4230,  एकाधिकार  ग्रहों  की  वृद्धि  पर
 Houses

 रोक  लगाना

 Allocation  of  Fund  for  Telecommunica-~  89
 4231,  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में

 tion  Development  in  Fifth  Plan

 दूर  संचार  सेवा  के  विकास  के

 लिये  वनराशि का  आवंटन

 423°.  दैनिक  श्रवन्तिका  को  Advertisement  to  daily
 *  Avantika’  89

 (Ujjain)
 विज्ञापन

 Incidents  of  Rioting  and  Stabbing  in
 4233.  में

 Sarai  Rohilla,  Delhi

 दंगों  श्रौर  छूरेबाजी  की

 घटनाएं

 4234,  भारत  में  विदेशी  faaatt  Foreign  Missionari  in  India  90

 Issue  of  Licences  for  setting  up  of
 4235.  बिहार  के  पालामऊ  जिले  में

 Industries  in  Palamau  District
 उद्योगों  की  स्थापना  के  लिये

 (Bihar)

 लाइसेंस  देना

 Issue  of  Licences  to  large  House  for  91 4236.  बिहार  श्रौर  उत्तर  प्रदेश  में
 setting  up  of  Industries  in  Bihar

 उद्योग  स्थापित  करने  के  लिये  and  U,  P.

 बड़े  arent  al  को

 लाइसेंस  देना

 Development  of  Palamau  District  and  91
 4237,  पांचवीं  योजना  में  बिहार  के  Division  of  Bihar Chhotanagpur

 पालामऊ  जिले  ate  during  Fifth  Plan

 नागपुर  डिवीजन  का

 Foreign  help  in  Manufacture  of  Trans-  92
 4238.  नैनी  में  पारेषण  उपकरणों

 के  निर्माण  के  लिये  विदेशी
 mission  Equipment  at  Naini

 सहायता

 4239.  दिल्‍ली  टेलीफोन  Frat  at  Delhi  Telephone  Department  Expaa-  92
 sion  Plan विस्तार  योजना

 (xiii)
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 Pages

 93 4240.  केरल  में  स्वचालित  टेलोफोन  Auto-Telephone  Exchange  in  Kerala

 केन्द्र

 4241.  केरल  का  उसके  पड़ोसी  राज्यों  Industrial  evelopment  of  Kerala’  in

 Comparision  for कीं  तुलना  में  srerttira  Neighbouring

 विकास
 States

 4242.  केरल  को  meas  जारी  Issue  of  Letters  of  Intent to  Kerala  94

 करना

 2  सथ  पना  के  लिये  Issu avo  e  of  Licences  Wm
 in

 Kerala  Districts  95 4243,  उद्योगों  थ  ६  ॉ

 केरल  के  जिलों  में  लाइसेंस
 for  Setting  up  of  Industries

 देना

 4°44.  केरल  में  लघु  उद्योगों  तथा  Utilisation  of  Funds  for  Small  Scale  95

 Industries  and  Industrial  Estates  in
 अ्रौद्योगिक  arqaral  के  लिये  Kerala

 घन  का  उपयोग

 4:45.  बेरोजगार  इजीतियरों  को  sue  of  Licence  to  Unemployed  96
 Engineers

 लाइसेंस
 देना

 4246,  सहकारी  समितियों  को  Issue  of  Licences  Co-operative  96

 सेंस  देना
 Societ

 424%.  1972  में  छिपे  नागाओं  ares  Killing  of  a  security  force  personnel
 and  other  persons  by  underground

 सुरक्षा  बल  के  कमंचारी  तथा
 Nagas  during  November,  1972

 अन्य  लोगों  की  हत्या

 4249.  एम०  सी०  सी०  की  टीम  के  Running  Comentary  in  Hindi  Cricket  97
 Matches  during  MCC  Tour  of

 भारत  के  दौरे  के  समय  fete
 India

 के  मंचों  का  हिन्दी  में  आंखों

 देखा  हाल  प्रसारित  करना

 4250,  क्षेत्रीय  areaTat  को  परीक्षा  Regional  Languages  as  Medium  o.  07

 Examinations
 का  माध्यम  बनाना

 4251,  माल  feear  उद्योग में  भ्रप्रयुक्त
 Idle  Capacity  in  Wagon

 Industry
 98

 क्षमता

 (xiy)
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 Manufacture  of  Electric  Typewriter  by
 4252,  हिन्दुस्तान  reflfxed  द्वारा

 Hindustan  Teleprinters
 बिजली  के  टाइप  राइटर  का

 निर्माण

 4253.  राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  निगम  Funds  for  National  Small  Industries  99

 Corporation
 की  निधि

 on 4254,  पूर्वोत्तर
 क्षेत्र  में  घर्म  परिवतंन  Religious  conve  re  s  in  North  East  99

 region

 4255.  मध्य  प्रदेश  में  कागज  FT  Paper  Mill  in  Madhya  Pradesh

 4256,  विज्ञान  are  प्रोद्योगिकी  संबंधी  Appointment  of  whole-time  members  of  100
 National  Committee on  Science  and

 राष्ट्रीय  समिति  में
 Technology

 कालिक  सदस्यों  की  नियुक्ति

 4257.  पांचवीं  योजना  में  कृषि  सबंधी  Scheme  to  diversity  Agricultural  activi-  100

 कर्यक्रमों  में  परिवतंन  करने
 ties  during  Fifth  Plan

 की  योजना

 4258.  हरियाता  के  मुख्य  मंत्री  के  Allegations  against  Haryana  Chief  101
 Minister

 विरुद्ध  अरोप

 4259.  भारतीय  राष्ट्रीय  प्रनुसंघान
 Reservation  for  Scheduled  Castes  and

 Sch wil  eduled  Tribes  in  National  Re-
 तथा  विकास  निगम  में  श्रनु+  search  and  Development  Corpora-

 tion  of  India सूचित  जातियों  श्र

 सूचित  जन  जातियों  के
 लिये

 आरक्षण

 4260.  पांचवीं  योजना  में  क्षेत्रीय  Reduc  tlo |  n  of  regi resi
 102

 ing  Fifth  Plan
 onal  imbalances

 dur-

 प्रसन्तुलन  को  कम  करना

 4261,  Documentary  film  | है॥ |  Kumaran  Asan मलयाली  कवि  कुमारन  श्रसन

 qt  वृत्त  चित्र
 Malayalee  Poet

 Implementation  of  the  Bhabha  Commi-  103--104 4262,  इलैक्ट्रोनिक  सम्बन्धी  भाभा
 ttee  (1966)  recommendations  on

 समिति  (1966)  at  facie
 Electronics

 frat  ar  क्रियान्वयन

 4263.  चौथी  योजना  की  क्रियान्विति
 Difficulties  experienced  in  the  imple-  105

 mentation  of  roulr  th  Plan में  आई  णा [ठा  शुभा

 (xy)



 श्रता ०  प्र०  संख्या  विषय

 5,  0,  Nos.  Subject  Pages

 105 4264,  दुग्घ  उद्योग  का  विकास  Growth  of  Milk  Industry

 Industrial  Undertakings  of  75  large  106 4265.  संयुक्त  क्षेत्र  के  oat  लाये

 जाने  बाले  प्रस्तावित  75  बडे
 houses  proposed  to  be  brought
 under  Joint  Sector

 व्यापार  gel  के  श्रौद्योगिक

 उपक्रम

 Review  of  letters  of  Intent/Licences 4266.75  बड़  उद्योग  गृहों  को

 जारी  किये  गये  पत्र
 issued  to  75  large  houses

 लाइसेंसों  पर  पुर्विलोकन

 4267,  बिहार  खादी  ग्रामोद्योग  संघ  Embezzlement  of  loans  granted  to  107
 Bihar  Khadi  Gramodyog  Sangh

 को  दिये  गये  ऋणों  का  गबन

 4268,  बिहार  खादी  ग्रामोद्योग  संघ  Decentralisation  of  Bihar  Khadi  Gra-  107
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 लोक-सभा  वाद-विवाद
 श्रन्नुदित

 LOK  SABHA  DEBATES  (SUMMARISED  TRANSLATED  VERSION)

 लोक-सभा

 LOK  SABHA

 13  1972/22  1894

 Wednesday,  December  13,  1972/  Agrahayana  22,  1894  (Saka
 ae  SS  Gene  Co

 लोक  TATE  बजे  समवेत  हुई  ।

 The  Lok-Sabha  met  at  Eleven  of  the  Clock

 महोवय  पीठासीन  हुए

 [  Mr.  Speaker  in  the  Chair

 प्रदनो ंके  मौखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 Increase  in  Import  Quotas  for  Small-Scale  Industries

 421.  Dr,  Laxsainarayan  Pandeya  Will  the  Minister  of  Industrial  Development
 and  Science  and  Technology  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  at  the  30th  meeting  of  the  Small-Scale  Industries  Board  held  in  New

 Delhi,  he  made  an  announcement  that  an  increase  of  10  per  cent  would  be  made  in  the  im-

 port  quotas  meant  for  the  development  of  small  scale  industries  ;

 (b)  if  so,  the  steps  taken  by  Government  in  this  regard  ;  and

 (c)  the  other  suggestions  made  at  the  said  meeting  and  the  reaction  of  Government
 in  this  regard  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Industrial  Development  (Shri  Siddheshwar

 Prasad)  :  (a)  &  (b)  Yes,  Sir.  A  mention  was  made  of  a  possibility  of a  10%  increase

 in  the  foreign  exchange  allocation  for  small  scale  sector  and  action  in  that  direction  is

 accordingly  being  pursued.

 (c)  A  statement  is  laid  on  the  Table  of  the  House,

 Statement

 some ्र  of  the  import  suggestions  made  Government’s  reaction
 the luv by  Board

 A  Committee  has  since  been  set  up  to  work 1.  To  organise  a  census  of  small  scale

 industries,  out  the  methodology  of  census.  It  is  pro-

 posed  to  have  the  census  completed  within

 a  year,



 Oral  Answers  December  13,  1972

 ण

 Some  of  the  import  suggestions  Government’s  reaction
 by  the  Board

 =

 To  examine  and  initiate  necessary  The  Report  of  the  Bhat  Committee  has
 action  on  the  report  of  the  Bhat  been  circulated  to  State  Governments  and

 Committee  for  drafting  legistation  non-official  bodies  to  elicit  their  views  and
 for  small  scale  industries  comments

 The  Task  Force  for  Small  Scale  Industries To  raise  the  proposed  target  of

 additional  employment  to  be  crea-  has  revised  the  employment  target  from  1.5

 The  Task ted  in  the  small  scale  sector  during  million  to  2  million  persons.
 the  Fifth  Five  Year  Plan  Force  has  submitted  its  Report  to  the  Plan-

 ning  Commision

 4.  To  get  market  studies  organised  It  has  been  decided  that  the  Small  Scale

 with  a  view  to  make  entrepreneurs  Industries  Development  Organisation  should

 aware  of  important  information  such  get  certain  market  research  studies  organi-
 sed  in  selected  fields  of  interest as  capacity,  present  production  and

 demand  for  particular  products  in

 the  coming  years

 we 5  To  suggest  a  formula  for  equalisa-  A  Committee  has  been  set  up  by  the  Minis-

 tion  of  Iron  and  Steel  prices  for  try  of  Steel  under  the  Chairmanship  of

 large  and  small  scale  units  the  Deputy  Iron  and  Steel  Controller  to  go
 into  this  question.

 6  To  examine  the  tax  structure  for  A  Group  has  been  constituted  to  go  into

 small  scale  units  with  a  view  to  en-  this  question

 suring  that  it  makes  for  a  plough
 back  into  further  expansion  and  re-

 moves  the  discrimination  which

 operates  against  a  small  scale  part-

 nership  or  proprietory  concern  1n

 comparison  with  a  private  limited

 company
 Se

 Dr.  Laxmi  Narayan  Pandeya  :
 Mr.  speaker,  sir  a  reference  has  been  made  to  Bhatt

 Committee’s  repose  in  the  statement  Bhatt  Committee  was  formed  many  years  ago.  But

 they  have  recently  forwarded  the  Committee’s  report  to  the  State  Governments  for  their
 information  and  to  ascertain  their  views  The  small  scale  industries  have  been  closed
 down  due  to  nonavailablity  of  raw-materials  May  I  know  whether  they  have  evolved
 some  procedure  or  taken  steps  to  provide  raw  material  to  the  small  scale  industries  in  time
 so  that  they  may  repay  their  loans  in  time  Bhatt  Committee  was  formed  10  or  12  years
 ago,  May  I  know  what  help  are  they  going  to  provide  in  this  regard  ?

 Shri  Siddheshwar  Prasad  This  is  not  correct  that  Bhatt  Committee  was  formed  10
 This  Committee  was  formed  when  the  small or  12  years  ago.  industries  Board  had  its

 meeting  last  year.  This  Committee,  I  think,  took  the  minimum  time  than  all  the  Com-
 mittees  formed  up  till-now  in  submitting  its  report.  After  submission  of  the  report,  reco-
 mmendations  of  Committee  were  forwarded  to  the  State  Governments  &  obtain  their  views

 We  have  made  efforts  to  see and  I  hope  we  will  get  their  views  by  the  end  of  this  year.

 that  the  raw  materials  to  the  maximum  quality  are  to  small  scale  industries  and

 there  is  improvement  in  this  regard.

 Dr.  Laxmi  Narayan  Pandcya  The  Hon.  Minister  has  not  replied  to  my  question

 correctly  I  have  asked  whether  the  smal)  industries  are  getting  closed  due  to  nonavaila-

 े
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 bility  of  raw  material  and  they  are  unable  to  repay  their  loans  for  this  season?  May  know
 the  steps  they  are  taking  in  this  regard?

 Secondly,  may  I  know  whether  there  is  any  time  limit  fixed  to  submit  their  report
 for  the  Committees  formed  or  the  study  groups  constituted  by  them?  I  also  want  to  know
 whether  they  have  asked  the  state  Governments  to  submit  their  views  by  a  fixed  date  so
 that  after  deciding  a  procedure  they  may  take  immediate  steps?

 Shri  Siddheshwar  Prasad  :  As  regard  raw  material,  I  have  said  that  small  indust-
 ries  are  getting  it  every  year.  The  position  is  improving  and  efforts  are  being  made  to  see
 that  the  maximum  quantity  of  the  raw  material  is  provided  to  small  scale  industries.

 As  regards  the  second  question  of  the  Hon.  Member,  I  submit  to  his  information
 that  the  efforts  are  being  made  to  see  that  the  recommendations  of  the  committees  found
 during  the  last  meeting  of

 the  Board  of  small  scale  industries  are  completed  by  the  end  of
 the  next  year.

 Shri  Nathu  Ram  Ahirwar  :  The  Hon.  Minister  has  said  that  the  small  scale  indust-
 ries  are  getting  raw  materials.  I  would  like  to  mention  for  his  information  that  the  raw
 yarn  is  not  available  to  the  weavers  of  the  powerloom  industries  in  my  region.  The  Mill
 Owners  are  charging  double  or  more  than  the  double  prices  for  that.  May  I  know  the  steps
 Government  propose  to  take  in  this  regard  ?

 ‘Shri  Siddheshwar  Prasad  :  Powerloom  industries  are  not  covered  under  small  scale
 industries.

 श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  क्या  मन्त्री  मंहोदय  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  कितने  मुल्य  का

 विभिन्‍न  प्रकार  के  कच्चे  माल  का  आयात  किया  जाता  है  site  देश  में  कितने  मुल्य  का  नियंत्रित

 किस्म  के  कच्चे  माल  का  उत्पादन  होता  देश  में  इस  माल  की  कितनी  है  तथा

 कितना  माल  सप्लाई  किया  जाता  है  ?

 महोदय  :  यह  बहुत  बड़ा  प्रदन  है  ।  यदि  श्राप  उत्तर  दे  सकते  हैं  तो  दें  ।

 श्री  ज्योधिम॑य  ag:  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  कितने  आवश्यकता  पुरी  की

 गई  है  ?

 श्री  सिद्धेश्वर  प्रसाद  :  जहां  तक  प्राथमिकता  वस्त्र  उद्योगों  का  सम्बन्ध  लघु  उद्योगों

 की  सभी  श्रावश्यकताएं  पूरी  की  गई  हैं  ।

 श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  मेंने  प्राथमिकता  वाने  उद्योगों  के  विषय  में  नहीं  पूछा  है  ।  मैंने  सभी

 लघु  उद्योगों  के  बारे  में  पुछा  है  ।

 अ्रघ्यक्ष  महोदय  :  यह  प्रदन  सभी  प्रकार  के  लघु  उद्योगों  के  विषय  में  नहीं  है  ।

 att  ज्योतिमंय  यह  सभी  प्रकार  के  लघु  Baia  के  विषय  में  है  इस  बेठक  की
 >

 कार्यवाही  पुभे  मेरे  घर  पर  प्राप्त  हो  गई  है
 ।

 यदि  श्राप  चाहें
 तो

 इसे  मध्याह्लोपरान्त  प्रस्तुत

 कर  सकता  हूं  |

 |
 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  श्री  के०  मालन्ना

 शी
 ज्योतिमंथ  बस ु:

 मेरे  प्रदन  का  उत्तर  नहीं  मिला  है
 ।
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 Weert  महोव्य  :  श्री  के०  मालनना

 श्री  के०  मालन्ता थ चक  व्या  मंसूर  राज्य  सरकार  ने  कच्चे  माल  के  कोटे  में  वृद्धि  करने  का

 भ्रनुरोध  किया  यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 प्रत्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  महोदय  इश  प्रइन  का  उत्तर  दे  चुके  हैं  वया  चाहते  हैं  कि

 उत्तर  फिर  से  दिया  जाय  ?

 थी  Go  यह  के  बारे  में  है
 ।

 meer  महोदप  :  मंसुर  राज्य  यहां  कहां  से  प्रा  wat  ।  श्री  पैन्यूली  ।

 at  परिपुर्ानन्द  पन्‍्थुली  थर्मामीटर  उद्योग  के  उपयोग  में  लाई  जाने  वाली  अ्रायातित

 के  क्षिक्षा  के  स्थान  पर  स्वदेशी  कच्चे  म।ल  का  श्रायात  करने  की  दिशा  में  कदम  उठाये

 जा  रहे  हैं  ?

 थो  सिद्ध  दचर  प्रसाद  :  प्रायात्त  एक  बहुत  बड़ा  प्रश्न  है  ।  इस  सम्बन्ध  में

 हन,दिए  जा  रहे  हैं  और  स्वदेशी  माल  के  उपयोग  के  लिए  सभी  प्रयास  किये  जा  रहे  परन्तु  मैं

 इस  मामले  में  विशिष्ट  जानकारी  देने  की  स्थिति  में  नहीं  हूं  ।

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  Is  it  a  fact  that  big  industries  are  producing  such  same
 items  as  are  produced  by  small  scale  industries  and  since  small  industries  can  not  complete
 with  big  inudstries,  they  do  not  develop?  If  so,  whether  the  Government  would  fix
 different  items  for  both  types  of  industries  and  prohibit  big  industries  from  manufactur-
 ing  soap,  tooth  paste  and  other  such  items  ?

 Shri  Siddheshwar  Prasad  :  As  per  policy  of  the  Government,  certain  items  have  been
 preserved  for  small  scale  industries.  But  the  industries  already  manufacturing  such  items
 are  still  running.  Big  industries  are  not  being  given  licences  for  the  manufacture  of
 these  items  and  the  Government  is  providing  all  sorts  of  help  for  the  improvement  of
 small  industries  in  this  field.

 सामान्य  व्यक्तियों  के  लिए  otadt  पंचवर्षोय  योजना  का  सस्कर रा

 422.  थी  वी०  ato  नायक  :  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ्
 कपा  पांचवी  योजना  का  कोई  ऐसा  संस्कररा  निकाला  जाएगा  जिसे  सामान्य

 व्यक्ति  समभ  सके  ;

 यदि  तो  कब  तक  ;  श्रौर

 यदि  तो  इसमें  क्या  कठिनाइयां  हैं  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  :  जी  हां

 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  को  अन्तिम  रूप  देने  के  तत्काल  बाद  ।

 (7)  प्रदन  नहीं  उठता |
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 aly  बी०  ato  क्योंकि  हमारे  देश  ह  अधिक  संख्या  श्रश्षिक्षितों  की  है  aa:  मैं

 यह  जानना  चाहता  हूं  कि  सामान्य  व्यक्ति  safe  जो  न  लिख  सकते  हैं  न  पढ़  aaa  हैं  के  लिए

 जो  योजना  के  संस्करण  का  स्वरूष  क्या  होगा
 ?  मैं  मन्त्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि

 बया  इस  पंचवर्षीय  योजना  के  श्रव्य-हष्य  संसाधन  संभव  है  जिन्हें  80  sfaaa  ae  ars

 सक

 ष्  मोहन  धारिया  विचार  करने  के  लिए  यह  एक  अच्छा  सुभाव  है  ।

 at  बी०  वी०  नायक  :  योजना  का  प्रारूप  कब  तक  तेयार  हो  जायेगा

 श्री  मोहन  afar : :  इसके  बहुत  से  स्तर  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रारूप  की  रूपरेखा

 20  1973  तक  तेयार  हो  जायेगी  श्रौर  31  1974  तक  इस  पंचवर्षीय  योजना

 अन्तिम  दस्तावेज  तैयार  हो  जायेगा  ।

 श्री  पी०  भ्रार०  डिनाय  पंचवर्षीय  योजना  के  कुल  feat  संस्करण  प्रकाशित  किये

 जायेंग े?

 श्री  मोहन  arfzar  केवल  एक

 धी  समर  गृह  :  लोगों  के  भाग  लेने  तथा  नीचे  के  स्तर  से  योजना  बनाने  के  विषय  में

 बहुत  कुछ  सुना  जा  रहा  है  ।  लोगों  को  यह  aaa  के  लिए  कि  उन्हें  ATT  में  भाग  लेना  ै

 तथा  योजना  के  में  उसको  निष्पादन  में  तथा  कार्यान्वयन  में  वे  वास्तविक  रूप  से  भाग  ले  रहे
 सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 at  aaa  anfzat  मैंने  सदन  में  बताया  है  कि  band WIATT  तैयार  करने  में  लोगों

 के  भाग  लेने  की  बात  पर  हम  सबसे  भ्रघिक  ध्यान  सभी  राज्य  सरकारों  से  भी  श्रनुरोध
 किया  गया  है  कि  वे  योजना  का  प्रारूप  तयार  करते  समय  सरकारी  तथा  गैरकारी  रूप  से  निम्नत

 स्तरों  के  लोगों  को  विश्वास  में  at

 झाधिक  WITTY  के  वोषी  व्यक्तियों  के  नामों  का  प्रचार  तथा  उनकी  सामाजिक  farat

 *423.  श्री  राजदेव  सिंह  सुचना  शौर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 कया  विधि  आयोग  ने  यह  सुक्ताव  दिया  है  कि  आधिक  श्रपराधों  के  दोषी  व्यक्तिं  के

 नामों  को  प्रचारित  करने  और  उनकी  सामाजिक  निन्दा  से  इस  बुराई  को  समाप्त  करने  में  सरकार

 को  बड़ी  मदद  मिलेगी  ;  ane

 यदि  तो  क्या  झाकाशवाणी  का  समाज  को  इस  भश्रंस्वास्थ्यकर  gona  से  बचने  के

 उद्देश्य  खेल  समीक्षा  सेवा  तरह  श्राथिक  areal  के  दोषी  व्यक्तियों  की  गतिविधियों  को

 विस्तार  से  प्रकाशा  में  लाने  के  लिए  अपने  कार्यक्रमों  में  कोई  समय  देने  का  विचार

 सुचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्रालय  राज्य  मंत्रीं  श्राई०  के०
 (#)  तथा

 जी  हां  विधि  आयोग  ने  सामाजिक  और  आधिक  अपराधों  के  विचारण  दण्ड  पर

 5
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 अपनी  datehaayt  रिपोर्ट  में  सामाजिक  श्रौर  श्राथिक  अपराधों  के  दोषी  पाए  गए  व्य  वि | दक द  तयों  के

 नामों  को  प्रचारित  करने  और  उनकी  सामाजिक  निन्दा  करने  का  सुभाव  दिया  है  श्रौर  इस  बारे  में

 विभिन्‍न  केन्द्रीय  अ्रघिनियमों  में  aaa  कनने  के  लिए  कुछ  दिफारिशें  की  हैं  विधि  आयोग  की

 सिफारिदों  सम्बन्धित  sarafaa  मन्त्रालयों  में  विचाराधीन  हैं  ।

 श्री  राजदेव  fag:  carla  के  बाद  हमारे  स्वर्गीय  नेता  पंडित  जवाहर  लाल  नेहरू  ने

 घोषणा  की  थी  कि  काला  बाजार  करने  वालों  को  कड़ौ[से  कड़ी  सजा  दी  जायेगी  ।  हमने  स्वाधीनता

 तथा  जीवन  के  कतिपय  मूल्यों  के  लिये  लड़ाई  लड़ी  ।  इस  संदर्भ  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या

 सरकार  विधि  आयोग  को  सिफारिशों  के  अतिरिक्त  देश  वासियों  को  सामाजिक-ग्रार्थिक  भ्रप  राघियों

 के  बारे  में
 स्वीकृत  जानकारी  देने  की  भी  व्यवस्था  करेगी  ?

 श्री  श्राई०  के०  गुजराल  :  कालाबाजार  करने  वालों  कें  सम्बन्ध  में  मैं  उनसे  सहमत  हूं  कि

 उन्हें  फाँसी  चढ़ा  दिया  जाना  चाहिये  परन्तु  मस्त्रालय  ने  ऐसा  करने  की  श्रभी  शक्ति  प्रदान  नहीं  की

 जहां  तक  हमें  श्रधघिकार  प्राप्त  हैं  हम  ऐसे  श्रपराधियों  के  बारे  में  समय  समय  पर  देश  को

 बताते  रहते  हैं  ।

 भरी  राजदेव  fag:  मैं  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  भ्रादि  की  जांचाघीन  घूस  तथा  WSETATT  के

 मामलों  की  बात  कर  रहा  हूं  इस  दिशा  में  कया  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ताकि  लोगों  को  ऐसे

 मामलों का  पता  लगे  ?

 श्री  श्राई०  के०  कुछ  बातों  में  माननीय  सदस्य  के  विचार  सही  हैं  परन्तु  यह

 श्र्ष्न  वस्तुता  प्रत्यक्ष  रूप  से  मेरे  मंत्रालय  से  संबद्ध  नहीं  मैंने  तो  केवल  प्रचार  सम्बन्धी  संगत

 भाग  पढ़ा  है  सारा  प्रतिवेदन  नहीं  ।  उसमें  ate  श्रघिक  समय  लगता  जबकि  वह  विषय  उससे

 सम्बन्धित  नहीं  है***

 श्री  राजदेव  fag:  केन्द्रीय  जांच  a - at  ने  घूस  आदि  के  कुछ  श्रारोपों  के  लिये  दोषी  ठहराये

 गये  व्यक्तियों  के  बारे  में  प्रतिवेदन  पैदा  किये  हैं'**

 meat  महोदय  :  आपका  seq  विधि  आयोग  के  बारे  में  था  ।  यदि  कोई

 दस्तावेज  उपलब्ध  हो  तो  उस  सम्बन्ध  में  प्रइन  नहीं  पूछे  जाते  ।  परन्तु  फिर  भी  जबकि  पुछ  लिया

 गया  है  तो  बताईये  कि  वस्तुए  :  श्राप  क्या  जानना  चाहते  हैं  ।

 थी  राजदेव  सिह  कुछ  लोग  ऐसे  हैं  जिन्हें  घूस  तथा  भ्रष्टाचार  का  दोषी  पाया गया  है  ।

 उन्हें  ने  दोषी
 ठहराया  है  ।  उनका  श्राकाशवाणी  पर  प्रचार  किया  जाना  चाहिये  ।  यही

 मेरा  प्रदन  है  ।

 भी  श्राई०  क्‌७  गुजराल  :  हमारे  यहां  यह  प्रक्रिया
 है

 कि  हम  अपनी  समाचार
 बुलेटियों

 में

 उत्पादन  शुल्क  तथा  सीमा  शुल्क  विनियमों  श्रघिनियमों  श्रादि  के  महत्वपूर्ण  उल्लेखनों  तथा  घूस  के

 ill

 के  बारे  में  बताते  1  ऐसे  अपराधों  के  बारे  में  श्राकाशवाणी  wat  विवरण  देता  है  ।

 6
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 at  कठ  एस०  चावड़ा  माननीय  सदस्य  श्री  ज्योतिमंय  ag  ने  उस  दिन  कहा  था  कि

 सत्ताधारी  कांग्रेस  ने  चीनी  के  व्यापारियों  से  8.64  करोड़  रुपया  एकत्रित  किया  है  ।

 श्रध्यक्ष  महोदय  इस  बात  का  मुख्य  प्रदन  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं

 थी  कक्०  एस०  चावडा  प्रशन  यह  उठता  है  कि  क्या  अ/काशवाणी  ऐसी  चीजों  का

 प्रसारण  करेगा  या  कि  नहीं
 ?

 अध्यक्ष  महोदय
 प्रद्न  काल  का  ऐसी  बातों  के  लिये  दुरुपयोग  मत  कीजिये  |  बडे  खेद

 की  बात  है  कि  sea  काल  में  ऐसी  बातें  की  जाती हैं  ।  प्रद्न  संगत भी  होना  चाहिए

 श्री  नरेन्द्र  कुमार  aca  जमाखोरों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  करने  की  जरूरत

 मध्य  प्रदेश  इन्दौर  में  तथा  श्रनेक  स्थानों  पर  जमाखोरों  के  विरुद्ध  भ्रनेक  छापे  मारे  गये  ।  मैं  इस

 सम्बन्ध  में  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहूंगा  क्योंकि  लोग  इसमें  रुचि  लेते  हैं  तथा  यह  भी  ara

 की  जाती  है  कि  ऐसी  बातों  का  प्रचार  हो  जबकि  इतने  बड़े  पे  पर  छापे  मारे  गये  हैं  ।

 श्री  शाई ०  क्क््०  गुजराल  मध्य  प्रदेश  में  मारे  गये  छापों  के  बारे  में  मेरे  पास  व्यौरा

 नही ंहै  ।  परन्तु  झामतौर  पर  हम  ग्रपने  बुलेटिनों  में  ऐसे  छापों  का  वर्णन  करते  हैं  |

 थी  पी०  जी०  सावलेकर  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  यदि  उन्हें  अधिकार  मिले  तो  वह

 दोषियों  करने  वालों  फासी  पर  चढ़ा  दें  ।  क्या  सरकार  के  किसी  विभाग  के

 पास  फांसी  चढ़ाने  का  अधिकार  है  ।  क्या  यह  अधिकार  न्यायालयों  को  ही  प्राप्त  नहीं  है  ।

 झष्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  कहा  है  कि  उन्हें  फांसी  चढ़ाने  का  afeare  नहीं  है  ।

 श्री  पी०  जो०  ATAAHT  उन्होंने  कहा  था  कि  दुर्भाग्य  से  उक्त  अ्रधिकार  मेरे  पास

 नहीं है  ।

 att  जगन्नाथ  राव :  क्या  विधि  आयोग  की  सिफारिशों  को  faaifaa
 किया

 यदि  तो  श्रावश्यक  वस्तु  अधिनियम  के  संशोधन  के  अन्तगंत  भारत  सरकार  के  किस  मंत्रालय

 के  मध्यम  से  किया  जायेगा  ?

 श्री  श्राई०  छ्््०  मैंने  कहा  है  कि  विधि  ara  सिफारिशों  पर  विभिन्‍न

 मंत्रालयों  द्वारा  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 उद्योग  सम्बन्धी  केन्द्रीय  सलाहकार  परिषद्‌  कं  tame  प्रहों  द्वारा  श्रोद्योगिक

 लाइसेंस  नोति  को  भ्रालोचना

 +

 2424.  श्री  श्रजुन सेठी  :

 श्री  एस०  ए०  मसुरगनस्तस  |

 कया  eaten fire  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उद्योग  सम्बन्धी  केन्द्रीय  सलाहकार  परिषद  को  हाले  ही  में
 हुई  बे

 ज बठक  में
 कुछ

 बड़े  औद्योगिक  गृह  ने
 सरकार

 की  adara  arate:  नीति  की  श्रालोचना  की  हैं  ;  गौर
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 यदि  तो  इस  पर  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विकास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सिद्ध  इवर  :  18

 1972  को  उद्योगों  की  केन्द्रीय  सलाहकार  परिधद  की  हुई  dow  में  कुछ  सदस्यों  ने  यह  श्रनुभव

 किया  कि  सरकार  की  वतंमान  श्रौद्योगिक  नीति  की  कुछ  बातें  तेजी  से  श्रौद्योगिक  विकास  करने  में

 आड़े  आती है  ।

 सरकार  ऐसी  नीतियों  को  कार्यान्वित  करती  रहेगी  जो  सामाजिक  श्राय  के  अनुरूप

 श्रौद्योगिक  विकास  को  तेज  करने  में  सहायक  होगी  ।

 श्री  च झज़ु न  सेठी  :  कुछ  महीनों  से  ऐसा  लगता  है  कि  बड़े  बड़े  उद्योग  समूह  सरकार  की

 बतेमान  उद्योग  नीति  की  श्रालोचना  कर  रहें  ताकि  श्रपने  निजी  लाभों  के  लिये  सरकार  पर  दबाव

 डाला  जा  सके  ।  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  बड़े  व्यापार  ग्रहों  तथा  उद्योग  समूहों  के  इन  प्रयत्नों  को

 विफल  करने  के  लिये  यदि  कोई  कायंवाह्ी  की  गई  है  तो  वह  क्या  है  ।

 थ्रो  सिद्ध  इवर  प्रसाद  :  विचारों  की  ऐसी  आम  क्रान्ति  से  सरकार  दबाब  से  नहीं  श्रायेगी  |

 जैसा  कि  स्पष्ट  कर  दिया  गया  इस  ag  1956  के  अपने  श्रौद्योगिक  नीति  संकल्प  पर  हृढ  हैं  ।

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  निराशा के  बारे  में  ate  कोई  प्रदन  नहीं  पूछा  जायेगा  |

 श्री  जगन्नाथ  राव  :  सलाहकार  समीति  में  कतिपय  arg}  या  बड़े  उद्योगपतियों  द्वारा

 की  गई  झरालोचना  के  क्या  सरकार  TA  आर०  ao  पी  ०  एक्ट  की  फ़ियान्विति  के

 प्रयास  में  इस  अधिनियम  के  अचीन  लगाये  गये  पर  दृढ़  रहगी  या  आ्थिक  विकास  के

 लिये  बड़  उद्योग  गृहों  को  अनुमति  देगी  ।

 ait  सिद्ध  इबर  प्रसाद  :  इसमें  कोई  परिवतंन  नहीं  हुआ  है  ।  Gar  कि  एम०  झ्ार०  टी०  पी०

 एक्ट  अराज  सभी  बड़  झौद्योगिक  gal  पर  यह  अधिनियम  ary  किया  जायेगा  ।

 1857  में  ब्रिटिश  सरकार  के  लिये  लड़ने  वाले  afast  के  परिवारों  को  पेंशन

 0426,
 शो  ज्योतिमय aq:  कया गृह  मंत्री  यह  बताने  कि  कपा  करेंगे

 कि  :

 कया  1857
 के  सिपाई  विद्रोह के  समय  ब्रिटिश  सरकार  के  लिए  लड़ने  वाले  भारतीय

 सैनिकों  के  परिवारों  को  अ्रभी  भी  भारत  सरकार  से  नियमित  रूप  से  पेंशन  मिल  रहीं  है  ;  aK

 यदि  तो  इस  बारे  में  तथ्य  क्या  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  अर  एक  विवरण

 संलग्न है

 विवरण

 गवर्नर  जनरल-इन-काउन्सिल  ने  दिनांक  21  1858  में  fafsaa  किया  था  कि

 अधिकारीਂ  सिपाही  विद्रोह  के  दौरान  श्रग्रेजों  की  भ्रोर  से  लड़ाई  लड़ी  उनके  परिवारों  को
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 यदि  उनके  जीवन  यापन  के  लिए  कोई  आधार  म  हो  तो  उन्हें  पेंशन  प्रदान  की  ऐसी  पेंदान  का

 भुगतान  विघवा  के  विवांह  करने  उसकी  लड़की  को  विवाह  करने  तक  तथा  लड़के  को  18

 हन  को  arg  प्राप्त  करने  तक  किया  जायगा  ।  अब  तत्सम्बन्धी  रिका  सरलता  से  उपलब्ध  न  a
 ory

 है  AT:  सक्षिप्त  रूप  से  यह  ज्ञात  नहीं  है  कि  इस  संकलप  के  arava  कितने  व्यक्तियों  को  पेंशन

 प्रदान  की  गई  थी  ।  यह  संभाव्य  नहीं  है  कि  ऐसा  कोई  श्रघिकारी  श्रथवा  उसके  परिवार  का  कोई

 सदस्य  जो  ऐसी  पेंशन  पाने  का  पात्र  था  wa  जीवित  होगा  ।

 2.  भ्रग्रेजी  राज्य  के  दौरान  भारत  में  सेना  के  पेंशन  के  विनियम  सेवारत  अ्रथवा  सेवानिवृत्त
 व्यक्ति  को  मृत्यु  होने  पर  जब  तक  ऐसी  मृत्यु  सेना  सेवा  द्वारा  उत्तरदायित्वपूर्ण  अथवा  गम्भीरता

 केरूप  में  स्वीकृत  की  जाती  श्रधिकारी  के  पद  से  नीचे  के  TwAtCH  सेना  के  कमंचारियों  के

 परिवारों  को  पेंशन  के  भुगतान  के  लिए  व्यवस्था  नहीं  करता  है  ।  सेना  के  श्रधिकारी  के  पद

 से  नीचे  के  रियों  के  सम्बन्ध  में  पारिवारिक  पेंशन  की  योजना  केवल  1957  में  प्रारम्भ  की

 गई  थी  तथा  इसे  1-6-1953  से  लागू  की  गई  थी  ।

 थी  ज्योतिमंय  बसु  :  यह  बहुत  ही  गम्भीर  मामला है
 ।  मैंने  विवरण  को  ध्यानपुवंक  पढ़ा

 यह  गलत  तथ्यों  से  भरपुर  है  ।  इसमें  कहा  गया
 है  कि  :

 ड “शवनर  जनरल  इन  काउन्सिल  ने  दिनांक॑  21  जुलाई  1958  में  fafeaer  किया

 था  कि  भारतीय  ofan’  सिपाही  विद्रोह  के  दौरान  wat  की  श्रोर  से  लड़ाई  लड़ी

 उनके  परिवारों  को  यदि  wat  Or  के  लिये  कोई  ATATT  न  हो  तो  उन्हें  पेन्शन  प्रदान

 की  जायेगी  eryਂ

 सरकार  इसे  विद्रोहਂ  भी  कह  रही  है  ।  फिर  विवरण  में  आगे  कहा  गया  है  कि  :

 परिवारों  को  यदि  उनके  जीवन  यापन॑  के  fac  कोई  श्राघार  त  aye

 ऐसी  पेन्शन  का  भुगतान  विघवा  के  विवाह  करने  उनकी  लड़की  को  विवाह  करने

 तक  तथा  लड़के  को  18  ae  की  झ्रायु  प्राप्त  करने  तक  fear  जायेगा  ।  श्रब  तत्सम्बन्धी

 रिकाडें  सरलता  में  उसलब्ध  नहीं  है  अतः  संक्षिप्त  रूप  से  यह  ज्ञात  नहीं  है  कि  इस  संकल्प

 के  aaa  कितने  व्यक्तियों  को  पेन्शन  प्रदान  की  गई  थी  पी

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  विवरण  तो  सभा  के  समक्ष  है  ।  फिर  श्राप  इसमें  से  कयों  पढ़ते  है ं?

 श्री  salfada  बसु  :  मैं  फिर  प्रदन  पर  ग्रा  रहा  यह  विवरण  गलत

 तथा  भ्रामक  है  ।  यह  एंक  विद्वेषाधिकार  का  प्रदन

 Sega  महोदय  :  माननीय  सदस्य  तो  हमेशा  हर  चीज  को  गलत  बताते  हैं

 श्री  ज्योतिमंय ag  :  विवरण  में
 mt

 कहा  गया  है  कि  :

 संभाव्य  नहीं  है  कि  ऐसा  कोई  श्रधिकारी  अथवा  उसके  परिवार  का  कोई

 सदस्य  जो  ऐसी  पेन्शन  पाने  का  पात्र  था  wa  जीवित  होगा  प
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 एएए
 मेरे  एक  पुस्तक  हैं--शुद्धि  पत्र  547,  दिनांक  17.4.7  र  तिक

 3  11,  जोड़िये--'राजनेतिक  पद्न  निम्नांकित  नये  छोटे  तथा  उपरोवत  मुख्य
 क्षत्रों  तथा  1857  के  भ्रान्दोलन  में  की  गई  aaa  के  बदले  में  ब्रिटिश

 इण्डिया  सरकार  द्वारा  प्रदान  की  गई  पेन्शन  के  नीचे  फुट  नोट  जोड़िये--श्रौर  इसमें  यह  भी  कहा
 गया  है  कि  फुट  नोट  311  ऐें  ब्रिटिश  सरकार  के  विरुद्ध  1958  के  झ्रान्दोलन  में  भाग  लेने  वालों

 के  आश्रितों  को  दी  गई  पेन्शन  भी  शामिल  है  ।

 श्रघ्यक्ष  महोदय
 :

 माननीय  सदस्य  का  ART  है  |

 श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  मैं  इन  दोनों  के  बीच  का  श्रस्तर  जानना  चाहता  हूं  ।  यह  एक  किताब

 से  उद्धरण  है  ।  मैं  जिसे  आप  कहें  उसे  ये  उद्धरण  दे  सकता  sake  वह  देखें  कि  इसका  अर्थ  क्या
 है  ।  यदि  इनमें  परस्पर  विरोधाभास  है  तो  श्राप  car  लगा  सकते  हैं  ।  मैं  मन्त्री  महोदय  से  उत्तर

 तथा  स्पष्टीकरण  चाहता  हूं  ।  इसके  श्रतिरिक्त  मेरा  कोई  श्रनुपूरक  प्रदन  नहीं  है  ।

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  :  पहला  प्रदन  यह  है  कि  हमने  सिपाही  विद्रोह  का  जिफ़  क्यों  किया

 मैं  स्वयं  ऐसा  कहने  में  संकोच  कर  रहा  थां  परन्तु  हम  भी  ऐसा  कहने  को  faaar  हो  गये  क्योंकि

 स्वयं  प्रनकर्त्ता  ने  उक्त  सिपाही  विद्रोह  शब्दों  का  प्रयोग  किया  है  ।  मुख्य  प्रइन  में  “1857  का

 सिपाही  विद्रोहਂ  लिखा  है  श्रौर  हमने  उन्हीं  के  शब्दों  के  अनुकूल  इस  शब्दावली  का  प्रयोग

 किया  है  ।

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  you  could  rectify  by  putting  these  words  in  inverted

 commas.

 Shri  K.  C.  Pant  :  Some  words  have  been  put  in  inverted  commas  as  well.  We  have

 put  the  words  ‘‘Native  in  inverted  commas.

 वह  राजनीतिक  पेंग नों  का  उल्लेख  कर  रहे  हैं  उन्होंने  ब्रिटिश  सरकार  के  लिए  लड़ने

 बाले  भारतीय  सैनिकों  के  परिवारों  के  सम्बन्ध  में  प्रश्न  किया  है  अब  वह  अन्य  प्रकार  की

 राजनीतिक  पेंशनों  ate  ब्रिटिश  सरकार  के  विरुद्ध  लड़ने  वाले  सेनिकों  के  लिए  राजनीतिक  पेंशनों

 के  बारे  में  उल्लेख  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  ज्योतिमेय बसु  :  मैंने  दोनों  बातें  कही  हैं
 |

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  :  दोनों  बातों  का  तो  प्रइन  ही  नहीं  है  माननीय  सदस्य  का  प्रइन

 बहुत  fafarse  है  शरीर  इसका  उत्तर  भी  उतना  हो  विशिष्ट  है  ।

 श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  मेरा  प्रदन  यह  है
 कि  उन्होंने  1857  के  प्रथम  स्वतंत्रता  संग्राम  में

 श्रंग्र  जों  के  लिए  लड़ने  वाले  सेनिकों  को  पेंशन  का  भुगतान  करना  क्यों  नहीं  बन्द  किया  है  ।  प्रथम

 प्रइन  के  सम्बन्ध  में  मैंने  एक  परिपत्र  अथवा  1972  के  शुद्धि  पत्र  से  उद्धरण  दिया  है  यह  बहुत  ही

 गम्भीर  मामला  है  ।  वह  सदन  को  गुमराह  कर  रहे  हैं  ।

 नी  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  :  जिन  नियमों  को  मैंने  उद्ध,त  किया  है  वे  यह

 बी  ज्योतिमंय  बंसु  :  मैंने  1972  में  जारी  किए  गए  शुद्धि  पत्र  का  उल्लेख  किया  है  |
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 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  :  यह  ऐसा  प्रदन  है  जो  सामान्धतया  रक्षा  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  है

 किन्तु  मैंने  उन्हीं  से  सुचना  एकत्र  की  है  ।

 श्री  ज्योतिमेय  बसु  :  उनको  पेंशन  क्यों  दी  जाती  है
 ?

 श्री  कृषण  चन्द्र  पंत  :  झ्ब  वह  राजीतिक  पेंशनों  के  बारे  में  प्रदन  कर  रहे
 हैं

 श्री  बसु  :  यह  मामला  राजनीतिक  पेंशनों  के  शीष  के  श्रन्तगंत  श्राता  है  |

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त
 :

 मैंने  बताया  है  कि  ऐसी पेंशन  का
 भुगतान

 विधवा  के  पुनः  विवाह

 करने  उसकी  लड़की के  विवाह  करने  तक  तथा  लड़के  के  18  वर्ष  की  आयु  प्राप्त  करने  तक

 किया  जाता  श्रौर  यह  सम्भाव्य  नहीं  है  कि  ऐसी Tat  प्राप्त  करने  का  श्रघिकारी  अब  जीवित

 होगा  ।

 श्री  ज्योतिमय  बस  मंत्री  महोदय  मेरे  ऊपर  आक्ष  प  लगा  रहे  हैं  इस  मामले  पर  मैं  यहां
 मौन  नहीं  रह  सकता  |

 श्रष्यक्ष  महोदय  :
 उन  पर  कोई  प्राक्ष  प  नहीं  किन्तु  मन्त्री  महोदय  ने  उनके  प्रशन  का

 उत्तर  देने  का  प्रयत्न  किया  है  ।

 भी  ज्योतिर्मथ  मन्त्री  महोदय  को  सरकारी  हैसियत  का  लाभ  नहीं  उठाना  चाहिए
 और  इस  प्रकार  की  बातें  नहीं  करनी  ।

 Shri  R.  V.  Bade  The  hon.  Minister  has  said  in  the  first  part  of  the  original

 question  that

 विद्रोह  के  समय  ब्रिटिश  सरकार  के  लिए  लड़ने  वालेਂ

 इसमें  राजनीतिक  पेंशनर  भी  शामिल  हैं  क्योंकि  लोक  लेखा  समिति  में  उन्होंने  हमारे

 सामने  यह  साक्ष्य  दिया  था  कि  उन्होंनें  राजनीतिक  कि पंदनरों  को  शामिल  किया  था  ।

 I  want  to  know  the  number  of  the  Indian  soldiers  who  fought  in  favour  of  the

 British  Government  at  that  time,  and  how  many  of  them  are  getting  pension  ?

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  मैंने  भारतीय  सनिकों  के  परिवारों  के  लिए  पेंशनों  के  सम्बन्ध  में

 पहले  ही  स्पष्टीकरण  दे  दिया  है  और  सभा  पटल  पर  एक  विवरण  रख  दिया  है  ।  मैंने  पहले  ही

 यह  स्पष्ट  कर  दिया  है  कि  भारतीय  सैनिकों  के  परिवारों  को  पेंशन  देने  सम्बन्धी  कायें  रक्षा

 लय  करता  है  ।  गृह  मंत्रालय  राजनीतिक  पेंदनों  के  मामले  निबटाता  है  ।  ये  दोनों  नित्तान्त  भिन्न

 बातें  हैं  यदि  वह  राजनीतिक  पेंशनों  के  बारे  में  सूचना  प्राप्त  करना  चाहते  हैं  तो  उनक  लिए  मैं

 यहेਂ  सुचना  प्राप्त  कर  किन्तु  उन्हें  एक  अलग  प्रदन  करना  होगा  ।

 श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  मैं  यह  ग्रह  मन्त्रालय  की  भ्रनुदानों  की  मांगों  से  उद्धत  कर  रहा  हूं  ।

 पृष्ट  33  पर  प्रान्तीय  एवं  राजनीतिक  पेंशनों  का  उल्लेख  श्रौर  इस  सम्बन्ध  में  यहां  एक  शुद्धि

 पत्र है  ।  पता  नहीं  मन्त्री  महोदय  ऐसा
 HA

 कहते  हैं
 ।
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 भ्रच्यक्ष  महोदय  :  मन्त्री  महोदय  ने  यह  बात  स्पष्ट  कर  दी  है  ।  माननीय  सदस्य  क्या

 चाहते  हैं  ?  मन्त्री  महोदय  ने  कह  दिया  है  कि  यह  कार्य  रक्षा  मंत्रालय  करता  है

 श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  रक्षा  मन्त्रालय  के  अ्रन्तगंत  ऐसा  कीई  कार्य  नहीं  आता  |  प्रघान  मंत्री

 इस  में  रक्षा  मन्त्रालय  कहा  से  भ  गया  ?  हमें  उनके  ज्ञान  का  आकार  देखना  है  ।  इसमें  रक्षा

 मन्त्रालय  कहा  से  गया  ?

 ध्रच्यक्ष  महोदय  :  उन्हें  सदा  दूसरों  पर  छींटाकशी  करने  का  प्रयास  नहीं  करना  चाहिए  ।

 माननीय  सदस्य  हर  समय  ऐसा  ही  करते  रहते  है  ।  ऐसी  बातें  वे  कब  तक  सहन  करते  रहेंगे  ।

 श्री  क०  एस०  चावड़ा  :  यदि  उत्तर  सही  नहीं  हो  तो  क्या  किया  जाए  ?

 ज्ञाहदरा  टेलीफोन  एक्सचेंज

 #428,  श्री  भ्ररविन्द  नेताम  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  शाहदरा  टेलीफोन  एक्सचेंज  पर  गत  दो  वर्षों  से  बहुत  बोभ  है  ;

 क्या  सरकार  नें  एक्सचेंज  का  भार  कम  करने  के  लिए  झब  तक  कोई  कार्यवाही  नहीं

 की  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  श्रौर  सरकार  का  इस  सम्ब्रस्ध  में  निकट  भविष्य  में

 कया  ठोस  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  जगन्नाथ  :  जी  at

 site  शाहदरा  के  पूर्वी  इलाके  में  एक  एक्सचेंज  लगाने  के  लिए  कारंवाई

 शुरू  कर  दी  गई  है  ।  इस  एक्सचेंज  में  2000  लाइनों  की  क्षमता  होगी  ।  एक्सचेंज  की  इमारत

 तैयार  हो  गई  आशा है  कि  इसमें  1000  लाइनें  लगाने  का  काम  वर्ष  1974  के  मध्य  तक  पूरा

 हो  जाएगा  वर्ष  1976  तक  इसकी  क्षमता  बढ़ा  कर  2000  लाइनें  कर  दी  जाएगी  ।

 इस  एक्सचेंज  में  2000  लाइनें  बढ़ाने  अर्थात ध  इसकी  क्षमता  2000  से  40°0  लाइनें

 करमे  के  TIT  पर  काम  हो  रहा  है  ।  शाहदरा  के  दक्षिणी  झ्ौर  उत्तरी  इलाकों  में  नए  एक्सचेंज

 बिठाने  के  लिए  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  से  जमीन  प्राप्त  करने  की  कार्रवाई  चल  रही  है  ।

 How  many  fresh  applications  were  received  during  the  last Shri  Arvind  Netam  :

 year,  how  many  of  them  were  considered  and  how  many  temporary  connections  have

 been  regularised  ?

 The  Minister  of  Commnnications  (Shri  H.N.  Bahuguna)  :  This  is  entirely  a  different
 The  hon.  member  will  have  to  give  a  separate  notice  for  this.

 question.

 श्रष्यक्ष  महोदय  :  मॉननीय  TatT  ने  मंत्री  महीदय  से  sea  किया है
 कि  एक्चेंज  का  ard

 भार  कम  करने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  गए  ate  मंत्री  महोदय  ने  इसका  पहले  ही  उत्तर  दे

 दिया  है  ।  क्या  माननीय  सदस्य  श्रपना  प्रइन  स्पष्ट  रूप  से  करेंगे  ।  वे  क्या  चाहते  हैं  ?
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 Shri  Arvind  Netam  I  was  asking  about  Shahdara  Telephone  Exchange  as  to  how
 applications  have  been  received  for  new  connections  and  how  many  of  the  temporary  con-
 nections  have  been  regularised  ?

 Shri  Jagannath  Pahadia  1  have  the  information  in  respect  of  the  number  of
 applications  we  have  at  present,  but  the  information  regarding  the  number  of  temporary
 connections  which  have  been  regularised  is  not  with  us.

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  इसका  मूल  प्रइन  के  साथ  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 Shri  Arvind  Netam:  _I  want  to  know  from  the  hon.  Minister  the  time  by  which
 his  Department  will  complete  the  action  to  provide  more  exchanges  in  Shahdara  South  and
 Shahdara  North  as  It  has  been  stated  in  his  main  answer  that  his  work  is  in  progress  ?

 Shri  Jagannath  Pahadia  ;  I  have  stated  that  this  will  be  completed  by  1976,

 Mr.  Speaker  :  Will  both  the  projects  be  completed  ?

 Shri  H.  N.  Bahuguna  :  The  area  is  the  same.

 दिल्‍ली  प्रशासन  के  विभिन्‍न  विभागों  में  भारतीय  प्रशासन  सेवा  के  श्रधिकारियों  को

 निदेशकों  के  रूप  में  नियुक्ति

 *430.  श्री  नारायण  चन्द  पाराशर  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;:

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  उनਂ  अधिकारियों  के  नाम  क्या  हैं  जो  निदेशकों  के  रूप

 इस  समय  दिल्‍ली  प्रशासन  के  विभिन्‍न  विभागों  के  श्रथ्यक्ष  हैं  शर  सम्बद्ध  विभागों  के  नाम

 कया हैं

 क्या  कुछ  ऐसे  विभाग  भी  हैं  जिनमें  भारतीय  प्रश्ञा्ननिक  सेवा  के  अधिकारी  मिदेशकों

 के  रूप  में  aa  नियुक्त  किये  गये  हैं  जबकि  पहले  इत  पदो  घर  सम्बद्ध  विभागों  के  अघिकारियों  को

 ही  नियुक्त  किया  जाता  धौर

 यदि  तो  ऐसे  विभागों  के  ताम  क्या  हैं  श्रीर  पहले  अपनाई  जाने  बाली  प्रक्रिया  में

 परिवर्तन  करने  के  कया  कारण  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  विवरण  सदन  के  पटल  पर

 रखा  जाता  है  ।

 पिछले  चार  वर्षो  में  ऐसा  कोई  परिवतंन  नहीं  किया  गया  है  ।

 प्रदन  नहीं  उठता  |

 विवररण

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  निम्नलिखित  श्रधिकारी  निदेशकों  के  रूप  में  इस  समय  दिल्‍ली

 प्रशासन  के  विभिन्‍न  चिभागों  के  अध्यक्ष  हैं

 1.  श्री  के०  Fo  माथुर  उद्योगों के  निदेशक ।

 2.  श्री  एम०  डी०  त्यागी  समाज  के  विकास

 झायुक्त
 तथा  पदेन  निदेशक  |
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 3  श्री  एस०  एल०  भार्गव /  सतकंता  निदेशक  ।

 4  श्री  गोरख  राम

 5
 परिवहन  |

 श्री  एस०  सी०  पाण्डे  प्रशिक्षण  तथा

 तकनीकी  दिक्षा  के  निदेदाक  |

 6  श्री  डी०  एस०  मिश्रा  शिक्षा  निदेशक

 श्री  नारायण  चन्द  पाराशर  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  विक्षा  विभाग  में  कुछ

 ada  किया  गया  है  ?

 थी  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  :  शिक्षा  विभाग  में  वह  श्रघिकारी  शिक्षा  निदेशक  है  जो  उत्तर  प्रदेश

 दिक्षा  सेवा  से  प्रतिनियुवित  पर  श्राया  था  ।  वह  यहां  अनेक  वर्षों  तक  रहे  और  उन्हें  दिह्ली

 सन  में  ही  रख  लिया  गया  था  ।  वह  1968  तक  यहां  रहे  थे  ।  इसके  पश्चात्‌  भारतीय  प्रशासनिक

 सेवा  के  एक  श्रधिकारी  को  दिक्षा  निदेशक  बना  दिया  वह  1970  तक  रहे  ।  तत्पश्चात

 her  शासित  क्षेत्र  संवर्ग  के  भारतीय  प्रद्यासनिक  सेवा  के  एक  ्र्न्य  श्रधिकारी  ने  यह  कायें  भार

 सम्भाल  लिया  है  ।

 श्री  नारायण  चन्द  पारादार  :  इस  बात  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  कि  शिक्षा  विभाग  एक

 श्रत्यन्त  तकनीकी  विभाग  है  और  विशेष  रूप  से  इस  हृष्टि  से  कि  शिक्षक-छात्र  श्रसन्तोष  बढ़  रहा

 है  दिक्षा  के  क्षेत्र  में  प्रत्यघिक  अनुभव  की  श्रावव्यकता  क्या  यह  आवश्यक  नहीं  है  कि  दिक्षा

 विभाग  का  ऐसे  व्यक्ति  के  areata  होना  चाहिए  जिसे  शिक्षा  के  कार्य  क्षेत्र  का  अनुभव  हो  ?

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  :  दिक्षा  निदेशक  के  sarafaa  दायित्व  होते  हैं  श्रौर  कुछ  सीमा  तक

 शिक्षा  क्षेत्र  में  विशिष्ट  ज्ञान  भी  उसके  लिए  है  ।  ये  दोनों  दायित्व  आवश्यक  हैं  यह

 बात  वस्तुतः  सहायक  सिद्ध  होगी  कि  किसी  व्यक्ति  में  इन  दोनों  गुणों  का  उचित  सामंजस्य  हो  ।

 भर्ती  करने  नियमों  में  भी  उप-निदेशकों  की  पदोन्नति  gear  श्रथवा

 या  सीघी  भर्ति  का  प्रावधान  है  ।  स्थानान्तरण  या  प्रतिनियुक्ति  के  मामले  में  केन्द्रीय  या

 राज्य  सरकारों  के  दिक्षा  fear  में  समान  पदों  पर  नियुक्त  श्रधिकारियों  को  भी  लिया  जा

 सकता  है  ।  इसके  प्रत्येक  जब  कभी  कोई  पद  रिक्त  होता  है  तो  संघ  लोक  सेवा

 श्रायोग  से  हन  लिया  जाता  है  ate  श्रधिकारी  की  नियुक्ति  करने  के  मामले  में  संघ  लोक  सेवा

 ara को  सन्तुष्ट  किया  जाता
 ।  यह  सब  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए

 किया  जाता है  कि  जो

 उपयुक्त  दिक्षा  अधिकारी  उपलब्ध  हो  उसी  को  वह  पद  प्राप्त  हो  ।

 श्री  विक्रम  महाजन  :  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  प्रति  सरकार  का  विचित्र  है

 श््रौर  सरकार  प्रत्येक  स्थान  पर  चाहे  वह  रक्षा  विभाग  विज्ञान  अथवा  दिक्षा  विभाग

 सवोंश्च  स्थानों  पर  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  श्रधिकारियों  को  ही  नियुक्त  करती  है  ।  क्या

 कार  इन  कार्यों  पर  विशेषज्ञों  को  रखेगी  थयोंकि  विशेषज्ञ  act  श्रधीन  विभागों  में  कठिनाइयों  को

 amma  हैं  ?

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  :  जैसा  कि  मैंने  कहा  यदि  उचित  गुणा  प्राप्त  कोई  व्यक्ति  उपलब्ध

 हो  जाता  है  तो  बहुत  ही  श्रेष्ठ  बात  होती  है  ।  किन्तु  कभी-कभी  श्रेष्ठ  व्यक्ति  उपलब्ध  नहीं  हो
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 पाता  है  और  ऐसी  स्थिति  में  ग्रापको  जो  उपलब्ध  होता  उसी  से  कार्य  चलाना  होता  2  ।

 तीय  प्रशासनिक  सेवा  के  भी  इन  जिम्मेदारियों  को  निभाते  हैं  जो  ऐसे  पदों  पर  रहे  हैं

 उन्होंने  अपनी  जिम्मेदारियों  को  सुचारू  ढंग  से  निभाया  है  ate  उन  पर  किसी  प्रकार  का

 अक्षप  लगाना  उचित  नहीं  aaa  |  दूसरी  ओर  यदि  maaan  योग्यता  प्राप्त  कोई  अ्रच्छा

 faretr  श्रघिकारी  उपलब्ध  हो  जाता  है  तो  उसे  लेने  में  संकोच  नहीं  किया  जाता  |

 श्री  वसन्त  साठे  :  भ्रभी  दिए  गए  उत्तर  को  fez  में  रखते  सरकार  का  भारतीय

 प्रशासनिक  सेवा  के  की  बजाय  चाहे  वे  कितने  ही  क्षमता  प्राप्त  क्यों  ऐसे

 विशिष्ट  कार्यों  के  लिए  विशेषज्ञों  की  कब  तक  भर्ती  करने  का  है  ?

 शी  gen  चन्द्र  पन्त  यह  श्रत्यन्त  विस्तृत  क्षेत्र  किन्तु  यदि  आप  अनुमति  दें  तो  मैं

 इन्पान  मंत्रालय  के  अपने  श्रनुभव  से  यह  कह  सकता  हूं  कि
 सरकारी  क्षेत्र  में  भी  यह  समस्या  रही  है

 क्या  सरकारी  क्षेत्र  के  लोगों  को  विशिष्ट  पद  प्राप्त  करने  के  लिए  प्रर्याप्त  भ्रनुभव  है  ।  परन्तु  फिर

 भी  संगठन  के  कमेंचारियों  को  ही  उच्च  पदों  के  लिए  पदोन्नत  करने  का  प्रयास  गया  है

 सरकारी  क्षेत्र  से  बाहर  के  लोगों  का  चयन  तभी  किया  गया  जब्र  उचित  व्परक्ति  संगठन  में  उपलब्ध

 नहीं थे  ।

 नेताजी  सुभास  चन्द्र  बोस  का  भारत  के  राष्ट्रीय  श्रायोजत  में  योगदान

 *431.  off  समर  गुह  :  FIT  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  द्वारा  प्रकाशित  योजना  सम्बन्धी  किसी  भी  साहित्य  में  नेताजी  के  नाम  का
 उल्लेख  न  करने  के  क्या  कारण हैं  ;  और

 (a)  क्या  गामी  पंचवर्षीय  योजना  सम्बन्धी  प्रतिवेदन  की  प्रस्तावना  भारत  की

 राष्ट्रीय  योजना  में  नेताजी  के  योगदान  का  समुचित  उल्लेख  किया  जायेगा  ?

 योजना  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्रों  मोहन  :  योजना  आयोग  के

 प्रकाशन  जैते  पंचवर्षीय
 वाबिक

 योजना  और  मध्यावधि  श्राथिक

 विषयों  योजना  उपलब्धियों  आदि  से  सम्बन्धित  ग्र्त  किन्हीं  व्यक्तियों  के  नामों

 का  उल्लेख  करने  का  प्रइन  नहीं  उठता  |

 saa  नहीं  उठता  |

 श्री  समर  गुह  मन्त्री  महोदय ने  उत्तर  तैयार  करते  समय  मेरे  पर  पुरा  ध्यान
 नहीं  दिया  है  ।  मैंने  पूछा  था  कि  योजना  आयोग  द्वारा  प्रकाशित

 योज़ना  संबंधी  किसी  भी  साहित्य
 में  aar  जी  के  नाम  का  उल्लेख  न  किए  के  कया  कारण  हैं  ।  यह  मुझे  भी  पता  है  कि
 पंचवर्षीय  योजनाओं  को  बनाते  समय  किसी  व्यक्ति  विशेष  के  नाम  का  उल्लेख  नहीं  किया  जाता

 मैं  आपका  ध्यान  इस  बात  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  कि  नेताजी  के  समय  के  इतिहास  में  उनके

 स्वतंत्रता  भ्रान्दोलन  में  योगदान  wear  स्वतंत्र  भारत  के  बारे  में  उनके  विचारों  की  ठीक  ढ़ग  से

 अभिव्यक्ति  नहीं  हुई  है  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  नेताजी  ने  इन्डियन  नेशनल  कांप्रेस  के  प्रधान  न
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 रूप  में  भारत  समाजवादी  योजना  की  रूपरेखों  तैयार  की  थी  ate  उन्होंने  पहली

 योजना  समिति  भी  बनाई  थी  जिसके  सदस्यों  में  हमारे  रांष्ट्रपति  श्री  ato  वी०  गिरि  भी  एक  थे

 तर  उस  समिति  ने  काफी  साहित्य  तैयार  किया  था  ।  यदि  तो  क्या  उस  साहित्य  का  श्रौर

 नेताजी  की  थोजना  सम्बन्धी  faarzara  का  इतिहास  में  कहीं  समावेश  किया  गया  है  और  यदि  at,

 तो  योजना  संबंधी  साहित्य  बल्कि  प्रस्तावना  में  उसका  उल्लेख  न  किये  जाने  के  क्या

 कारण  हैं
 ?

 योजना  मन्त्री  (४  डी०  पी०  :  हम  इस  देश  की  योजना  सम्बन्धों  प्रक्रिया  में

 नेताजी  के  योगदान  पर  गम्भीरता  पुर्वक  ध्यान  देंगे  are  ब्यौरेवार  भ्रध्ययन  श्रौर  कुछ  के

 बाद  हम  इस  संबंध  में  एक  पुस्तिका  प्रकाशित  करेंगे  ।  यदि  माननीय  सदस्य  के  पास  कोई  सामग्री

 है  श्र  वह  हमें  उपलब्ध  करने  के  लिये  सहमत  हों  तो  मैं  उनका  श्राभारी  होऊंगा  जिससे  हम  इस

 पुस्तिका  को  अधिक  प्रमारिक  बना  सके  ।

 श्री  समर  गुह
 :  मैं  उनका  ध्यान  श्री  जवाहरलाल  नेहरू  के  सभापतित्व  में  नेताजी  द्वारा

 गठित  पहली  योजना  समिति  द्वारा  प्रकाशित  साहित्य  के  खण्डों  की  ओर  दिलाना  चाहता  eeorer .  .  «

 ध्रच्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  इस  बांत  को  स्वीकार  कर  लिया  है  ।

 श्री  समर  गृह  :  मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  इम  रजत  जयन्ती  वर्ष  के  जब

 सरकार  पहली  बार  नेताजी  का  जन्म  दिन  मनाने  जा  रही  कुछ  साहित्य  प्रकाशित  किया  जायेगा

 और  आकाशवाणी  से  कुछ  रूपक  प्रसारित  किये  जायेंगे  जिनमें  भारतीय  राष्ट्रीय  योजना  की

 aaawqar  में  नेताजी  के  मूल  योगदान  की  छाप  हो  ake  क्या  इस  पहलू  पर  जोर  दिया  जायेगा  ?

 श्री  डी०  पी०  घर  पंडित  नेहरू  के  सभापतित्व  में  इंडियन  नेशनल  कॉंग्रेस  द्वारा  गठित

 योजना  समिति  के  प्रतिवेदनों  की  मुझे  जानकारी  है  ।  ये  प्रतिवेदन  पुस्तक  के  रूप  में  कई  खण्डों  में

 प्रकाशित  किये  गये  हैं  ।  परन्तु  माननीय  सदस्य  की  इच्छा  के  श्रनुसार  और  हमारे  महान  नेता

 जी  की  याद  के  लिए  हम  माननीय  सदस्य  सहायता  और  सहयोग  से  योजना  प्रणाली  में  उनके

 योगदान  का  अध्ययन  करने  और  इस  सम्बन्ध  में  एक  विशेष  पुस्तक  प्रकाशित  करने  के  लिए

 तैयार  हैं  ।

 श्री  ध्रार०  atc  caTalAaTaa :  इस  समिति  का  प्रतिवेदन  काफी  समय  पहले  प्रकाशित

 किया  गया  था  ।  पंडित  जवाहरलाल  नेहरू  की  अध्यक्षता  में  इस  समिति  के  6  सदस्य  थे  जिनमें

 सुभाषचन्द्र
 बोस  तथा  कुछ  सुप्रसिद्ध  उद्योगपति  ate  अर्थशास्त्री  सम्मिलित  थे  ।  क्या  उस

 प्रतिवेदन  की  मुख्य  बातों  को  हमारी  योजनाश्रों  में  श्रपनाया  गया  है  ?

 श्री  डी०  पी०  धर  :  इस  देश  में  स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  बाद  पंडित  नेहरू  के  नेतृत्व  और

 पथ  प्रदर्शन  में  योजना  बनाने  का  TA  झ्ारम्भ  हम्ना  था  ag  स्वभाविक  है  कि  इण्डियन  नदनल

 कांग्रेस  द्वारा  निमुक्त  उपसमिति  के  विचार  विमशं  के  परिणामस्वरूप  प्रकाशित  पहले  प्रतिवेदनों  की

 उन  सभी  बातों  को  श्रपनाया  गया  हो  जो  मूल्यवान  थी  ate  हमारी  वर्तमान  श्रावश्यकताओं  को

 ga  करने  के  लिए  लाभप्रद  थी
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 स्थानीय  लोगों  को  रोजगार  बेना

 +

 *432  श्री  प्रबोध  चन्द :

 थी  श्रीकृष्ण  भ्रग्रवाल  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्होंने  रोजगार  के  श्रवसरों  को  कवल  श्रपने  क्षत्र  के

 लोगों  तक  ही  सीमित  कर  रखा  है  ;

 इस  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ;  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ;

 -
 गृह  मंत्रालय  site  कामिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  राम  लिवास  :  से

 एक  विवरण  सदन  के  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 faacay

 के  भनुच्छेद  16  (1)  के  अन्तगंत  राज्य  के  अधीन  किसी  मी  कार्यालय  में  रोजगार

 तथा  नियुक्ति  से  सम्बन्धित  मामलों  में  भेदभाव  बरतने  की  मनाही  है  ।  श्रनुच्छेद  16  (3)

 ने  संसद  को  यह  समता  प्रदान  की  है  कि  वह  सरकार  भ्रथवा  किसी  usd  या  संघ  राज्य  क्षेत्र  के

 meet  किसी  स्थानीय  श्रथवा  प्राधिकार  के  अधीन  किसी  कार्यालय  में  नियुक्ति  श्रथवा  किसी  श्रे  णी

 अथवा  श्रेणियों  के  रोजगार  के  सम्बन्ध  ऐसी  किसी  नियुक्ति  था  रोजगार  के  उस  राज्य

 ग्रथवा  संघ  राज्य  क्षेत्र  के  भीतर  निवास  की  किसी  श्रपेक्षता  को  निर्धारित  करने  के  सम्बन्ध  में

 कानून  बना  सकती है
 ।  संविधान  के  अनुच्छेद  35  (1)  के  ग्रन्तगंत  केवल  संसद  को  ही

 भ्रनुच्छेद  16  (3)  के  ग्रघीन  कानून  बनाने  की  शक्तियां  प्राप्त  हैं  ।  सरकारी  रोजगार

 सम्बन्धी  )  श्रधिनियम  1957  संसद  द्वारा  पारित  किया  गया  जिसमें  राज्य  अथवा  किसी

 स्थानीय  अथवा  अन्य  प्राधिकार  के  अघीन  किसी  रोजगार  या  नियुक्ति  के  उद्देश्य  के  लिये  निवास

 सम्बन्धी  अपेक्षताश्रों  के  बारे  में  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  लागू  सभी  कातूनों  को  निरस्त  कर

 दिया  किन्तु  श्रधिनियम  की  घारा  3  ने  केन्द्रीय  सरकार  को  यह  क्ति  प्रदान  की  कि  वह

 राज्य  सरकार  /  प्रशासन  के  नियंत्रण  के  अघीन  श्रधीनस्थ  सेवा  श्रथवा  पदों  या  उन  क्षेत्रों  में  किसी

 स्थानीय  प्राधिकार  के  अघीन  किसी  सेवा  अथवा  पद  पर  नियुवित  के  लिए  झ्ाधघ  प्रदेश  के  तेलंगाना

 क्षेत्र  तथा  हिमाचल  मणिपुर  तथा  त्रिपुरा  के  भूतपूर्व  संघ  राज्य  क्षत्रों
 के

 भीतर  निवास  संबन्धी

 अपेक्षताश्रों  का  निर्धारण  करने  वाले  नियम  बना  सकती  है  ।  उच्चतम-न्यायालय  ने  rata

 किया  है  कि  सरकारी  रोजगार  सम्बन्धी  जहां  तक  कि  उनका  संबन्ध

 तेलंगाना  राज्य  से  संविधान  के  दक्तिवाह य  है  !  इंस  सरकारी  रोजगार  सम्बन्धी

 1957  की  धारा  3  में  सन्निहित  उपरोक्त  अपवाद  अब  केवल  हिमाचल

 मशिपुर  तथा
 त्रिपुरा के

 क्षेत्रों  में  लागू  होते  हैं  और
 1969  के  संशोधन  श्रघिनियम  के
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 ये  श्रपवाद  20-3-1974  तक  लागु  रहेंग  ।  ऊपर  स्पष्ट  की  गई  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  हिमाचल  मशिपुर  तथा  त्रिपुरा  की  सरकारों  के  श्रलावा  किसी  राज्य  सरकार  का

 अपने  gata  पदों  /  sarah  में  रोजगार  के  अवसरों  को  केवल  स्थानीय  निवासियों  के  लिये  सीमित

 करने  का  कोई  प्रइन  नहीं  है  ।  सामान्यतः  सरकार  के  ग्रधीन  कार्यालयों  'eATIT A  में

 श्रधीनस्थ  अराजपत्रित  पदों  की  fragt  को  प्रायः  रोजगार  कार्यालय  के  माध्यम  से  भरा  जाता  है

 है  श्र  ये  रिक्तियाँ  स्थानीय  रोजगार  कार्यालय  को  श्रघिसुचित  की  जाती  जो  ग्रपने  कार्यालय

 में  दज  उम्मीदवारों  में
 से  उपयुक्त  उम्मीदवारों  को  भेजते  हैं  ।

 शी  प्रबोध  चन्द्र  :  प्रन्तीयता  की  प्रवृति  रोकने  के  जो  एकता  की  भावना  के  विरुद्ध

 है  सरकार  ने  क्या  वी  है  या  करने  कां  विचार  है  ?

 श्री  रॉम  निवास  मिर्धा  :  माननीय  सदस्य  ने  एक  विस्तृत  ate  सामान्य  sat  पूछा  है  ।  मैंने

 afaart  में  सावंजनिक  रोजगार  सम्बन्धी  पाबन्दियों  के  बारे  में  विशिष्ट  व्यवस्था  का  उल्लेख  कर

 दिया  है  ।  हमें  ग्राशा  है  कि  प्रभी  राज्य  सरकारें  संवैधानिक  उपबन्धों  को  लागू  कर  रही  हैं  ।

 श्री  प्रबोध  यह  बुराई  सरकारी  विभागों  से  निजी  उद्यमों  में  भी  पहुंच  गई  है  ।

 बिहार  सरकार  ने  टाटा  बन्धुओं  को  चेतावनी  सी  दी  है  कि  उनकी  मिलों  में  नियुक्त  किये  जाने

 वाले  श्रमिक  बिहार  के  होने  श्रन्य  किसी  राज्य  के  नहीं  इसक  परिणामस्वरूप  उन

 संस्थानों  से  अनेक  जो  बहुत  उपयोगी  समझे  जाते  निकाला  जा  रहा  है  |

 श्री  रान  निवास  मिर्धा  :  बिहार  सरकार  अथवा  किसी  अन्य  सरकार  द्वारा  जारी  fait

 किसी  wide  की  सरकार  को  कोई  जानकारी  नहीं  यदि  माननीय  सदस्य  सरकार  को  इस

 मामले  की  जानकारी  दें  तो  हम  सम्बन्धित  राज्य  सरकार  के  साथ  बातचीत  करेंगे  ।

 थ्री  प्रार०  बालकृष्ण  पिल्ले  :  क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  इस  बारे  में  कोई  शिकायत  प्राप्त

 हुई  है  कि  राज्य  सरकारों  के  नियंत्रण  में  रोजगार  दफ्तरों  at  श्रन्य  राज्यों  से  श्राने  वाले  लोगों  का

 नाम  रजिस्टर  न  करने  के  area  मिले  हैं  ?

 श्री  राम  निवास  मिर्धा  :  रोजगार  दफ्तर  श्रम  मंत्रालय  के  अधीन  है  मुझे  इस  बात  की

 कोई  जानकारी  नहीं  है  कि  कोई  ऐसी  frarta  मिली  है  कि  किती  राज्य  में  रहने  वाले  निवासी

 ही  रोजगार  दफ्तरों  में  प्रपना  नाम  रजिस्टर  करवा  सकते हैं
 ।

 श्री  राम  सहाप  पाण्डे  :  लोग  आफ  दी  का  aT  इस  देश  का

 प्रत्येक  नागरिक  होना  चाहिए  ।  क्या  यह  सच  है  कि  शिव  सेना  जेसे  स्थानीय  संगठन  उपरोक्त  नारे

 का  उपयोग  रोजगार  के  अवर  स्थानीय  क्षेत्रों  के  लोगों  तक  सीमित  रखने  के  लिये  कर

 रहे  हैं  ?

 meat  महोदय  :  क्या  मंत्री  महोदय  ने  इस  प्रइन  को  समभा  है  ?

 श्री  राम  सहाय  मैं  प्रदन  दोहरा  देता  हूं  ।

 [|  जोघध *  आप  2  स  पर  थोड़ी  देर  तक  सोच  लें  श्रापको  बाद  में  अवसर

 दगा  |

 1§



 कला
 22  1894  (er)  मौखिक  cat

 कलां  wes  ee  ee  नया

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  क्या  मैं  मन्त्री  महोदय  से  पु  सकता  g  कि  क्या  उनको  इस  बात  का

 पता  नहीं  फि  दो  या  तीन  महीने  पहले  बिहार  के  मुख्य  श्री  केदार  नाथ  पांडे  ने  पदिचिम

 बंगाल  में  ग्रासनसोल  गें  एक  सावंजनिक  भाषण  दिया  था  जो  सभी  समाचार  पत्रों  में  प्रकाशित  gar

 ।  उसमें  उन्होंने  श्रोताश्रों  से  कहा  था  कि  बिहार  में  90  प्रतिद्यात  नौकरियां  केवल  बिहार  के

 लोगों  के  लिए  भ्रारक्षित  रखी  जायेंगी  ate  इसके  परिणामस्वरूप  पश्चिम  बंगाल  के  मुख्य  मन्त्री

 ने  भी  श्री  पांडे  के  साथ  कुछ  विचार  विमर्श  किया  था  ?  gh  इस  बात  की  कोई  जानकारी  नहीं  है

 कि  उस  बातचीत  का  क्या  परिणाम  निकला  ari  यदि  अन्य  राज्य  सरकारें  भी  श्री  केदार  नाथ

 पांडे  का  अनुसरण  करने  तो  दे प ९  की  एकता  की  स्थिति  पर  क्या  प्रभाव  पड़ेगा  ?

 प्रधान  परमाणु  ऊर्जा  इलेक्ट्रानिक्स  गृह  सुचना  शौर  प्रसारण  मंत्री

 तथा  झंत रिक्ष  मंत्री  इन्दिरा  :  यह  एक  ऐसा  मामला  है  जिसमें  संतुलन

 रखने  की  श्रावइ्यकता  है  ।  हम  इस  सिद्धान्त  को  मानते  हैं  कि  कोई  भी  भारतीय  भारत  के  किसी

 भी  भाग  में  काम  कर  सकता  परन्तु  इसके  साथ-साथ  यह  भी  सच  है  कि  बहुत  से  लोग  किसी

 एक  ही  क्षेत्र  में  रोजगार  प्राप्त  करने  के  लिये  आ  जाते  हैं  जबकि  उस  क्षेत्र  के  स्थानीय  लोग

 बेरोजगार  रहते  हैं  तो  इस  स्थिति  में  वहाँ  तनाव  पैदा  हो  जाना  स्वभाविक  है  ।  यद्यपि

 मैं  किसी  ऐसे  नियम  के  पक्ष  में  नहीं  हूं  तथापि  इस  सम्बन्ध  में  संतुलन  रखना  श्रावद्यक  है  ताकि

 स्थानीय  लोग  रोजगार  से  वंचित  न  रह  जायें

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  बेरोजगारी  की  समस्या  से  हमारा  राज्य  सब  से  भ्रघिक  प्रभावित

 परन्तु  हमने  यह  कभी  नहीं  कहा  fe  !0  प्रतिशत  नौकरियां  बंगालियों  को  ही  मिलनी

 चाहियें  ।

 Sto  मधु  दण्डवते  :  सौभाग्य  से  प्रधान  मन्त्री  सभा  में  उपस्थित  हैं  क्या  यह  सच  है  कि

 श्री  नगर  में  राष्ट्रीय  एकता  परिषद  की  एक  बैठक  जो  प्रधान  मन्त्री  श्रीमती  इंदिरा  गांघी  की

 में  हुई  सब  की  राय  यह  थी  कि  जहां  तक  गैर-कारीगरों  की  नौकरियों  का  सम्बन्ध

 तकनीकी  श्रौर  ऐसी  नौकरियां  नहीं  जिनमें  विशिष्ट  ज्ञान  की  आवश्यकता  होती  स्थानीय

 लोगों  को  प्राथमिकता  दी  जानी  च।हिए  ate  श्री  जयप्रकाश  नारायण  ने  इस  दृष्टिकोण  का

 किया  था  जो  प्रधान  मन्त्री  ने  राष्ट्रीय  एकता  परिषद  की  बेठक  में  अपनाया  था  ?

 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  :  मैंने  इस  सम्बन्ध  में  अपने  विचार  पहले  ही  व्यक्त  कर  दिये  हैं  ।

 यदि  स्थानीय  लोग  बेरोजगार  रहते  हैं  भ्रौर  अन्य  क्षेत्रों  के लोग  रोजगार  के  लिए  आते  हैं  तो  तनाव

 पैदा  हो  जाता  है  ।  इसलिये  प्रयत्न  यह  करना  चाहिये  कि  ऐसी  स्थिति  पेदा  न  हो  ।  परन्तु  इसका

 ay  यह  नहीं  है  कि  यदि  कोई  व्यक्ति  किसी  क्षत्र  में  रहता  है  और  केवल  इसी  क्योंकि  उसके

 पुवेंज  उस  राज्य  में  नहीं  रहते  उसके  साथ  भेदभाव  feat  जाये  यह  बहुत  अनुचित  होगा  ।

 यदि  कोई  उस  क्षेत्र  में  रह  रहा  है  तो  उसके  साथ  भेदभाव  नहीं  होना  यह  गैर-कारीगर

 श्रमिकों  पर  लागू  होता  है  ।

 प्रो०  मधु  दन्डवते  :  मैं  भेदभाव  नहीं  चाहता

 श्रव्यक्षे  महोदय  :  set  काल  में  दलीलबाजी
 नहीं  होनी  चाहिए  |

 प्रोਂ  मधु  asaa  :  मैं  केवल  स्पष्टीकरण  चाहता हूं

 mene  महोदय  :  प्रधान  मंत्री ने  स्थिति  बिल्कुल
 स्पष्ट  कर  दी  है  |
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 at  एस०  एम०  बनर्जी  :  मैं  कानपुर  से  निर्वाचित  हुआ  हूं  ।

 Tat  इन्दिरा  गांधी  :  श्री  बनर्जी  एक  उदाहरण  हैं  ।

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पंत  :  अकुदाल  BT  |

 श्री  बी०  Ho  दास  चौधरी  :  og  बात  aga  सराहनीय  है  कि  सरकार  तथा  प्रधान  मंत्री  ने

 यह  बात  समभ  ली  है  कि  स्थानीय  लोगों  को  रोजगार  देने  की  प्रवृति  समस्याए  पेदा  कर  रही  हैं

 मैं  मन्त्री  महोदय  से  यह  अनुरोध  करूंगा  कि  वह  इस  श्रोर  ध्यान  दें  कि  स्थानीय  लोगों  को  रोजगार

 देने  की  प्रवृति  के  कारण  स्वदेशी  तथा  TAS  व्यक्ति  td  कठिनाइयां  उत्पन्न  हो  रही  हैं  ।

 देश  के  एक  विशेष  भाग  में  रहने  वाले  व्यक्तिपों  को  स्वदेशी  व्यवित  anwar  न  जाकर  बाहर  का

 समझा  जा  रहा  है  ।  इस  को  देखते  हुए  क्या  मैं  यह  शभ्रनुरोध  करू  कि  इस  बात  को  देखते

 हुए  सरकार  सारी  स्थिति  का  फिर  से  मूल्यांकन  करे  जिससे  कि  किसी  विशेष  क्षेत्र  में  रोजगार  के

 WeT  से  तनाव  न  पैदा  हो  ।  इस  बात  को  भी  देखना  चाहिए  कि  कहीं  यह  बात  संविघ।न  विरुद्ध  तो

 नहीं  चली  ज़ाती  ?

 भ्रघ्यक्ष  महोदय  :  क्या  मैं  इसे  कार्यवाही  के  लिए  सुभाव  मानू  ?  ag  तो
 कार्यवाही  के

 लिए  सुभाव  है  ?

 It  has  been  stated  by  the  Prime  Minister  that  a Shri  Atal  Biharj  Vajpayee  :
 balance  has  to  the  maintained  in  this  regard.  It  is  correct,  but  what  would  be  that
 balance  ?  When  this  balance  goes  wrong  then  there  are  disturbanceg.  Has  the  Govern-
 ment  considered  this  aspect  ?

 Mr.  Speaker  :  Every  body  has  lost  balance.

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  Merely  stating  that  there  should  be  balance  would
 not  suffice  what  would  be  that  balance  ?  Has  the  Government  considered  it  thoroughly?

 श्री  नरेन्द्र  कुमार  area:  TT-HTT  के  कार्यों  के  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  सरकारी  उपक्रमों

 को  यह  निदेश  दे  रखा  है  कि  व्यक्तियोंਂ  को  वरीयता  दी  जानी  चाहिए  ।  दस  बात  को

 देखते  हुए  कि  प्रधान  मंत्री  ने  भी  जब  यह  स्वीकार  कर  लिया  है  कि  इस  से  aaa  पैदा  होता  है

 तो  क्या  सरकार  ऐसे  कोई  स्पष्ट  निदेश  जारी  करेगी  जिससे  ब्यक्तिਂ  करने  की

 कसौटी  बना  दी  जए  जिसके  श्रनुसार  10,15,  20  बर्थो  तक  एक  स्थान  पर  रहने  व.ले  लोगों

 को  स्थानीय  समभा  जाए  ?  इससे  तनाव  का  एक  बहुत  बड़ा  कारण  दूर  हो  जायेगा

 श्री  रास  frara  faut:  जहाँ  तक  सरकारी  उपक्रमों  का  संबध है  उच्च  पद  अ्रखिल

 भारतीय  Hae  पर  भरे  जाते  हैं  भ्रौर  500  रुपये  प्रतिमास  से  कम  वेतनमान  वाले  पढ़  स्थानीय

 रोजगार  कार्यालयों  के  माध्यम  से  भरे  जाते हैं  धत  व्यक्तिਂ  की  ब्यार्या  करने  की

 कोई  भावधय कला  नहीं  है  ।  रोजगार  कार्यालयों  में  awe  व्यक्तियों  के  नामों  पर  पद  भरते  aaa

 fearz  किया  जायेगा  |

 श्री  पीलू  मोदी  :  मैं  समभता  हूं  कि  इस  बारे  में  ज्यादा  कठिनाई  इस  प्रकार  के  faery  में

 गोलमाल  करने  के  कारण  से  होती  है  हम  या  तो  पह  रूख  अपना  लेते  हैं  कि  हर  व्यमित  को  देश

 के  किसी  भी  भाग  में  काम  करने  का  हक  है  और  इसके  पर्चाल  इस  रुख  को  छोड़ते  नहीं  agar

 यह  रुख  भ्रपनाते  हो  नहीं  ।  कई  अवसरों  पर  जब  किसी  विशेष  स्थान  पर  कोई  भागड़ा  होता  है  तो

 हम  ऐसे  श्रवसरों  पर  का्मवाही  करने  में  पीछे  रह  ज़ाते  हैं  afte  हुम  विशेष  व्यवस्था  करते  हैं  श्रौर
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 भा

 उसके  लिए  विशेष  व्याख्या  ढूंढ़  लेते  जैसा  कि  श्रीनगर  में  राष्ट्रीय  एकता  परिषद  में  gars

 अत  मैं  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  सरकार  एक  ही  बार  श्रपना  यह  निर्चय  क्यों  नहीं  करती  ?  क्या

 हम  सन्तुलन  नहीं  बना  सकते  ?  हर  बार  हम  सन्तुलन  की  बात  करते  हैं  हम  समस्या  को  केवल

 कुछ  समय  के  लिए  स्थगित  कर  रहे  क्या  सरकार  एक  बार  ही  यह  स्पष्ट  करेगी  कि  aa  के

 पदचात  सरकार  इस  बारे  में  कोई  कार्यवाही  नहीं  करेगी  अथवा  सरकार  कोई  स्पष्ट  मानदंड

 निर्घारित  करदे  कि  किस  किस  को  कौन  कौन  सी  नौकरियां  दी  जानो  हैं  ?

 ait  राम  निवास  मिर्धा  सरकार  ने  सरकारी  उपक्रमों  को  इस  प्रकार  के  स्पष्ट  निदेश

 जारी  कर  रखे  जेसा  कि  मैंने  उल्लेख  किया  ।  इसी  तरह  रेलवे  लोक  सेवा  प्रादेशिक

 ग्राघार  उम्मीदवारों  का  चयन  करता  है  श्रौर  स्थानीय  रोजगार  कॉर्यालयों  में  पंजीकृत  व्यक्तियों

 को  प्राथमिकता  दी  जाती  है  ।

 श्रघ्यक्ष  महोदय  :  इस  प्रइन पर  बहुत  अधिक  अनुपूरक  पूछे  जा  जुके  हैं
 ।  अंगला

 प्रदन  ।

 Arreats  Outstanding  against  Delhi  Telephone  Subscribers

 *436,  Shri  Nahadeepak  Singh  Shakya  ;
 Shrl  Nawal  Kishore  Sharma  :

 Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased  to  state

 (a)  the  total  arrears  outstanding  against  the  Telephone  subsribers  in  Delhi  since

 March,  1971  todate  and

 (b)  the  reasons  therefore  and  the  steps  taken  by  Government  in  this  regard  ?

 The  Minister  of  Communications  (Shri  H.  N.  Bahuguna)  :  (a)  &  (b)  A  statement  is

 placed  on  the  Table  of  Lok  Sabha.

 Statement

 (a)  The  total  arrears  outstanding  against  telephone  subscrjbers  in  Delhi  since  March,

 1971  are  indicated  below  :

 मि  ceili

 Arrears  as  on  Amount  in  tach  of  Rs.

 rere  at  las  dane  कमा  ee  Oe ae  at

 1-3-71  126
 1-4-71  118
 1-5-71  116
 1-6-71  114
 1-7-71  112
 1-8-71  113
 1-9-71  112
 1-10-72  111
 1-11-71  110
 1-12-71  109
 1-1-72  109
 1-2-72  108
 1-3-92  107
 1-4-72  102

 छि
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 eee

 Arrear  as  on  Amounts  in  lakhs.of  Rs.

 a

 1-5-72  100
 101 1-6-72

 1-7-72  102

 1-8-72  108

 1-9-72  108

 1-10-72  108

 (b)  The  Department  provides  telephone  service  to  subscribers  on  a  credit

 basis—the  credit  allowed  to  a  subscriber  in  the  shape  of  unprepaid  local  and  trunk  calls

 being  virtually  unlimited.  Therefore,  in  a  Department  where  the  system  of  post  billing  is
 iN  vogue,  some  arrears  are  inevitable.

 is  achieved  by  such The  recovery  of  arrears  is  a  continuous  process.  Intially  this
 steps  as  disconnection  of  defaulting  subscribers’  telephones,  then  by  personal  contact  and

 correspondence  with  the  subscribers  and  finally  legal  action  where  necessary.

 Action  is  already  being  taken  to  liquidate  the  arrears.  While  the  arrears  as  on
 1-3-71  stood  at  Rs.  126  lakhs  the  arrears  as  on  1-10-72  are  of  the  order  of  Rs.  108  lakhs

 theredy  recording  a  reduction  Rs.  18  lakhs  during  the  period  from  March  1971  to  Septem-
 ber,  1972  despite  the  fact  of  increased  billing  which  has  gone  up  from  Rs.  17.10  crores

 during  1970-71  to  Rs.  21.48  crores  during  1971-71.  Thus  while  the  amount  billed  has

 increased  by  about  25%  the  arrears  have  come  down  by  about  14%.

 Shri  Mahadeepak  Singh  Shakya  It  has  been  said  by  the  hon.  Minister  in  the  state-
 ment  that  P  &  T  Department  provides  telephone  service  to  subscribers  on  a  credit  basis
 and  that  charges  for  local  and  trunk  calls  are  collected  from  the  subscribers  not  before  but
 after  the  calls  have  been  made.  May  I  know  whether  P  &  T  Department  propose  to
 collect  in  advance  the  average  amount  of  bills  for  six  months  from  the  subscribers  so  that
 the  amount  of  bili  could  be  adjusted  from  that  amount  as  is  done  by  the  Electricity
 Departmeni  ?

 Shri  H.  Bahuguna  :  Load  of  electricity  consumed  by  a  person  can  be  found  out
 and  security  is  adjusted  against  the  bills.  Regarding  the  telephones,  it  is  not  possible  to
 assess  the  number  of  calls  to  be  made  by  subscriber.  Therefore,  it  is  not  practicable  to
 demand  security  for  telephone  service  on  the  lines  of  electricity  services.  However,  the
 system  of  security  is  there  in  our  Department  which  we  deposit  and  which  is  deducted  later
 on.  So  far  as  the  arrears  are  concerned,  if  the  details  of  last  ten  years  in  this  connection
 are  seen,  we  will  find  that  we  have  controlled  the  problems  considerably  and  the  arrears  are

 decreasing  day  by  day.

 The  hon.  Minister  has  mentioned  in  the  statement Shri  Mahadeepak  Singh  Shakya
 that  Rs.  108  lakhs  are  outstanding  but  he  has  not  mentioned  the  names  of  the  defaulters.
 May  1  know  the  names  of  the  subscribers  against  whom  the  arreats  are  outstanding  ?

 Shri  H.  N.  Bahuguna::  It  is  difficult  to  produce  the  long  list  of  such  subscribers.
 This  figure  includes  the  persons  against  whom  the  bills  for  three  months  and  above  are

 outstanding.  I  think  this  amount  is  not  alarming  in  comparison  to  that  which  is  collec-
 ted  by  us  in  Delhi.

 Shri  Phool  Chand  Verma  :  The  hon.  Minister  has  stated  that  heavy  amount  of  tele-
 Phone  bills  is  outstanding.  May  I  know  whether  there  is  any  scheme  under  consideration
 of  P  &  T  Department  to  amend  the  rules  in  order  to  realise  the  arrears  ?  May  I  also  know
 whether  Telephone  bilis  are  outstanding  against  certain  sitting  or  ex-Minister  रण  the  Central
 Government  ?

 Mr.  Speaker  :  They  are  also  human Central  Ministers  may  also  be  involved  in  it.
 beings.
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 ee  re  SO  यि  य

 Shri  Phool  Chand  Verma  :  What  about  ex-Ministers  of  the  Central  Government?

 Mr.  Speaker  :  Please,  be  precise.  You  are  giving  hints  only.
 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  If  we  speak  the  plain  truth,  you  will  object  to  it.

 Mr,  Speaker  What  is  the  use  of  putting  questions  tike  this  ?

 Shri  Phool  Chand  Verma  :  Sir,  my  question  has  not  been  repeated  to.

 Mr.  Speaker  :  Question  hour  is  over.

 ——  ———

 प्रदनों  के  लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 गरीबी  के  स्तर  से  नीचे  के  स्तर  पर  रहने  वाले  व्यक्तियों  के  लिये  राज्यों  को

 विशेष  सहायता

 ¥425.  श्री  इयामनन्दन  मिश्र  :  क्या  योजना  मंत्री  राज्या  तथा  संघ  '  राज्य  क्षेत्रों  में

 गरीबी  के  स्तर  से  नीचे  के  स्तर  पर  रहने  वाले  व्यक्तियों  के  बारे  में  29  1972  के

 भ्रतारांक्ति  प्रइन  संख्या  2804  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  इस

 सम्बन्घ  में  राष्ट्रीय  औसत  श्राय  से  कम  त्राप  वाले  राज्यों  के  लिए  कोई  विशेष  सहायता  देने  का

 प्रस्ताव  है  ?

 योजना  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  alert  :  हां  ।

 Theft  of  Idols  from  Rajasthan  and  other  places

 *427.  Shri  Lalji  Bhai  :

 Shri  Varkey  George

 Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  times  the  idols  from  Rajasthan  and  other  places  in  India  have
 been  stolen  during  this  year  and  the  names  of  places  thereof  ;  and

 (b)  the  steps  taken  by  Government  to  check  such  thefts  in  future  ?

 The  Minister  of  the  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri
 al

 Pant)  :

 (a)  According  to  the  information  available  with  the  C.  B.  1,  35  cases  of  idol  thefts  were

 reported  in  Rajasthan  and  247  in  other  places  in  India  till  13.12,1972,  as  shown  in  the
 Statement  attached.  [Placed  in  Library.  See  No.  1.0  4009/72]

 (b)  A  statement  indicating  the  steps  taken  by  the  various  authorities  for  the  pre-
 vention  of  thefts  of  idols  is  attached.  [Placed  in  Library.  See  No  LT.  4009/72]

 पंचवर्षोय  atstaat  में  गरोबी  निरोधक  कार्यक्रमों  के  लिए  नियत  रादि

 *429.  श्री  नारायण  fara  क्या  योजना  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 चारों  पंचवर्षीय  योजनाओं  में  गरीबी  निरोधक  कार्यक्रमों  के  लिए  कितनी  राशि  नियत  की  गई  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोंहन  :  arian  विकास  में  तेजी

 afar  मात्रा  में  रोजगार  की  सुविघाएं  उपलब्ध  समाज  के  faaa  वर्गों  की  ara  के

 संसाधनों  में  वृद्धि  कर  तथा  अपना  det  शुरू  करने  के  लिए  उद्यमियों  को  सहायता  की  व्यवस्था

 कर  पंचवर्षीय  योजनाओं  द्वारा  गरीबी  की  समस्या  का  निदान  करने  ar  प्रयत्न  किया  जा

 रहा है  ।

 23



 Written  Answers  December  13,  1972

 पहली  पंचवर्षीय  योजना  का  दौहरा  यानी  युद्ध  श्रौर  aa  के  विभाजन  के

 कारण  अथं-व्यवस्था  में  जी  गड़बड़  dar  हो  गई  थी  उसको  ठीक  करना  तथा  सतो  मुखी  संतुलित

 विकास  की  प्रक्रिया  का  साथ  साथ  सुत्रपात  ताकि  राष्ट्रीय  राय  की  वृद्धि  तथा  एक  अवधि

 के  दौरान  जीवन  स्तरों  में  frzeaqz  gare  कौ  सुनिश्चित  किया  जां  aa  ।  aaraaral  संमांज  की

 प्रसाली  को  प्राप्त  करने  को  आधारशिलाएं  भी  पहली  पंचवर्षीय  योजना  में  रखी  हुई-यानी  बिना

 वर्ग  और  विशेषाधिकार  के  स्वतन्त्र  ate  समाजिक  मुल्यों  के  श्राघार  पर  श्राथिक  और

 समाजिक  व्यवस्था  स्थापित  करना  जिसमें  रोजगार  और  उत्पादन  काफी  मात्रा  में  बढ़ेगा  और

 प्रचिकाँदा  मात्रा  में  समाजिक  न्याय  प्राप्त  होगीं  ।  पहली  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  सामुदायिक

 राष्ट्रीय  विस्तार  स्थानीय  विकास  ग्रामोद्योग  व  लघु

 श्रम  व  श्रम  पिछड़े  वर्गों  का  कल्याण  श्रादि  झनेक  परियोजनाएं  शुरू  की  गई  ।  यद्यपि

 इन्हें  निश्चित  रूप  से  गरीबी  विरोधी  कार्येक्रमों  के  अन्तर्गत  नहीं  लिया  गया  था  फिर  भी  इनका

 उदय  afan  मात्रा  में  रोजगार  अवसर  प्रदान  कर  तथा  श्रतिरिक्त  झाय  की  व्यवस्था  कर  लोंगों

 की  सामान्य  बेहतरी  में  सुघार  करना  था  |

 दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  के  इन  संभी  कार्येक्रमों  को  बड़े  पैमाने  पर  लेने  के

 मभोलियों  की  समाप्ति  सहित  भूमि  काश्तकारी  कृषिभूमि  की  हद  छोटी

 भूमि  AAT,  कृषि  श्रमिकों  के  लिंए  कार्यक्रम  ग्रामीण  ऋण  alt  हाट-व्यवस्था  का

 ग्रामोद्योग  तथा  लघु  उद्योग  तथा  अन्य  समाज  Aare’  आदि  कतिपय  नये

 कार्यक्रम शुरू  किए  गये  ।

 तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  के  उपंयुक्त  कार्यफ्रमों  का  विस्तार  करने  के

 कृषि  कार्यों  में  मन्दी  के  दौरान  वर्ष  में  100  दिनों  का  रोजगार  सुलभ  करने  की  क्षमता  रखने

 वाला  ग्रामीण  निर्माण  कार्यों  के  कार्यक्रमों  की  एक  स्की
 मे  शुरू  की  गेई  थी  ।  तीन  वार्षिक  योजना

 अवधियों  1966-69  के  पूर्व  aYTaray  में  पहले  से  ATE  fee  गए  कार्यक्रमों  को  उसी

 रफ्तार  से  चालू  रखा  गया  |

 we  कैवल  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  तैयार  करने  के  बाद  श्रनुभव  किया  गया  कि  जनसंख्या

 में  afar  कमजोर  वर्गों  तथा  बेरोजगारी  पौर  अपूर्ण  रोजगार  से  प्रभावित  क्षेत्रों  में  ofa  प्रत्यक्ष

 व  कारगर  ढंग  से  काम  करने  की  MTaRT HAT  है  ।  तदनुसार  छोटे  सीमान्त  कृषकों  are

 कृषि  श्रमिकों  को  सहायता  पहुंचाने  के  लिए  विभिन्‍न  विशेष  कॉर्थेक्रम  आरम्भ  किए  गए  ।

 ग्रस्त  क्षत्रों  में  ग्रामीण  निर्माण  कार्यक्रम  र  बारानी  खेती  के  विकास  के  कार्येक्रम  area  किए

 गए  ।  1971-72  में  ग्रामीण  रोजगार  की  एक  त्वरित  स्कीम  शुरू  की  गई  ताकि  प्रत्येक  जिले

 में  aq  के  दौरान  1,000  व्यक्तियों  को  औसतन  निरन्तर  दस  महीनों  का  रोजगार  सुलभ  किया

 जा  सके  ।  yasrara,  तथा  इंजीनियरों  व  ower  वर्गों  के  लोगों  के  लिए

 1971-72  और  1972-73  के  दौरान  विभिन्‍न  विशेष  रोजगार  कार्यक्रम  शुरू  किए  गए  थे  ।

 पंचवर्षीय  योजनाश्रों  के
 दौरान  विभिन्‍न  कार्यक्रमों

 के  लिए  किए  गए  wWeazq  कं  बारे  में  दो  विवरण

 संलग्न  है  ग्रौर  2)  ।  [a araa  में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०
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 विवरण  2  से  विदित  हीगा  कि  बुनियादी  निम्नतम
 की  सुलभ  करेने  श्रौर  समाज  के

 निबंल  वर्गों  को  सहायता  देने  के  लिए  afcerat  में  काफी  वृद्धि  की  गई  है  ।

 वार्षिक  योजना  1972-73  ग्रामीण  शभ्रावास  और  गंदी  बस्तियों  का

 arte  जल  श्रापूर्ति  में  तेजी  प्रारभिक  शिक्षा  श्रादि  के  कीयेंक्रमों  को  संगठित  करने  पर

 fara  बल  दिया  गया  है  ।

 समाज  के  वर्गों  की  सस्थागत  वित्त  सुलभ  हो  सके  इस  बात  को  सुनिदिचत  करने  के

 लिए  जो  उपाय  गए  उनमें  से  एक  प्रमुख  उपाय  देश  चौदह  वाशिज्यिक  ant  का

 राष्ट्रीयकरण  करना  था  ।  इसके  स्टेट  बेंक  श्राफ  इंडिया  और  aq  राष्ट्रीयकृत  dat  ने  भी

 छोटे  उद्यमियों  ate  श्रपना  धंघा  शुरू  करने  की  स्कीमों  के  लिए  वित्तीय  सहायता  प्रदान

 करने  हेतु  विशेष  स्कीमें  शुरू  की  थी  ।  राष्ट्रीय  बेंकों  द्वारा  कृषि  तथा  wea  उपेक्षित  क्षत्रों  के

 एजो  म्रग्रिम  घन  प्रदान  किया  गया  उसका  व्यौरा  विवरण  3  में  दिया  गया  है  ।  [a  थालय  में  रखा

 गया  |  देखिये  संख्या  एल०  टी ०  10/72

 श्रासाम  के  विभिन्‍न  जिलों  को  श्रलग  करने  at  मांग

 *432.  थो  बनमाली  Izates  क्या  गृह  tat  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  श्रासाम  के  आदिवासी  नेताओं  ने  लल्लीमपुर  और

 शिवसागर  जिलों  के  उत्तरी  क्षेत्रों  को  श्रासाम  से  श्रलग  करके  एक  पृथक  राज्य  या  कम  से  HA  एक

 संघ  trea  क्षेत्र  बनाने  की  मांग  की  श्रौर

 यदि  तो  इस  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिफ्रिया  है
 ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  त्री  कृष्ण  चन्द्र  ate  sam  की  मदानी

 भ्रादिम  जाति  परिषद  इन  क्षेत्रों  के लिए  समय-समय  पर  किसी  न  किसी  रूप  में  अलग  प्रधाबानक

 यूनिठ  के  लिए  मांग  करती  रही  है  ।  अपने  waar  ज्ञापन  दिनांक  21-11-72  में  परिषद  ने  गोल

 पारा  की  उत्तरी  दारंग  तथा.लखीमपुर  जिलों  का  एक  मंदाभी  :  ऑदिम

 जाति  Ga’  बनाने  की  ait  की  है  ।  ATHTT  ऐसी  मांगों  के  पक्ष  में  नहीं  है  ।  ये  मांगे  इस  भावना  से

 दतर
 हुई  प्रतीत  होती  हैं  कि  इन  क्षेत्रों

 की
 विकास  श्रावश्यकताओं  पर॑  ध्यान  नहीं  दिया  जा  रहा

 है  यह  बात  समत-समंय  पर  मुख्य  aar  के  ध्यान  में  लाई  गई  है  aye  राज्य  सरकारें  को  इन

 मैदानी  आदिवासियों  की  सही  शिकायतों  को  दूर  करने  के  लिए  कारगर  कार्रवाई  करने  सलाह

 दी  गई  है  ।

 Central  Assistance  to  States  during  1972-73

 *434,  Shri  G.  C.  Dixit  Will  the  Minister  of  Planning  be  pleased  to  state

 (a)  the  annual  Plan  provision  for  1972-73  in  respect  of  each  State  and  the  share  of

 Central  assistance  therein;  and

 (b)  the  State-wise  figures  of  the  cut  in  Central  assistance  in  the  annual  Plan  for

 1972-73  as  compared  to  the  annual  Pla lan  for  1972-72  ?
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 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Planning  (Shri  Mohan  Dharia)  :  (a)  and  (b)
 A  statement  is  laid  on  the  Table  of  the  House.

 Statement

 (Rs.  crores)

 1971-72  1972-73  Cut  in  the
 िन हनन के कककीणणणयणलथुाालथघयनाणणाणथ re  re  ft  ne en  a  se  Central  Assistance

 States  Plan  Central  Plan  Central  in  1972-73  over

 Provision  Assistance  Provision  Assistance  1971-72

 .  3-Col.  5)

 5

 Andhra

 Pradesh  87.00  48.00  105.00  46.56  1.44

 3.60 Assam  42.21  36,56  40.25  32.96

 Bihar  82.55  67.60  100.00  65.57  2.03

 Gujarat  95.54  31.60  106.00  30.65  0.95

 15.23  0.47 Haryana  60:63  15.70  82.00

 Jammu  &

 Kashmir  30.79  29.00  36.00  32.00  3.00

 Kerala  60.00  35.00  64.00  33.95  1.05

 Madhya

 Pradesh  90.46  52.40
 न

 50.83  1.57

 Maharashtra  183.63  49.10  205.59  47.63  1.47

 8.25 10  Meghalaya  7,95  7.44  7,22  0.22
 ह

 Mysore  70.00  34,60  72.30  33.56  1,04

 12  Nagaland  8.04  7,00  9.00  7,59  0.59

 13  Orissa  48,33  32,00  57.42  31,04  0.96

 14  Punjab  79.36  20.20  85.00  19,59  0.61

 15  Rajasthan  62.55  44.00  65.00  42.68  1.32

 16.  Tamil  Nadu  80.20  40.40  116,35  39,19  1,21

 न  Uttar  Pradesh  209,15  105.20  (225.00  102.04  3,16

 18  West  Bengal  59,41  44,20  73.52  42.87  1,33

 19  Himachal

 Pradesh  21,89  19,50  26.57  22.00  2.50

 20  Manipur  6.22  5.72  7,50  7,50  1.78

 21  7.30  7.99  8.00 Tripura
 id

 0,01

 Grand  Total  1393.21  733.21  1601.75  718.66  14,55
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 22  1894  (a)  लिखित  उत्तर

 एशियाई  समाचार  एजेंसी

 *435,  के०

 att  प्रसन्नमाई  मेहता  :

 कया  सुचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  HoT  करेंगे  कि

 क्या  भारत  ने  कोलम्बो  योजना  क्षेत्र  में  टेलीविजन  और  समाचा  TAT  के

 लिए  संचार  का  qe  ढांचा  तयार  करने  हेतु  एक  एशियाई  समाचार  एजेंसी  की  स्थापना  पर  जोर

 दिया

 क्या  भारत  ने  कोलम्बो  योजना  के  देशों  में  सूचना  के  निर्बाध  ware  की

 दयकता  एर  भी  बल  दिया  और

 क्या  भारत  ने  यह  भी  सुभाव  दिया  है  कि  सदस्य-देश  परस्पर  स्वीकायें  प्रेस  तार  की

 दरेਂ  निश्चित  करे  और  केन्द्रीयवृत  का  उपयोग  करने  के  बजाय  आपस  में  सीधे  तार  ate  रेडियो

 arqa  स्थापित  करे  ?

 सूचना  att  प्रसारण  मन्त्रालय  में  राज्य-मन्त्री  DIZ o  Ho  :  से

 पांचवीं  योजना  के  प्रति

 "437.  श्री  एम०  एस०  feracarat  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1972  में  पांचवी  योजना  के  प्रति  हष्टिकोश  के  बारे  में  कोई

 बातचीत  हुई  थी  श्रौर  निणंय  लिए  गए  थे  और  इसमें  ATSYATAT  की  गतिशील  बनाने  के  लिए

 5.5  प्रतिद्वात  वृद्धि-दर  की  परिकल्पना  की  गई  थी  जो  इसके  लिए  न्युनतम

 यदि  तो  किए  गए  निरशाँपों  की  रूपरेखा  क्या  है  पौर  इन्हें  क्रियान्वित  करने के

 लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 ararat  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  :  पांचवीं  पंबवर्षीय  योजना  के

 5 )  5 प्रति  हृष्टिकोर्शਂ  नामक  दस्तावेज  योजना  आयोग  द्वारा  तेयार  कर  लिया  गया  है  जिसमें  कि

 प्रतिशत  वृद्धि-दर  की  परिकल्पना  हैं  ।  इस  दस्तावेज  पर  इस  समय  भारत  सरकार  विचार  कर

 रही है  श्रौर  इसके  बाद  राष्ट्र  य  विकास  परिषद  द्वारा  इस  पर  विचार  farat  ।  श्र्त

 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  वृद्धि-दर  क्या  होगी--इस  पर  amit  श्रस्तिम  निर्णय  किया

 जाना  है  ।

 seq  नहीं  उठता

 सूमि  सुधारों  के  क्रियान्वयन  के  लिये  कार्यकारी  दल

 «332,  श्री  राम  सहाय  पांडे  :  क्या  योजना  सत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  योजना  STANT  ने  देश  में
 भूमि  सुधारों  के  प्रभावी  क्रियान्वयन  हेतु  एक

 कारी  दल  गठित  किया
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 यदि  तो  उपरोक्त  दल
 ने  झ्र  तक  क्या  कोय  किया  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  राज्य  सरकारें  भूमि  सुधारों
 का

 जी  तथा  कारगर  ढंग  से  कार्यान्वयन  कर  इस  सम्बन्ध  में  gore  qwrt  के  लिए  योजना  में

 कृषि  कार्य  सम्बन्धों  पर  एक  अ्रभियान  दल  (zeman)  गठित  किया  गया  है  |

 आशा  है  कि  श्रभियान  दल  (ctepara )  फरवरी  1973  तक  योजना  श्रायोग  को

 श्रपनी  रिपो  प्रस्तुत  कर  देगा  |

 श्राकादावारणी  द्वारा  ख्याति  प्राप्त  कलाकारों  को  नेमित्तिक  श्रावार  पर  काम  पर  लगाना

 #439.  श्री  एस०  एम०  बनर्जी
 :  क्या  सुचना  श्रौर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 है A (a  }  eat  श्राकाशवाशी  में  श्र  भी  कुछ  ras  कलाकार  नेमित्तिक  प्राचार  पर  काम  कर

 रहे  हैं  ;

 यदि  तो  क्या  आकाशवाणी  में  नैमितिकरण  समाप्त  करने  सम्बन्धी  कोई  योजना

 तैयार  की  गई  है  ;  श्रौर ਂ

 यदि  तो  इसके  क्या  काररा  है ं?

 सुचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  झाइ०  के०  :  श्राक्षाथ

 बाणी  श्रपनी  कार्यक्रम  श्रावश्यकताओों  के  ग्रतुसार  समय-समय  पर  श्राकस्मिक  श्राघार  पर

 aiferet  को  लगाती  है  |

 इस  प्रकार  की  कोई  योजना  विचाराघीन  नहीं  है  ।

 नियमित  श्राघार  पर  स्टाफ  आर्टिस्टों  की  भर्ती  इस  बारे  में  बनाए  गए  भर्ती  नियमों

 के  अनुसार  की  जाती  हैं  ।  केन्द्र  निदेशक  केन्द्रों  की  प्रासंगिक  श्राबःयकताओओं  की  पूति  के

 लिए  एक  अवसर  में  श्रघिक  से  अधिक  14  दिन  तक  की  भ्रवधि  के  लिए  eTHay  श्राकस्मिक

 ठेकों  पर  आर्टिस्ट  भर्ती  कर  सकते  हैं  इंस  प्रकार  के  कज्युप्रल  आर्टिस्ट  यदि  नियमित  स्टाफ

 श्रार्िस्टों  के  पद  विज्ञापित  होने  पर  उन  पर  नियुक्ति  के  लिए  आवेदन  करते  तो  उनके  बारे  में

 ge  mraant  के  साथ  नियमित  स्टाफ  श्रार्टिस्टों  के  रूप  में  के  faq  विचार  किया

 जाता है  ।

 केरल  में  केन्द्रीय  सरकार  के  उत्पादन  केन्द्रों  में  कच्चे  माल  को  कमी

 #440.  श्री  व्यालार  रवि  क्या  aren tira  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  कच्चे  भाल  की  कमी  के  कारण  केन्द्रीय  सरकार  के

 केरल  स्थित  उत्पादन  केन्द्रों  को  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ;
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 यदि  gi,  तो  इसके  क्या  area हैं  ग्रौर  बास्तथिक  उत्पादन  पर  इसका  किस  सीमा

 तक  असर  पड़ा  है  ;  भौर

 सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 श्रौद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  site  प्रौद्योगिकी  मन्त्री  ato
 gag

 :  से

 केन्द्रीय  सरकार  के  उत्पादन  केन्दों  को  कोई  ale  कठिनाई  महसूस  नहीं  हो  रही  है  ।

 वस्तुतः  हाल के  कुछ  वर्गों में  इन  केन्द्रों के  उत्गदन  में
 वृद्धि  हुई

 1971-72
 में

 कच्चे  माल

 श्रादि  ती  खरीद  के  लिए  उपलब्ध  कराई  गई  9.39  लाख  रुपये  की  राशि  के  स्थान  पर  चालु  fare

 बर्ष  के  प्रथम  छः  महीनों  में  885  लाख  रु  की  राशि  दी  गई  थी  ।  झतिरिकत  को

 पूरा  करने  के  लिए  श्र  झ्रघिक  धन-रादि  का  प्रबन्ध  किया  जा  रहा  है  |

 राज्यों  प्रोर  संघ  राज्य/क्षत्रों  में  प्रति  ब्यक्ति  प्राय

 4113,  डा०
 हरि  प्रसाद  कया

 प्रधान  मान्त्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  क्रि  वर्ष

 1960-61  से  1970-71  तक  प्रत्येक  राज्य  श्रौर  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  प्रति  ब्यक्ति  भ्राय  में  कितनी

 वृद्धि/कमी  हुई  है  ate  वर्तमान  मूल्यों  तथा  स्थिर  मूल्यों  के  avant  पर  तत्सम्बन्धी  अखिल  भारतीय

 क्या  हैं  ?

 प्रधान  परमाणु  ऊर्जा  इलेक्ट्रानिक्स  गृह  सूचना  ale  प्रसारण

 wat  तथा  भ्रन्तरिक्ष  west  इन्दिरा  :  सम्बद्ध  राज्य  सांख्यिकौय  कार्यालयों  द्वारा

 तैयार  किए  गए  1960-61  और  1970-71  वर्षों  के  सम्बन्ध  में  विभिन्‍न  राज्यों  के  लिए  प्रचलित

 स्थिर  भावों  के  अ्राधार  पर  प्रतिव्यक्ति  आय  के  नवीनतप्त  उपलब्ध  alt  केन्द्रीय  सांख्यिकीय

 संगठन  द्वारा  तयार  करिए  गए  तदतुरूप  ग्र:ख़ल-भारतीय  अनुमान  aaa  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 में
 रखा  ।  देखिए  संख्या  एल०टठी०  40  1/72]  प्रयोग  में  लाई  गई

 रीति-बिघान  शौर  आधार  वर्षों  में  बिभिन्तता यों  के  कारण  राज़्यों  के  प्रतिव्यक्ति

 श्राय  के  उक्त  अनुमान  न  तो  परस्पर  और  न  झखिल-भार  ila  श्रनुमानों  के  साथ  ही  तुलना  करने  के

 लिए  संधा  श्रनुरूप  हैं

 Complaint  lodged  with  Executive  Engineer,  ए  &  T  Civil  Division

 4114.  Sbri  Hukam  Chand  Kachwaij  :  Will  the  Minister  of  Communications  be  pleas-
 ed  to  state:

 (a)  whether  the  Executive  Engineer,  P  &  T  Civil  Division  No.  I  or  II  has  received

 any  complaint  from  any  suppliers  to  the  Machenzies  Ltd.,  30,  Chittaranjan  Avenue,  Cal-

 cutta  that  the  Company  is  not  making  payment  of  their  bills  and  that  the  amount

 may  be  paid  to  them  after  deducting  the  same  from  the  amount  due  to  the  Company  ;
 and

 (b)  if  so,  the  action  taken  by  his  Department  in  this  regard  ?

 The  Minister.  of  Communications  (Shri  H.  N.  Bahuguna)  ;  (a)  No,  Sir,  however  a

 notice  has  been  received  fromthe  Registrar  of  City  Civil
 Court,

 Calcutta Wh we  Uli  that  until  further
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 orders  of  the  said  Court,  the  Ex-EFngineer,  P  &  T  Civil  Division  No.  1,  Calcutta  is  prohi-
 bited  and  restrained  from  making  a  payment  of  Rs.  15,000/-  to  M  /s  Mackenzies  Ltd.  in
 the  case  of  Shri  Broj  Kumar  Agarwalla,  carrying  on  business  under  the  name  and  style  of
 M/s  Ashoka  Builders  at  15,  Pageypatti  St.,  Calcutta.

 As  regards  the  Ex.  Engineer  P  &  T  Civil  Division  No.  II,  Calcutta,  M/s  Balkrishna

 .Gupta  of  Port  Blair  have  complained  that  dues  amounting  to  Rs.  695¢.49  are  pending  on
 account  of  the  work  of  construction  of  Head  P.O.  Building  at  Bara  Bazar,  Calcutta,
 carried  out  by  them  for  M/s  Mackenzies  Ltd.,  Calcutta.

 (b)  The  P&T  Civil  Division  No.  I,  Calcutta  has  stopped  payment  to  M/s  Macken-

 -zies  Ltd.  after  the  receipt  of  the  Court’s  orders.

 With  regard  to  P  &  T  Civil  Division  No.  II,  Calcutta,  the  Department  cannot  take

 any  action  under  the  terms  of  the  con:ract.

 Vacancies  of  LDCs,  UDCs  and  Stenographers  reported  to  Central  (Susplus  Staff)  Cell

 4115.  Shri  Hukam  Chand  Kackwai  :  Will  the  Prime  Minister  be  pleased  to  refer  to

 the  reply  given  to  Unstarred  Question  No.  3301  on  the  6th  December,  1972  regarding
 employees  declared  surplus  in  Government  of  India  offices  on  the  rolls  of  Central  (Surplus

 Staff)  Cell,  and  state  :

 (a)  the  number  of  vacancies  in  the  grades  of  Lower  Division  Clerk,  Upper  Division
 Clerk  and  Stanographer  (Department-wise)  reported  to  the  Central  (Surplus  Staff)  Cell  dur-

 ing  the  period  from  Ist  January  to  30th  June,  1972:  and

 (b)  the  names  of  the  offices  to  whom  ‘no  objection  certificate’  was  issued  to  the
 effect  that  no  surplus  employee  was  available  on  the  rolls  of  Central  (Surplus  Staff)  Cell
 for  nomination,  with  dates,  during  the  above  period  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  and  in  the  Department  of  Per-

 sonnel  (Shri  Ram  Niwas  Mirdha  :  (a)  and  (b)  The  required  information  in  being  collec-

 ted  and  will  be  placed  on  the  Table  of  the  House.

 QAIRT  दिल्‍ली  के  कार्यालय  में  नियुक्ति  के  लिए  निम्न  tat  लिपिकों/उच्च  भ्रशी

 लिपिकों  तथा  श्राशुलिपिकों  का  नाम  देना

 4116.  श्री  PRET  कछवाय :  त्या  प्रधान  मंत्री
 केन्द्रीय  कमंचारी  सेल  में  फालतू

 कर्मचारियों  को  रोजगार  देने  के  सम्बन्ध  में  अपनाई  जा  रही  प्रक्रिया  के  बारे  में  30  1972

 के  gate ifaa  प्रइन  संख्या  4159  के  उत्तर  के  सम्बन्ध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जब  1  1972  को  दिल्‍ली  स्थित  श्रायकर  के  कार्यालय  में  निम्न  श्र  णी

 उच्च  श्रेणी  लिपिक  तथा  श्राशुलिपिकों  के  ग्रेडों  में  रिक्त  पद  थे  तो  उक्त  तीनों  ast  में

 नियुक्ति  के  लिए  प्रतीक्षा  कर  रहे  कर्मचारियों  के  नाप  उक्त  विभाग  में  अनारक्षित  पदों  के  लिए  क्यों

 तहीं  दिये  गये  ;

 क्या  यह  प्रक्रिया  के  प्रतिकूल  नहीं  है  ;  श्रौर

 यदि  तो  सरकार  का  श्रब  क्या  कार्यवाही
 करने  का  विचार
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 गृह  मन्त्रॉलय  ate  कामिक  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  रान  निवास  :
 दिल्‍ली

 स्थित  प्रायकर  aged  द्वारा  सचित  की  गई  रिक्तियां  जो  कि  1972  को  निम्न  श्रेणी

 उच्च  श्र  णी  लिपिक  तथा  आशुलिपिकों  के  तीन  get  में  प्राप्त  श्रारक्षित  ad  के  लिए

 चिन्हित  थीं  ।  मुख्य  .  व्यवस्थापन  श्रायुक्त  के  कार्यालय  के  इन  तीन  ग्रेडों  के  फालतू  कमं

 जिन्होंने  3  1-5-1972  को  केन्द्रीय  (Ia  सेल  में  कार्य  प्रारम्भ

 उनमें  केवन  तीन  निम्न  श्रेणी  लिपिक  आरक्षित  वर्ग  से  सम्बन्धित  थे  ate  उन्हें  विधिवत  श्रायकर

 दिल्‍ली  के  कार्थालय  के  लिए  नामित  किया  गया  था  ।  शेष  फालतू  कमंचारियों  का  सम्बन्ध

 सामान्य  वर्ग  से  था  श्रौर  उन्हें  श्रारक्षित  वर्ग  की  रिक्तियों  के  लिए  नामित  न  fear  जा

 सका  |

 झ्रतः  निर्धारित  प्रक्रिया  के  त्याग  करने  का  कोई  मामला  न  था  ।

 प्रइन  नहीं  उठता  |

 रजिस्ट्रार-जनरल  श्रौर  जनगणना  श्रायुक्त  के  कार्यालय  के  कमेंचारी

 4117.  श्री  EAT  :  क्या गृह  मन्त्री  यह  बताने की  कपा  करेंगे कि  :

 aq  1961  से  1972  तक  महा-पंजीयक  जनगणना  शझ्रायुक्त  भारत के

 लय  में  भर्ती  किये  गये  और  पदोस्नत  सहायक  संकलनकर्ताश्रों  की  संख्या  कितनी  है  ;

 उपयु क्त  कार्यालय  में  कितने  सहायक  संकलनकर्ता  स्थायी  बनाये  गये  हैं  ;

 वर्ष  1961  से  1972  तक
 की

 safe  में  जाति  ak  श्रनुसुचित  जनजाति  के

 कितने  सहायक  संकलनकर्ता  भर्ती  किये  गए  हैं  और  स्थायी  बनाये  गये  हैं  ;  भौर

 ag  1961  से  लेकर  उपरोक्त  कार्यालय  में  अनुसूचित  जाति  श्रौर  भ्रनुसुचित

 जाति  के  कितने  संकलन  tat  वरिष्ठता  के  श्राघार  पर  पदोन्नत  किए  गए  तथा  स्थायी  बनाये

 गए  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  एफ०  एच०  :

 भर्ती  किए  गए  318

 पदोन्नत  किए  गए  96

 130
 स्थायी  पदों

 में  90

 भर्ती  किये  गए  :

 अ्रनुसूचित
 जाति  के  उम्मीदवार  17

 अनुसूचित  जन  जाति  के  उम्मीदवार

 स्थायी किए  गए

 अनुसूचित
 जाति  और

 भ्रनुसूचित  जन

 ज़ाति  के  उम्मीदवार
 शुन्य
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 वरीयता  के  आधार  पर  पदोन्नत  किए  गए  aqataa  ज्ञातियों  ak  धनुसूचित

 जन  जातियों  के  सहायक  संकलनकर्त्ताप्रों  की  संख्या  yea  है  क्योंकि  पदोन्नति  जोन  में  कोई

 नहीं था

 डाक  तथा  तार  विभाग  के  श्रधिकारियों  हारा  एक  से  atizs  टेलीफोन  पाने  का

 श्रधिकारी  होना

 4119.  श्री  के०  सूर्यनारायश  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  उनके  मंत्रालय  ने  डाक  तथा  तार  विभाग  के  उन  अ्रधिक्ारियों  के  पदों  के

 स्तर  के  बारे  में  कोई  आदेश  जारी  किए  हैं  जो  निम्नांकित  सुविधाएं  पाने  के  श्रघिकारी  है  :

 कार्यालय  तथा  निवास  स्थान  में  एक  से  अ्रघिक  टेलीफोन  निवास  स्थान  के  साथ

 समानांतर  वाले  एक  से  श्रघिक  निवास  स्थान  मे  लगे  टेलीफोनों  के  लिए  असीमित

 कार्मालय  तथा  निबास  स्थान  एक  एक  रंगीन  दो  रंगीन

 टेलीफोन  से  टेलीफोन  जबकि  निवास  स्थान  में  al  कनेक्शनों  अथवा  उपकरणों  की

 व्यवस्था

 क्या  उन्होंने  कमी  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  जांच  का  आदेश  दिया  कि  इस

 सम्बन्ध  feet  टेलीफोन  डिस्ट्रिकट  और  डाक  तथा  तार  महानिदेशालय  के  श्रधघिका  रियों  की

 पात्रता  उनके  मंत्रालय  अथवा  डाकतार  महानिदेशालय  द्वारा  जारी  areal  के  झनुरूप

 (7)  यदि  at,  तो  इसके  क्या  परिणाम  faraer  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 संचार  मन्त्री  एच०  एन०  :  जी  नहीं  ।  डाक-तार  महानिदेशक  श्रौर

 सकिल/टेलीफोन
 जिला  were  aqy  विवेक  से  विभागीय  सेवा  की  अपेक्षा्रों  के  भ्रनुसार  डाक-तार

 अधिकारियों  के  कार्यालपों  और  उनके  निवास-स्थानों  पर  टेलीकोन  की  सुविधाएं  देते  हैं  ।

 से  इसका  प्रइन  ही  नहीं  उठता  |

 विज्ञान  ate  प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्र  में  भारत-रुूस  करार  ७ के भ्रधीन  रूस  को  भेजे  जाने

 बाले  विदेषज्ञों  का  चयन

 4171,  श्री  एम०  एस०  fraeatat  :  विज्ञान  श्रौर
 sen frat

 मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  विज्ञान  site  प्रौद्योगिकी  क्षेत्र  में  सहयोग  के  लिए  भारत  रूस  करार  के  भ्रन्तगंत

 बर्ष  1972  atx  1973-74 के  लिए  वेज्ञानिक  श्रादान-प्रदान  कार्येक्रमों  के  शग  के  रूप  में  कोई

 विशेषज्ञ रूस  भेजे  गए  हैं  या  भेजे  जायेंगे
 ;

 ौर

 यदि  तो  इस  प्रयोजन  के  लिए  fara
 के

 चयन  की  प्रफ्रिया  क्या  है  ?
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 श्रौद्योगिक  fama  तथा  विज्ञान  श्रौर  प्रौद्योगिकी  मन्त्री  ato
 :

 आदान-प्रदान  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  श्रब  तक  कोई  आदान-प्रदान  नहीं  हुआ  है  लेकिन

 भारत  सरकार  ने  सोवियत  सरकार  गत  भ्रक्तूबर  में  मास्को  में  भारतीय  प्रतिनिधि  मण्डल  के

 साथ  विचार-विमद्यं  के  अवसर  पर  स्वीकृत  हुये  कार्यक्रम  के  अ्रनुसार  भारतीय  विशेषज्ञों  के  कुछ
 दलों  को  भेजने  का  सुभाव  दिया  है  श्रभी  तक  सोवियत  उत्तर  प्राप्त  नहीं  ou  है  ।

 स्वाभाविकतया  ध्यान  दिया  जायेगा  कि  इन  दलों  के  कमंचारी  देश  के  सम्बन्धित

 क्षेत्र  में  उपलब्ध  श्रेष्ठ  विशेषज्ञता  का  प्रतिनिधित्व  करें  ।

 द  1973-74  में  grat  श्रन्तरिक्ष  केन्द्र  का  विकास

 4122,  श्री  बयालार  रघि  :  :  क्या  श्रंतरिक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1973-74  में  थुम्बा  भ्रंतरिक्ष  केंद्र  में  सरकार  द्वारा  भारम्भ  किये  जाने  वाले

 विकास  कार्यों  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ;  और

 उस  केंद्र  में  राकेट  बनाने  की  gfaarsit  का  प्रसार  करने  की  योजना  में  कितनी

 प्रगति  हुई है  ?

 प्रधान  मंत्री  परमाणु  ऊर्जा  इलेक्ट्रानिक्स  गृह  सूचना  ale  प्रसारण  मंत्री

 तथा  प्रन्तरिक्ष  मंत्री  इंदिरा  at  1973-74  में  थुम्बा  में  आरम्भ  किए

 जाने  वाले  विकास  कार्यों  की  रूपरेखा  को  श्रन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा  है  ।

 wae  बनाने  की  सुविधाओं  का  विस्तार  इतना  किया  जा  चुका  है  कि  वे  600  कि०

 मी०  व्यास  तक  के  राकेटों  का  निर्माणा  कर  सके  ।  wa  उनका  विस्तार  फाइबर  ग्लास  तथा  स्ट्रिप

 वाउण्ड  मोटर  का  निर्मारा  करने  के  लिए  किया  जा  रहा  125°  fo  मी०  व्यास  तक  की

 राकेट  मोटरों  के  निमार  से  सम्बन्धित  WTaRTHATAY  को  पुरा  करने  के  लिये  इन  सुविधाश़ों  का

 विस्तार  करने  का  काम  अ्रारम्म  किया  जा  रहा  है  |

 रोजगार  सम्बन्धी  कार्यक्रमों  के  लिए  केरल  को  धन  का  नियतन

 4123.  श्री  बयालार  रवि  :  क्या  योजना  मंत्री  रोजगार  सम्बन्धी  योजनाओं  के  लिए

 राज्यों  को  घन  के  झ्रावंटन  के  बारे  में  26  1972  के  अतारांकित  प्रदत्त  संख्या  4018  के

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  योजना  श्रायोग  को  केरल  सरकार  से  श्रपेक्षित  कार्यक्रम  मिल  गया  है  ;  श्र

 यदि  तो  उस  कार्यक्रम  की  मुख्य  बातें  क्या हैं
 alt  इस  प्रयोजन  के  लिए

 उपरोक्त  राज्य  को  अब  तक  कुल  कितनी  राशि  दी  गई  है  ?

 योजना  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  :  हां  ।

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर
 प्रस्तुत  है

 33



 Written  Answers
 December

 13,  1972
 ——

 विवररा

 वर्ष  1972*73  के  दौरान  केरल  राज्य  के  विशेष  रोजगार  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  योजना

 WaT  ने  कुल  309  लाख  रुपये  के  परिव्यय  की  निननांकित  12  स्कीमें  भ्रनुमोदित  की  हैं
 नन

 ala में  परिव्यय

 a

 छोटी  सिचाई  सकी में  28.86

 2,  भूमि  संरक्षण  स्कीमें  25  00

 ग्रामोण  औषधालय  स्कीम  80.00

 रकारी  श्रौषघालय  4.00

 पालघाट  बुनियादी  aay  राज्य  सरकार  से  व्यौरे  की

 इन्तजारी  की  जा  रही  है  |

 15.00
 TTA  परियोजना

 पशुधन  सहायता  की  स्वतः  धन

 उपलब्ध  कराने  की  स्कीम  43.00

 कोट म  नहर  का  सुधार  3.00

 परीक्षण  प्रयोगशाला  3.00

 10  छोटी  सिचाई  योजना

 फैक्टरी  14.00

 11.0  अनुवाद  के  लिए  स्न!तकोत्तर  व्यक्ति

 को  रोजगार  3.00

 12  संचालनात्मक  श्रौद्योगिक  बस्तियां

 git  नप  औद्योगिक  स्की  में  90.00

 es ene

 जोद *  बनी  ची  ६.० 308.86

 ne  an

 पालघ  ट  बुनियादी  आधार  से  सम्बन्धित  उपयु क्त  स्कीम  संख्या  5  के  संदर्भ  राज्य

 सरकार  ने  अभी  तक  यह  नहीं  बताया  है  कि  1972-73  में  इस  पर  कितना  खर्च  होने  की  सम्भवना

 है  ।  इस  स्कीम  को  छोडकर  ऊपर  जो  309  लाख  रुपये  परिव्यय  बताया  गया  है  उसमें  से

 104  लाख  रुपए  केन्द्रीय  सहायता  के  रूप  में  दिये  जायेंगे  और  बाकी  राज्य  सरकार  देगी  ।  इस

 कार्यक्रम  के  लिए  राज्य  सरकार  द्वारा  केन्द्रीय  सहायता  देने  के  लिए  जो  प्रक्रिया  निर्धारित  की  गई

 है  उसके  मुताबिक  वित्त  मन्त्रालय  ने  26  लाख  रुपये  की  पहली  किश्त  देने  के  लिए  स्वीकृति  प्रदान

 कर  दी  है  यह  राशि  ag  1972-73  के  लिये
 कुल  केन्द्रीय  सहायता  का  25  प्रतिशत  है
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 नागा

 फिल्म  वित्त  निगम  के  ऋणों
 को  बट

 टे  खाते  डालना

 4124,  डा०  हरि  प्रसाद  क्या  सूचना  श्र  प्रसारण  मंत्री  फिल्म  वित्त  निगम

 द्वारा  IheF  faatarat  को  दिये  गये  ऋणों  को  बट्टे  खाते  डालने  के  बारे  में  15  1972

 के  अतारांक्ति  प्रइन  संख्या  452  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  उन  फिल्म

 निर्माताओं  के  नाम  क्या  हैं  जिन्हें  दिये  ऋण  को  बट्टे  खाते  डालाਂ  गया  है  ?

 सूचना  शौर  प्रसारण  मन्त्रालय  में  BY-Aeat  THAT  faz)  :  फिल्म  वित्त  निगम  ने

 निम्नलिखित  पार्टियों  को  दिए  गए  ऋण  बट्टे  खाते  में  डाले  हैं  —

 वा  —_——

 क्रम-संख्या  निर्माता  का  नाम  fara  का  नाम

 लगा
 ब्याज  सहित

 राशि

 रुपए

 गोदान  (feat)  3,29,  552.16

 चित्र  शारदा  ते  हक  घर  52,935.00

 Barat  सवाली  69,852.00
 गजानन

 जागीरदार

 घूम  मंगल  गान  2,01,033.65

 ग्वाल्‍नी  96,434.28 चार  घाम

 श्रार०  शभ्रार०  दवे  पुनर्‌  मिलन  ( fgrat)  3,72,587.79

 बी०  saa  63,647.63 सन्त  तुकारास

 सदादिव  जे०  रो  कवि  बेगाना  80,046.83

 eel

 योग  :

 a

 पुराने  श्रखबारों  से  हटाना  घौर  उनका  उपयोग  करना

 4125.  श्री  ace  जाजें  :  क्या  श्रौद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  at  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  पुराने  श्रखबारों  से  स्याही  हटाने  और  उनका  पुनः  उपयोग  किये

 जाने  की  सम्भावना  की  जांच  कर  ली  है  ;  श्रौर

 यदि  तो  उसका  क्या  निष्कर्ष  निकला  ?

 aitanifira  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिद्ध  इवर  :  और

 क्ष  त्रीय  जौरहट  ने  अखबारों  से  स्याही  हटाने  तथा  उस  श्रखबारी

 कागज  को  उपयोग  में  लाने  को  एक  योजना  तेयार  की  थी  ।  किन्तु  विस्तृत  श्रध्ययन  के

 योजना  को  उचित  नहीं
 पाया  गया  क्योंकि  इसे  ्रलाभप्रद  व  खर्चीला  पाया  गया  ।
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 सूचना  श्रौर  प्रसारण  मन्त्रालय  के  पास  ATTA  धनरादि

 4126.  श्री  रोबिन  watet  :  कया  सूचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  1972-7:  के  लिए  सुचना  ate  प्रसारण  मंत्रालय  को  दी  गई  धनराशि

 में  से  बहुत  सी  राशि  का  उपयोग  नहीं  किया  गया  ;

 यदि  नि  तो  इसके  क्या  कारा  हैं  ;  शर

 इस  राशि  का  वित्तीय  ag  समाप्त  होने  से  पहले  उपयोग  किये  जाने  के  लिए  क्या

 कार्यवाही  की  गई  है  भ्रथवा  किये  जाने  का  विचार  है  ?

 सूचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्रालय  में  Tq-AAl  धर्मवीर  जी  नहीं  ।

 aar  प्रश्न  नहीं  उठत े।

 सूचना  ate  प्रसारण  मंत्रालय  द्वारा  श्रसमिया  भाषा  में  प्रकाशित  पत्रिकाएं  झादि

 4127,  श्री  रोबिन  azar  सूचना  ale  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि  :

 सूचना  ate  प्रसारण  मंत्रालय  द्वारा  गत  तीन  वर्षों  में  श्रसमिया  भाषा  में  प्रकाशित

 पुस्तकों  तथा  ग्रन्प  प्रचार  सामग्री  की  संख्या  कितनी  है  ;

 वे  कहां-कहां  से  प्रकाशित  होती  हैं

 कया  इन्हें  आसाम  से  प्रकाशिन  कराये  जाने  का  कोई  qtatTy  है  ;  और

 श्रासाम  के  कितने  मुद्रकों  ने  मंत्रालय  से  यह  ara  करने  के  लिये  gate

 किया है  ?

 सचना  ate  प्रसारण  मंत्रालय  में  Bq-Way  aaa > ₹  fag):  तथा  (a)  एक

 विवरण  संलग्न  है  जिसमें  श्रपेक्षित  जानकारी  दी  गई  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या

 एल०  टी  ०-40  12/72]

 प्रकाशन  जो  पेम्फलेटों  ate  पत्रिकाग्रों  के  प्रकाशन  के  लिए

 उत्तरदायी  सुद्रकों  का  एक  पैनल  है  fart  गोहाटी  के  भी  2  मुद्रक  के

 मद्रकों  ने  अ्रभी  तक  श्रपेक्षित  म्रौपचारिक्ताएਂ  पुरी  नहीं  की  ग्रावश्यकता  पड़ने  पर  कोटेशन

 आमंत्रित  किए  जाते  हैं  ate  काम  प्रतियोगी  दरों  के  श्राघार  पर  दिया  जाता  है  |

 विज्ञापन  श्रौर  दृश्य  प्रचार  fqzawaas  जो  qyeee,  तथा

 अन्य  विविध  सामग्री  प्रकाशित  करता  भी  सुद्रकों  का  एक  पेनल  रखता है
 |  समाचार-पत्र  में

 विज्ञापन  के  द्  रा  सारे  देश  के  मुद्रकों  को  इस  पैनल  में  पंजीकरण  के  लिए  waar  करने  के

 लिए  किया  जाता  है  ।  उन  मशीनरी  की
 न्यूनतम  श्रावश्यक्ताएं  पूरी  करते
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 लिखित  उत्तर

 wish,  हिन्दी  तथा  क्षेत्र  की  प्रादेशिक  areal  में  मुद्रण  कार्य  कर  सकते  हों  तथा  जिनका

 कार्य  सन्तोषजनक  की  भारत  सरकार  द्वारा  नियुक्त  पेनल  सलाहकार  संमिति  द्वारा  उनंके

 पर  विचार  करने  के  उपरान्त  पैतल  में  दामिल  कर  लिया  जाता  है  ।  काय  वैध  निम्नतम

 dex}
 के  आधार  पर  fear  जाता  है  न  कि  किसी  wa  को  निश्चित  दरों  के  श्राघार  पर  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रासाम  की  केवल  एक  फर्म  ने  विज्ञापन  ale  zea

 प्रचार  निदेशालय  के  मुद्रकों  के  पैनल  में  पंजीकरण  के  लिए  waar  किया  यह  फर्म  पंजीकरण

 के  लिए  पात्रता  नहीं  रखती  थी  ।

 भारत  में  जियोनिस्ड  एसोसियेशन

 4128.  ema  सुलेमान  सेट  :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  के  पूना  तथा  अन्य  स्थानों  पर  faratfaez  एसोसिएशन  कार्य

 कर  रही है

 इन  varfaarerat  के  उद्देदय  ग्रौर  गतिविधियां  क्या  हैं  ;  atk

 क्या  सरकार  ने  इस  बात  का  पता  लगा  लिया  है  कि  इन  जियोनिस्ट  एसोसिएशनों  को

 सी०  श्राई०  से  सम्बन्ध  है  तथा  वे  सी०  argo  Vo  से  वित्तीय  सहायता  प्राप्त  करतीं

 गृह  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  एम०  एच०  :  राज्य  सरकारों  /  संघ

 राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  से  प्राप्त  सूचना  के  श्रनुसार  महाराष्ट्र  में  de  rarer  अर्थात्‌  बम्बई

 faalfaze  एसोसिएशन  तथा  भारतीय  जियोनिस्ट  संगठन  बम्बई  में  कार्य  कर  रही  हैं  भारतीय

 fratface  संगठन  की  एक  युनिट  पुना  में  भी  कायें  कर  रही  है  ।  मणिपुर  में  मणि  र  जेविश  संगठन

 1972  में  स्थापित  किया  गया  था  ।  झ्रान््  जम्मू  व  काश्मीर

 उत्तर  प्रदेश  तथा  पश्चिम  बंगाल  राज्य  सरकारों  और  संघ  राज्य  क्षेत्र

 प्रशासन  मिजोरम  से  अभी  सूचना  श्रानी  है  |

 (@)  इन  varfacarai  का  लक्ष्य  तथा  faatface  कार्यक्रमों  को  art  Stat.  है

 जसे  यहूदियों  के  लिए  इसराइल  में  मातृभूमि  का  निर्माण  यहूदियों  में  एकता

 यहुदी  भाषा  तथा  साहित्य  के  श्रध्ययन  को  प्रोत्साहन  देना  और  हिबू  भाषा  का  एक

 जीवित  भाषा  के  रूप  में  प्रयोग  करना  तथा  भारत  और  इसराइल  के  बीच  सास्कृतिक  व  व्यापारिक

 सम्बन्घ  बढ़ाना  |

 सरकार  के  ध्यान  में  ऐसी  कीई  सुचना  नहीं  आई  है  ।

 fargecta  Hatta  goa  लिमिटेड  में

 4129.  ait  शशि  भूषरण  ग्रौद्योगिक  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 हिन्दुस्तान  मशीन  gea  लिमिटेड  बं

 ८ ४ क ह
 गलौर  में  हाल  ही  में  घोषित  ताला

 बन्दी
 के

 परिणामस्वरूप  कुल  कितने  श्रमिक  बेरोजगार  ठो  bed |  ये हैं  ;
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 इस  तालाबन्दी  के  परिणामस्वरूप  हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्स  को  प्रतिदिन  कितनी

 हानि  हुई  है  ;  श्रौर

 तालाबन्दी  शीघ्र  समाप्त  करने  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 विकास  मंत्रालय  में  Bq-Aat  सिद्धघ्वर  :  तालाबन्दी  का

 कुल  4200  श्रमिकों  पर  प्रभाव  पड़ा  है  ।

 प्रतिदिन
 4

 लाख  रुपये  की  उत्पादन  हानि  हुई  है  ।

 तालाबन्दी
 9  1972  की  प्रथम  पारी  (5.30  में

 alate

 हो  गई  ।

 Launching  of  certain  Construction  programme  to  check  Rural  Unemployment
 4130,  Shri  Shiv  Kumar  Shastri  Will  the  Minister  of  Planning  be  pleased  to

 state

 (a)  whether  Government  propose  to  launch  programmes  for  road  construction,
 elec  trification,  supply  of  drinking  water  and  construction  of  houses  in  rural  areas  with  a
 view  to  checking  increasing  unemployment  in  the  country  ;

 (b)  if  so,  the  amount  of  expenditure  to  be  incurred  on  the  said  programmes  during
 the  cu  year;  and

 (c)  the  areas  in  which  the  said  programme  would  be  undertaken  and  the  number
 of  persons  to  be  provided  with  employment  under  the  said  programme  ?

 Gove
 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Planning  (Shri  Mohan  Dharia)  :  (a)  and  (b)  ह

 rmment  have  already  launched  various  programmes  with  a  view  to  creating  increasing
 employment  opportunities  and  for  special  welfare  measures  like  rural  water  supply,  rural
 home-steads,  rural  electrification.  rural  roads,  slum  improvements,  etc.  The  details  of
 the  various  programmes  and  outlays  concerned  with  employment  opportunities  are  indica-
 ted  in  the  Planning  Commision’s  Annual  Plan  1972-73  document  and  the  brochure
 entitled  ‘Employment  Opportunities’’
 Hon’ble  Members.

 both  of  which  have  been  circulated  among  the

 उड़ीसा से  चुराई  गई  प्राचीन

 4133,
 थी  श्रजुन  सेठी

 :
 कया  गृह  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  उड़ीसा  राज्य  से  प्राचीन  वस्तुएं  चुराई  गई  हैं  ;  ae

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  घटना  में  श्रन्तग्रस्त  किसी  तस्कर  व्यापारी  को

 पकड़ा है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  (ait  एम०  एच०  :  उड़ीसा  सरकार  ने  सूचित

 किया है  कि  इस
 वर्ष  31  प्राचीन  वस्तुए  चोरी  की

 गई  हैं

 इन  मामलों  में  किसी  में  भी  कोई  तस्कर  भ्रस्तग्रस्त  नहीं  किन्तु  4  स्थानीय
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 जो  दो  मामलों  में  Teayrd  पाये  पुलिस  द्वारा  गिरफ्तार  किये  गये  थे  और  इन  मामलों

 की  oat  जांच-पड़ताल  हो  रही  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  के  कुमाऊਂ  श्रौर  गड़वाल  क्षत्रों  से  मूर्तियों  शौर  पुरातत्व  को  वस्तुझ्रों

 के  wag  हो  जाने  सम्बन्धों  मामले

 4132,  श्री  एम०  कतामुतु  :
 क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 कि
 :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  के  gare  शरीर  गड़वाल  क्षेत्रों  में  विभिन्‍न  स्थानों  से  घातु  श्रौर

 पत्थर  की  बनी  अद्वितीय  मूर्तियां  तथा  पुरातत्व  की  श्रन्य  दुलेभ  वस्तुएਂ  गायब  हो  गई  हैं  ;

 क्या  इन  मूल्यवान  श्रौर  पुरातत्व  की  दुर्लभ  वस्तुश्रों  के  गायब  हो  जाने  के  बारे  में

 यदि  at,  तो  उसका  क्या  परिराम  निकला  है  ;  श्रौर

 उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एम०  एच०  मोहसिन  )  :  जी  श्रीमान्‌  ।

 जी  श्रोमान  ।

 ate  जिला  नैनीताल  में  1969  से  पुलिस  में  5  मामलों  की  रिपोर्ट  की  गई

 4  मामलों  में  पुलिस  ने  अन्तिम  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  हैं  ।  1971  के  एक  मामले  न्यायालय

 द्वारा  अभियुक्त  को  डेढ़  वर्ष  के  कठोर  कारावास  की  सजा  दी  गई  है  ।  1972  में  सूचित  किये  गए  एक

 मामले  में  अभी  जांच-पड़ताल  जारी  है  ।

 2.  1970  में  पुलिस  को  रिपोर्ट  किए  गए  दो  मामले  पुलिस  द्वारा  अनन्तिम  रिपोर्ट

 न्यायालय  में  प्रस्तुत  करके  निपटाये  गये  ।

 3.  पुलिस  जिला  चमोली  में  एक  मामले  की  ज्ञ म  ं  दि be  कद  कि  अ  भर  ल  कर  रही  है  जोकि  1972 में

 ax  किया  गया  था  ।

 4.  जिला  उत्तर  काशी  में  1972  ते  प्रथम  सप्ताह  में  एक  सूर्ति  चुराई  गई  थी  ।

 मामला  झ्र्भी  न्यायाघीन  है  ।

 5.  जिला  पौड़ी  गढ़वाल  चोरी  के  दो  मामलों  की  1967  में  अर  एक  मामले  की

 1968  में  रिपोर्ट  की  गई  थी  ।  1967  के  दो  मामले  गुप्तचर  विभाग  में  जांच  पड़ताल  के  लिए

 faafe ia  पड़े  हैं  1968  में  ast  किया  गया  एक  म.मले  समाप्त  हो  गया  है  शौर  अन्तिम  fore

 न्यायालय  को  दे  दी  गई  है  ।

 राज्यों  में  हरिजनों  को  मारपीट  ale  उनको  परेदान  किया  जाना

 4133.  श्री  सी०  क०  चन्द्रप्पन  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 saTt च््च्न् क्यो  सरकार  का  ध्यान  हाल  ही  म  अनेक  रा  में  हरिजनों  की  मारपीट  श्रौर  उनको

 परेशान  किये  जाने  के  कई  मामलों  की  श्रोर  दिलाया  गया  है  ;
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 Far  सरकार  का  ध्यान  महाराष्ट्र  के  अनेक  भागों  में  हरिजनों  पर  श्रमानवीय

 चारों  के  मामलों  की  ate  दिलाया  गया  है  ;  और

 यदि  तो  इन  का  श्रन्त  करने  के  लिए  क्या  कायंवाही  की  गई  है  !

 गृह  मंत्रालय  तथा  कार्मिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  तथा

 महाराष्ट्र  समेत  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  हरिजनों  पर  श्राक्रमण  तथा  उत्पीड़न  इत्यादि  की

 कथित  घटनाएं  समय-समय  पर  ध्यान  में  are  राज्य  सरकारें  विशिष्ट  मामलों  में  कानून
 के

 अचुसार  काय॑वाही  करती है  ।  केन्द्र  सरकार  की  यह  नीति  रही  है  कि  प्रद्यासन  को

 समाज  के  कमजोर  वर्गों  के  कल्याण  पर  ध्यान  देना  विशेषकर  जब  कोई  दुर्भाग्यपुरण  घटना

 होती  है  जिसमें  ऐसे  कमजोर  वर्गों  के  सदस्य  हो  जाते  सभी  सम्बन्धित  प्राधिकारियों

 पर  किये  गए  अपराधों  की  शीघ्र  तथा  कारगर  जाँच  पड़ताल  करने  के  निदेश  दे  दिये  गये  हैं  और

 यह  स्पष्ट  कर  दिया  गया  था  कि  ऐसा  न  करने  पर  सम्बन्धित  अधिकारियों  की  are  से

 की  भारी  अवहेलना  समभी  जायेगी  ।  श्रस्पृद्यता  (wae)  1955  के  उपबन्धों  के

 क्षेत्र  व  सख्ती  को  बढ़ाने  के  उद्देश्य  से  एक  विधेयक  पुरःस्थापित  किया  गया  है  ।  इसे  संसद  के  दोनों

 सदनों  की  aga  प्रवर  समिति  को  भेज  दिया  गया  हैं  ।

 Provision  for  Employment  of  S.  C.  and  S.  T.  during  Fifth  Plan

 4134,  Shri  Dhan  Shah  Pradhan  :  Will  the  Minister  of  Planning  be  pleased  to

 State  :

 (a)  whether  Government  have  taken  any  step  or  made  any  provision  in  the  Fifth
 Five  Year  Plan  with  a  view  to  give  remuneration  employment  to  the  Seheduled  Caste  and

 Scheduled  Tribes  ;  and

 (b)  if  so,  the  salient  features  thereof  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Mininstry  of  Planning  (Shri  Mohan  Dharia)  :  (a)  The
 Fifth  Five  Year  Plan  is  in  the  process  of  formulation.  The  Approach  document  is  yet  to
 be  finalised  Details  of  schemes  to  promote  the  educational  and  economic  interests  includ-
 ing  employment  of  the  weaker  sections  of  the  people  will  be  worked  out  in  the  course  of
 formulation  of  the  plan.

 (b)  Does  not  arise.

 Amount  allocated  for  development  of  education  during  Fifth  Plan  period

 4135,  Dr.  Laxminarayan  Pandeya  :  Will  the  Minister  of  Planning  be  pleased  to
 State  ;

 (a)  the  amount  allocated  in  the  Fifth  Five  Year  Plan  for  the  development  and
 spread  of  education  ;  and

 (b)  the  State-wise  figures  of  the  amount  allocated  for  the  purpose  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Planning
 tm 4 | roy hri  Mohan  Dharia)  :  (a)  The

 Fifth  Five  Year  Plan  has  not  been  finalised  so  far  and  the  allocation  for  education  in  the
 Fifth  Five  Year  Plan  remains  to  be  decided.

 (b)  Does  not  arise.
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 (aa)

 श्री  नगर  में
 डल  गेट  पर  एक  होटल  में  मारे  गए  व्यक्ति

 41.6.  श्री  गिरिघर  गोमांगो

 श्री  ato  मायावन

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 )  कया  31  1972  को  श्रीनगर में
 डल  गेट  पर  एक  होटल  के  कमरे  में  6

 व्यक्तियों  की  हत्या  कर  कर  दी  गई  थी

 क्या  ये  व्यक्ति  राज्य  को  देखने  के  लिए  वहां  गये  थ  ;  और

 यदि  तो  क्या  भारत  विरोधी  तत्वों  ने  इन  पेंट  की  हत्या  की  थी  ate  क्या

 केन्द्रीय  सरकार  ने  कोई  जांच  की  है
 ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  जी  श्री

 मृत  व्यक्ति  नौकर  और  रसोइए  थे  ।  जो  राज्य  का  भ्रमण  करने  वाले  एक

 दल  के  साथ  गए  थे  |

 जम्मु  श्रौर  कश्मीर  सरकार  द्वारा  भेजी  गई  सूचना  के  ये  व्यक्ति  एक  बन्द

 कमरे  में  सोये  हुये  थे  जहाँ  पर  एक  पत्थर  के  कोयले  से  जलने  वाला  चूल्हा  जिसका  कुछ  समय

 पहले  खाना  पकाने  के  लिए  प्रयोग  किया  गया  जलता  छोड़  दिया  गया  था  ।  म्त्य  के  बारे  में

 जाँच  की  गई  और  मृत्यु  का  कारण  पत्थर  के  कोयले  की  जंहरीली  गैस  से  दम  घुटना  पाया

 गयां

 पजाब  के  बटाला  जिले  में  ट्रांसमिटर का  बरामद  किया  जाना

 4137.  श्री  नरेन्द्र  सिह

 श्री  हुकम  चंद  कछवाय

 क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 aaratrt क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  13  न  qeq  < N  1971  के  अज्जु न  में  प्रकाशित

 इस  समाचार  की  श्रोर  दिलाया  गया  है  कि  पंजाब  के  बटाला  जिले  में  एक  ट्रांसमिटर  मिला  है

 att

 यदि  तो  इस  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 गृह  मन्त्रालय  में  3q-Arat  एफ०एच०  जी  at,  श्रीमान  ।

 पंजाब  सरकार  ने  बताया
 है

 कि  12  नवम्बर  को  गांव  सैदपुर  थाना  बटाला  के

 खेतों  में  कुछ  वक़  उपकरण  के  साथ  एक  पड़ा  पाया  गर  ।  पंजाब  पुलिस  द्वारा

 की  गई  जाँच-पड़ताल  से  यह  पुष्टि  नहीं  हुई  कि  बरामद  उपकरण  एक  ट्रांसमिटर  था  ।  बरामद  की

 गई  वस्तुएं  स्थानीय  सेना  के  प्राधिकारियों  को  सौंप  दी  गई  हैं  ।
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 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  बारे  में  भारत-रूस  बार्ता

 4138,  शो  एस०  एम०  बनर्जी :

 श्री  एच०  एन०  मुखर्जी :

 क्या  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  बारे  में  भारत-रूस  वार्ता  हुई  श्रौर

 यदि  तो  किन  विषयों  पर  बातचीत  हुई  है  ak  बातचीत  का  क्या  परिणाम

 निकला  है  ?

 योजना  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  :  और  वेज्ञा निक

 शौर  तकनीकी  सहयोग  पर  अन्त:-सरकारी  भारत-रुस  श्रायोग  के  गठन  के  बारे  में  भारत

 रूस  (GoUTo@I of"To )  की  सरकारों  के  मध्य  जिस  इकरारनामे  पर  हस्ताक्षर  हुए  उसका

 सरसरा  करते  हुए  तथा  नई  दिल्‍ली  में  होने  वाली  श्रायोग  की  ग्रागामी  बैठक  के  प्रारम्भ  में  Jo  एस०

 Uaqo  श्रार०  से  विशेषज्ञों
 के

 दल  हाल  ही  में  भारत  Jo  एस०  एस०  आर०  श्रौर  भारतीय

 विशेषज्ञों  के
 विचार-विमर्शों  के  आधार  पांचवीं  योजना  को  ध्यान  में  रखते  हुये  लौहीय  और

 घातुकमे  तथा  अन्य  उद्योगों  के  क्षेत्रों  में  सम्बद्ध  अभिकरणों  द्वारा  विस्तृत  भ्रध्ययन  करने

 के  लिए  सहयोग  के  सम्भावित  क्षेत्रों  का  पता  लगाया  गया  है  ।

 पश्चिमी  बंगाल  कीं  श्राथिक  ददा

 4139,  श्री  समर  क्या  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 व्या  सरकार  का  ध्यान  श्री  रणजीत  राय  की  ऐगनी  श्राफ  वेस्ट  बंगालਂ  (zee

 पुस्तक  की  we  दिलाया  गया  है  जिसमें  पश्चिम  बंगाल  की  समूची  आर्थिक  समस्या  पर

 श्रौर  राज्य  के  सामाजिक  एवं  भ्रा थिक  ढांचे  अर  प्रगति  के  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  की  अधिक

 तथा  wea  नीतियों  के  प्रभाव  पर  विचार  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  लेखक  द्वारा  निकाले  गये  front  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 है ;  शर

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  पाँचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  ata  बंगाल  के  सम्बन्ध  में

 भ्राथिक  नीति  बनाते  समय  इस  पुस्तक  के  निष्कर्षों  को  ध्यान  में  रखेगी  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  मोहन  :  हां  ।

 az  पश्चिम  बंगाल  सरकार  को  झ्रा्थिक  ote  सामाजिक  विकास  के  क्षत्र  में

 जिन  TATATAY  का  सामना  करना  पड़  रहा  भारत  सरकार  को  उनकी  जानकारी  है  पद्चिम
 ्

 बंगाल  की  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  सम्बन्ध  में  सरकार  की  नीति  का  निर्धारण  करते

 समय  पुस्तक  में  दिये  गए  विभिन्‍न  पर  सरकार  द्वारਂ  समुचित  ध्यान  दिया  जायेगा  |
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 दिह्लो  की  फर्मों  द्वारा  डाक  के  जरिये  घोखाधड़ी

 4140,  श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  कया  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  डाक  तथा  तार  विभाग  ने  दिल्‍ली  की  लगभग  ऐसी  49  फर्मों  का  पता  लगाया

 है  जो  डाक  के  जरिये  घोखाघड़ी  कर  रही  है  ;

 afe  at,  तो  क्या  इस  बारे  में  जांच  की  गई  है  ;

 यदि  तो  जांच  के  क्या  परिणाम  रहे  ;  श्रौर

 क्या  किसी  व्यक्ति  अथवा  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया  है  ?

 संचार  मंत्री  (eit  हेमवती  नन्दन  agg)  जी

 और  .  पुलिस  की  तफतीस  चल  रही  है  ।

 जी  हां  wa  व्यक्ति  को  हिरासत  में  लिया  गया  है  ।

 विदेशों  से  डिग्री  प्राप्त  व्यक्तियों  को  रोजगार देने  में  तरजीह  देना

 4141.  श्री  Ly Fata  श्रफजलपुरकर  :  वया  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विदेशों  से  डिग्री  प्राप्त  व्यक्तियों  को  रोजगार  देने  में  तरजीह  दी  जाती  है  ;
 झ्ौर

 यदि  तो  क्या  बेरोजगारी  की  समस्या  को  हल  करने  के  लिए  विदेशों  से

 डिग्री  प्राप्त  व्यक्तियों  की  तरजीह  दिये  कोई  सामान  नीति  बनाने  की  योजना  सरकार  के

 faaraeat  है  ?

 गृह  मंत्रालय  ate  कामिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  ferert)  (#)  ज

 |

 sweat  नहीं  उठता  |

 मध्य  प्रदेश  उच्च  न्यायालय  के  निरांयों  का  क्षेत्रीय  areal  में  प्रकादान

 4142.  श्री  गंगा  चरर  दीक्षित :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश  उच्च  न्यायालय  के  कितने  प्रतिशत  निरांयों  को  राज्य  की  क्षेत्रीय  भाषा

 में  प्रकाशित  किया  जा  चुका  है  ;  ate

 ऐसे  सभी  निणुंय  राज्य  की  क्षत्रीय  भाषा  में  कब  तक  प्रकाशित  कर  दिये

 जायेंगे  ?

 बैਂ  "  4
 गृह  मंत्रालय  ate  कामिक  वि  चप्  में  राज्य  मन्त्री  (ait  राम  निवास  :  श्रौर

 भारत  के  संविधान  के  भ्रनुच्छेद  348  (2)  ae  राजभाषा  1963  की  धारा
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 7  के  कार्यवाहियों  अथवा  डिक्रियों  श्रथवा  —-—  —_— ATzaAT  के  लिए  उच्च  न्यायालय  में  जिस

 का  प्रमुख  स्थान  उसी  राज्य  में  हो  राज्य  के  किसी  सरकारी  उद्देश्य  के  लिए  हिन्दी  saat  अन्य

 Frat  भाषा  के  प्रयोग  के  लिए  पहल  राज्य  सरकार  को  करनी  है  ।  मध्य  प्रदेश  की  राज्य  सरकार

 के  भ्रनुरोध  पर  डिफ़ियों  या  area  को  छोड़कर  al  तक  मध्य  प्रदेश  उच्च  न्यायालय

 की  कार्यवाहियों  में  जो  उस  राज्य  की  राजभाषा  के  प्रयोग  के  लिए  राष्ट्रपति  की  सहमति

 प्रात  हुई  है  ।

 Remarks  on  Marriage  Customs  in  ‘India  and  Chambers  Encyclopaedia,  1967

 4143.  Shri  Anand  Charan  Das  :  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to

 state

 (a)  whether  the  attention  of  Government  has  been  drawn  to  the  remarks  published

 under  the  heading  ‘Adam’s  marriage’  on  page  108  of  the  new  edition  of  Chambers  ency-

 clopaedia,  1967.  wherein  it  is  mentioned  that  people  in  India  and  Asia  offer  their  wives  in

 order  to  please  their  guests  ;  and

 (b)  if  so,  the  steps  taken  by  Government  to  approach  the  editors  for  amending  the

 said  Enyclopaedia  by  deleting  the  wrong  remarks  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  and  in  the  Department  of

 Personnel  (Shri  Ram  Niwas  Mirdha)  :  (a)  Reference  in  the  question  is  presumably  to  an

 article  on  marriage  at  page  108  of  Volume  9  of  the  Chambcrs  Encyclopaedia,  1967,  to

 which  the  Government’s  attention  has  been  drawn.

 (b)  The  publishers  of  the  Encyclopaedia  are  being  approached  to  secure  deletion  of

 objectionable  remarks.

 श्राकाशवाशी  के  कमंचारियों  की  बोनस  के  लिए  मांग

 4144.  श्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा  :

 श्री  रामसहाय  पांडे  :

 क्या  सुचना
 श्रौर  प्रसारण

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 व्या  श्राकाशवारी  के  कर्मचारियों  की  नेशनल  फंडरेशन  ने  श्राकाशवारी  के

 चारियों  के  लिए  बोनस  की  मांग  की  है  ;  श्रौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 सूचना  श्योर  प्रसारण  मन्त्रालय
 में

 3q-aeat  धर्मवीर  :  हां  ।

 बोनस  भुगतान
 अधिनियम  ar  इस  अधिनियम  के  हाल  ही  के  aareay  श्रध्यादेश  के

 अन्तगंत  श्राकाशवाणी  के  कर्मचारी  बोनस  के  हकदार  नहीं  है  सरकारी  कमंचारियों  के  सम्बन्ध  में

 सामान्य  नीति  से  विपरीत  श्रलग
 से  कोई  निणुंय  नहीं  लिया  जा  सकता  ।
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 हैवी  इलेक्ट्रिक्स  लिमिटेड
 प्रौर  AULS द

 ह  |  ay
 त  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  दारा  सप्लाई  किये  गए

 उपकरणों  का  म्‌ल्प

 4145,  श्री  रण  बहादुर  सिह  :  क्या  श्रौद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  Wx  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  द्वारा  सप्लाई  fra  जाने  वाले

 उपकरणों  के  मूल्य  निर्धारित  करने  के  लिए  किसी  मूल्य  के  बारे  में  समभ्रौता  हो  गया  है  ;  और

 यदि  तो  saat  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 श्रौद्योगिक  विकास  मन्त्रालय  में  उप-मंत्री  सिद्ध  ध्वर  :  ait  सरकार

 ने  इस  mee  के  निर्देश  जारी  किये  हैं  कि  सरकारी  क्त्र  के  उपक्रमों  को  सम्भरित  उपकरणों  के

 मुल्य  देश  में  यथासंभव  उसी  प्रकार  के  उपकररां  के  तटागत  मुल्य  के  श्रनुसार  तय  किये  जाने  चाहिए

 जहां  पर  तटागत  मुल्य  का  निश्चित  न  किया  जा  सकता  या  देश  में  बनी  वस्तु  की  कीमत  ऐसी

 है  जिस  पर  गुरावगुण  के  ares  पर  विशेष  रूप  से  विचार  करने  की  श्रावश्यकता  है  तो  कीमतें

 सरकार  के  द्वारा  नियुक्त  की  जाने  वाली  मूल्य  समिति  द्वारा  हर  बार  aay  पर  निश्चित

 की  जा  सकती  है  ।  समिति  का  गठन  सामान्य  रूप  से  निम्न  प्रकार  है

 (1)  varfatarr,  ब्यूरो  श्राफ  पब्लिक  इण्टरप्राइसेज  अध्यक्ष

 विक्रेता  से  तौर  पर  सम्बन्ध (2)

 मन्त्रालय  का  प्रतिनिधि  सदस्य

 (3)  क्रेता  से  sarafay  तौर  पर  सम्बद्ध  मंत्रालय

 का  प्रतिनिधि  सदस्य

 (4)  मुख्य  लागत  लेखा  fara  मन्त्रालय  सदस्य

 (5)  सलाहकार  ब्यूरो  श्रौर  पब्लिक  इन्टर  प्राइसेज  सदस्य

 अंडमान  द्वीपसमूह  में  रोजगार  सम्मावनाएਂ

 4146,  sf  राजदेव  सिह  :  क्या  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ~~ न
 (*)  अंडमान  द्वीपसमूह  में  14,000  की  श्राबादी  वाले  f  ants  शठ  ठीप ts  walt  में  रोजगार  की

 सम्भावनायें  क्या  हैं  ;

 क्या  इस  समूह  के  अन्य  दीपों  में  भी  रोजगार  सम्बन्धी  ऐसी  थी
 el  समस्याएं

 हैं  ;  और

 क्या  श्रंडमान-निकोबार  के  रहने  वालों  को  उन्हीं  द्वीपों  में  अथवा  भारत  की

 मुख्य  भूमि  पर  रोजगार  देने  की  कोई  योजना  सरकार  के  विचाराधीन  है  ?

 योजना  मन्त्रालय  में  राज्य  संत्री  मोहन  :  से  .  ग्रामीण  जन  समुदाय

 को  रोजगार  उपलब्ध  करने  के  श्ंडमान  दीपसमूह  में  1971-72  के  दौरान  प्रामीण  रोजगार
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 ee

 | क. अ, अगया.» अधन्य 2० न्
 त्वरित  स्कीम  शुरू  की

 गई  है  iad  1971-72
 के  इस  THA  से  55464

 धमदिनों  का  रोजगार  सुलभ  gar  are  श्राश्य  है  कि  Fr 1972  73  के  दौरान  यह  बढ़कर  लगभग

 80,000  श्रमदिनों  का  हो  जाएगा  |  इस  स्कीम  का  उद्देश्य  लोगों  को  afanan  सम्भव  रोजगार

 aga  क्रमिक  द्वीपों  में  उपलब्ध  करना  ag  1972-  3  के  दौरान  जो  विशेष  रोजगार  स्कीमें

 शुरू  की  जायेंगी  उनसे  समस्त  द्वीप  समूह  में  113580  श्रमदिनों  का  रोजगार  सुलभ  होने  की
 क

 श्नादा द... अ

 है  ।  प्रारंभिक  दिक्षा  के  विस्तार  की  स्कीम  के  चालू  वर्ष  के  दौरान  20  प्राथमिक

 + eRe  श्रष्यापक  नियुक्त  किये  गये  हैं  ।  सरकार  के  अघीन  25  प्रतिशत  पद  श्रनुसूचित  जन  जातियों

 जिनमें  fratare  भी  शामिल  के  लिए  श्रारक्षित  किए  गए  हैं  चौथी  योजना  के  श्रस्तिम  वर्ष q
 i

 ft  पांचवी  पंचवर्षीय  योजना  के  श्रन्तर्गत  अधिक  रोजगार  के  अवसर  सुलभ  करने  पर  बल  किया

 = गा

 क

 Tiss'a

 c  प्रयोगशाला  में  एडमीकरण  हारा  श्रलोह  धातु  चूर्ण

 तेयार  किया  जाना
 कै

 व

 4147.
 श्री  राजदेव  सिह :

 कया  बिज्ञान  श्रौर  प्रौद्योगिकी  मंत्री यह
 बताने

 की  कृपा

 करेंगे

 fap e

 क्या  राष्ट्रीय  घातुकमं  TIPTAITAT,  जमशेदपुर में  महीन  करने  की  क्रिया

 द्ञ् पे  को  neafan  म  हीन  करने  का  तरीका  निकाला गया  है
 as

 =n क्या  राष्ट्रीय  घातुकम  द्वारा  विकास  की  गई  तकनीकी  जॉनकारी

 को  पिघलाने  से  लेकर  तैयार  माल  को  पैक  करने  तक  की  समस्त  निर्माग  प्रक्रिया  शा
 “

 (7)  बया  श्रब  पूरा  संयंत्र  ate  उपकरण  देश  में  ही  बनाये  जा
 aha

 हैं  ;  और  नकारी में मिल' है; क

 यदि  ती
 क्या  उत्पादन

 के
 इस  तरीके

 और
 संयंत्र

 के
 निर्माण  भ्रादि  से  कुछ

 विदेशी मुद्रा  की  बचत
 होगी

 ?

 arent  विकास  तथा  विज्ञान  श्योर  प्रोद्योगिकी  मंत्री

 ss

 ato

 जी
 हां

 ay at  जानकारी  हे  rofaaey  पहलू
 फर्मों  द्वारा  प्रदान  किये

 जायेंगे  ।
 ः

 जी

 saw
 fang  MeITaATA  देने  के  बारे  में  हिस्बुस्तान

 मशीन
 gen  के

 Ly RAST  ियों
 पर  प्रतिबन्ध

 414  ait  पीलू  मोदी  :  क्या  श्रौद्योगिक  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (* / )
 सरकार  को  पता  है  कि

 se  सवीन  दत्त

 लिमिटेड  ने  एक  न

 a प  Se,
 नोटिस  संख्या

 1  दिनांक  9  1972  र एम०  एम०  Ly
 /

 किया

 व

 हिन्दुस्तान  मशीन
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 apa  fe लिमिटेड  के  कमंचारियों  के  सीघे  या  संसद  सदस्यों  क  माध्यम  से  भारत  सरकार  मन्त्रियों

 को  कोई  श्रभ्यावेदन  भेजने  पर  प्रतिबन्ध  दिया  गया  है  और  कमंचारियों  को  धमकी  दी  गई  है

 क at  उनके  विरुद्ध  श्रनुशासनिक  कार्यवाही  की
 कि  यदि  इन  श्रनुदेशों  ८  पालन  नहीं  किया  गया

 जायेगी  ;  ate

 यदि  तो  प्रबन्धकों  के  लिए  इस  प्रकार  का  नोटिस  जारी  करना  कहां  तक

 उचित

 श्रौद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  3q-Aat  सिद्ध  इवर

 (@)  कर्मचारियों  की  कठिनाइयों  को  टूर  करने  के  लिए  श्रौचित्य  यह  है  कि  feat  xa

 माध्यमों  की  आवद्यकता  एडने  पर  श्रघिकतम  उपयोग  किया  जाये  ।

 पांचवीं  पंचवर्षोय  योजना  में  विकासशील  देशों  के  श्रौद्योगीकरणण  के  लिए  सहायता

 4149  श्री  के०  सालनना  क्या  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (#)  क्या  सरकार  ने  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  विकासशील  देशों  के  औद्योगीकरण

 के  लिए  सहायता  देने  हेतु  कुल  राष्ट्रीय  उत्पादन  का  एक  प्रतिशत  निश्चित  करनें  की  वांछनीयता

 ग्ौर पर  विचार  कर  लिया  है

 ह  ०  el  थी  2  rr
 यदि  at,  तो  इस  सम्बन्ध  चरना  नय  क्या  विशिष्ट  कदम  उठाने  का

 विचार है
 ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  नही ं।

 प्रदन  नहीं  उठता  |

 मन्त्रालयों  में  प्रबन्ध  सचना  qatar

 4150  श्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा  :
 क्या  गृह  मंत्री  यहਂ  बताने  की  क््पा  करेंगे  कि

 क्या  संघ  राज्य-क्षेत्रों  में  प्रबन्ध  सुचना  पद्धति  निकास  सन्तुलित  नहीं  है

 क्या  सरकार  का  विचार  इस  व्यवस्था  उपयुक्त  ढ़ग  से  श्रघ्ययन  करने  का  है

 Mz

 यदि  तो  कब  ?

 गृह  मंत्रालय  तथा  कामिक  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  राम  निवास
 :  से

 प्रबन्ध  सूचना  पद्धति  अलग-म्रलग  मत्रालय  में  उनके  कार्यों
 के

 स्वरूप  ae  क्षेत्र  के  प्रनुसार

 fara  नये  कार्यों  तथा  वर्तमान  कार्यों  के  विकास  से  सम्बद्ध  सूचना  पद्धति  में  भ्रनुकूल  परिवतन

 है  ।  जब  कभी  आवश्यक  होता  है  मंत्रालय  स्वयं  अपनी-अपनी  सूचना  पद्धतियों  का

 पुनरीक्षण
 करते  हैं  ग्र्त  यह  नहीं  कहा  जा  सकता  कि  केन्द्रीय  मंत्रालयों  में  प्रबन्ध  सूचना  पद्धति
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 का  विकास  संतुलित  नहीं  है  ।  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  विभिन्‍न  मंत्रालयों  में  aTq  के  विशेष  क्षेत्रों

 के  लिए  fag  रूप  से  सुचना  पद्धतियों  से  सम्बन्धित  अध्ययन  भी  करता  है  ।  संगठन।त्मक  और

 अथवा  प्रक्रियात्मक  भ्रध्ययन  करते  समय  विभाग  अध्ययन  के  क्षेत्रों  से  सम्बद्ध  सूचना  पद्धतियों  की

 परीक्षा  करता  है  और  आवश्यक  रिफारिश  करता है
 ।  इस  प्रकार  मंत्रालयों

 में
 प्रबन्ध  सूचना

 पद्धति  का  स्पष्ट  रूप  से  पूनरीक्षण  निरन्तर  grace  पर  जाता है
 |

 पोलंण्ड  से  श्रायात  किए  गए  इंजन  से  ट्रैक्टरों  के  निर्माण  के  लिए  करार

 4151.  श्री  प्रबोध  चन्द्र  :  क्या  श्रौद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  कृषि  उद्योग  निगम  ate  एस्कार्ट स

 बाद  के  बीच  पोलेंड  से  आयात  किये  गये  इन्जन  लगाकर  wie  भारत  में  निर्मित  शेष  उपकरणों

 का  प्रयोग  करके  35  हार्सपावर  के  नए  ट्रैक्टर  तैयार  करने  का  समभौता  gar  है  और  यदि  तो

 इसकी  मुख्य  बातें  कया  हैं  ;

 बाजार  में  ag  ट्रेक्टर  किस  मुल्य  पर  उपलब्ध  होगा  ;  और

 ह. पो लड  से  इंजनों  के  आयात  पर  कितनी  विदेशी  मुद्रा  खचं  होगी  ?

 श्रौद्योगिक  fasta  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिद्ध  sat  :  जी  amma

 के  श्रनुसार  Fad  एस्काट्स  लिमिटेड ने  उ०  कृषि  श्रौद्योगिक  निगम  द्वारा  पुर्जे  जोड़  कर  तैयार

 करने  के  जिये  ट्रक्टरों  के  एस०  के ०  डी०  Fal  का  सम्भारण  करने  की  जिम्मेदारी  ली  थी  ।  Fo

 एस्कार्ट स  लिमिटेड  को  पोलैंड  से  ट्रैक्टरों  (35  अ०  के  सी  के  डी  Fal  का  श्रायात  करने  के

 लिये  एक  लाइसेन्स  स्वीकृत  कियाਂ  गया  है  ।  ग्रायातित  dat  में  लगभग  70  प्रतिशत  तक  THAT

 के  हिस्से--पुर्जे  सम्मिलित  है  पूरे  इ  जन  का  grave  नहीं  किया  जायेगा  ।  मेससे  एस्कार्ट्स  इन

 सी०  के ०  डी०  Tat  को  जोड़ेगा  और  जोड़े  गए  ट्रैक्टरों  का  परीक्षण  करेगा  ।  इसके  पश्चात्‌  वे

 उनके  ard  पुर्जों  को  श्रलग-ग्रलग  करेंगे  और  इसी  हालत  में  उ०  go  कृषि  श्रौद्योगिक  निगम  को

 जो  बेचने  से  पहले  उन्हें  फिर  से  जोड़  कर  तैयार  करगे  ।

 सरकार  ने  एस्काटस  ट्रैक्टरों  के  लिए  जो  मुल्य  अधिसूचित
 किया  उसी  सूत्य  पर

 थे  ट्रैक्टर  बेचे  जायेंगे  |

 श्रायातित  इंजन  के  हिस्से  पुर्जों  का  लागत-बी  मा-भाड़ा  सहित  मुल्य  3,906  रु०  प्रति

 टैक्टर है  |

 atta  बनाने  के  लिए  औद्योगिक  एककों  को  प्रति  वर्ष  दिये  गए
 लाइसेंस

 4152.  श्री  cava  नन्दन  faa:  क्या  श्रौद्योगिक  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि :

 1969  से  wa  तक  कितने  भौद्योगिक  एककों
 को  शराब  बनाने  लिए  प्रति  वर्ष

 लाइसेंस  दिये  गये  हैं  :  शौर
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 क्या  उनमें  कोई  श्रायातित  तत्व  और  विदेशी  सहयोग  श्रन्तग्रेस्त  था  शरीर  तो

 प्रत्येक  एककों  में  कितना-कितना  ?

 श्रौद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिद्ध  हवर  :  पेय  शराब  बनाने

 वाले  केवल  एक  एकक  मैसर्स  रणोड़े  इडस्ट्रीज  लिमिटेड  बंगलोर  को  ही  लाइसेंसीक़त  किया  गया  है  ।

 इसमें  उत्पादन  हो  रहा  है  ।  ग्न्य  दो  एककों  ;

 (1)  qaq  डन्कन  fired  एण्ड  माथीसन  इंडिया  कानपुर  तथा

 (2)  मेसस  डन्कन  free  ave  माथीसन  इडिया  हैदराबाद  को  आद्ययपत्र  दिये

 गये  हैं  जिन्हें  प्रभी  औद्योगिक  लाइसेंसों  में  परिवर्तित  किया  जाना  है  ।

 मेसस  डन्कन  face  एण्ड  माथीसन  को  अपने  हैदराबाद  तथा  कानपुर  स्थित  एककों

 को  aaa  डन्कन  fret  एण्ड  लन्दन  के  साथ  विदेशी  सहयोग  करने  की  अनुमति  दी  गई

 है  तकनीकी  जानकारी  हेतु  90,000  रुपये  की  एक  मुइत  फीस  के  अ्राघार  पर  इस  प्रस्ताव  का

 अनुमोदन  किया  गया  है  तथा  पांच  वर्षों  तक  उन्हें  उत्पादन  का  कम  से  कम  20  प्रतिशत  निर्यात

 करना  पड़ेगा  ।

 वाले  एकक  के  लिए  केवल  64,000  रुपये  की  मशीनरी  श्रायात  करने  की  अनुमति

 इस  एकक  में  सात  वर्षों  तक  वाधषिक  8.01  लाख  रुपये  मुल्य  का  कच्चा  माल  तथा  पुर्जे  भी

 भायात  करने  की  श्रावश्यकता  है  ।  हैदराबाद  स्थिति  एकक  के  लिये  3.8  लाख  रुपये  मुल्य  की

 नरी  आयात  करने  की  श्रनुमति  प्रदान  की  गई  है  ।

 aaa  रणोडे  इंडस्ट्रीज  लिमिटेड  के  प्रस्ताव  में  किसी  विदेशी  सहयोग  अथवा  मशीनरी  के

 आयात  की  कोई  बात  नहीं  है  ।  फिर  थोड़ी  कीमत  का  माल  श्रायात  करने  की  अनुमति

 उन्हें  प्रपनी  हकघरी  के
 भ्रनुसार दे

 दी  गई  है  ।

 Percentage  of  rural  population  spending  only  50  paise  per  head  per  day

 4153,  Shri  Mahadeepak  Singh  Shakya
 state  :

 Will  the  Prime  Minister  be  pleased  to

 (a)  whether  38.03  per  cent  of  the  rural  population  spent  only  50  paisy  per  head  per
 day  in  the  year  1960-61  ;

 (b)  whether  the  percentage  of  this  population  rose  to  73.24  in  the  year  1967-68  ;  and

 (c)  if  so,  the  percentage  thereof  on  Ist  September,  1969  and  the  estimated  number  in
 1971  ?

 The  Primc  Minister,  Minister  of  Atomic  Energy,  Minister  of  Electronics,  Minister  of
 Home  Affairs,  Minister  of  Information  and  Broadcasting  and  Minister  of  Space  (Shrimati

 Indira  Gandhi)  :  (a)  During  1960-61,  38.03  percent  of  the  rural  population  spent  50  paise
 or  less  per  head  per  day.

 (b)  According  to  the  preliminary  estimate  the  percentage  of  rural  population  spend-

 ing
 50  paise  or  less  per  day  per  bead  during  1967-68  was  9.79  percent  and  not  73.24  percent.
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 During  this  year  73.24  percent  of  the  rural  population  spent  Rs,  1.29  or  less  per  day  per
 head.

 (c)  While  estimating  the  consumer  expenditure  per  day  the  entire  period  of  the  year

 is  taken  into  account  and  it  does  not  pertain  to  any  particular  date.  As  such  the  percen-

 tage  of  the  rural  population  spending  a  given  amount  on  a  particular  day  is  available.
 The  data  collected  during  1970-71  are  under  processing.

 खादी  भवनों  श्रौर  मण्डारों  में  तुलना

 न थ ् 4155.  श्री  श्नरार०  ato  बड़  :  क्या  श्रौद्योगिक  विकास  मन्त्री  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  खादी  ग्राम  ate  उद्योग  प्रायोग  दवारा  बड़े  नगरों  में  विभागीय  रूप  से  संचालित

 खादी  भवनों और  खादी  भण्डारों  के  बारे  में  धन  श्रौर  मंजूरी  के  सम्बन्ध  में  कोई  तुलना  की  गई

 है  ;  aK

 क्या  आयोग  के  घन  की  सुरक्षा  के  सम्बन्ध  में  विभागीय  एककों  की  तुलना  में  इस

 संस्था  का  कार्य  उत्साहजनक  नहीं  है  ?

 cd

 sitertfiras  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्रो  सिद्ध  कवर  :  ate  सुचना

 इकट्ठी  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 खादी  तथा  ग्रामोद्योग  ATAVT  द्वारा  कुटीर  उद्योगों  के  विस्तार  के  लिए  प्रयत्न

 4156.  श्री  प्रार०  वी ०  बड़  क्या  श्रौद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  त्रताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  माचिरा  दालों  ate  मिट्टी  के  बतन  बनाने  के  उद्योग  जेसे  कुटीर  उद्योगों

 के  facaTz-aalaarTat  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  है  ;  शर

 यदि  तो  उन  उद्योगों  के  विस्तार  के  लिए  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  श्रायोग  द्वारा

 प्रयास  किए  गए  हैं  ?

 mratfira  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिद्ध  इवर  :  हों  ।
 चुने  हुए

 क्षेत्रीं  में  सर्वेक्षण  किये  गये  हैं  ।

 स्वीकृत  विधि  के  श्रनुसार  इन  उद्योगों  को  विकास  करने  वाली  एजेंसियों  को

 तकनीकी  प्रोत्साहनात्मक  सहायता  देता  है  ;  उत्पादिता  तथा  कारीगरों  की  श्रामदनी

 बढ़ाने  के  लिये  उन्नत  fara  के  उपकरण  तथा  बिजली  से  चलाये  जाने  प्रयोग  में  लाये

 जाते हैं  ;  कभी-कभी  sora  कच्चे  माल  की  सप्लाई  करने  में  भी
 सहायता

 दी  जाती  है
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 बिहार  भूमि  सुधार  श्रघिकतम  सीमा  कम  करने  सम्बन्धी  विधेथक  पर

 राष्ट्रपति  को  श्रनुमति

 4:57.
 श्री  भोगेन्दर का  :  कया  गह  मंत्री  यह  वताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बिहार  fears  सभा  द्वारा  अ्रघिनियम  बिहार  भूमि  सुधार  भूमि

 अधिकतम  सीमा  कम  करने  सम्बन्धी  विधेयक  तथा  भूमि  को  घोखाधड़ी  से  हस्तान्तरित  करने  से

 रोकने  के  लिए  श्रध्यादेश  को  राष्ट्रपति  को  स्वीकृति  प्रदान  कर  दी  गई  है  ;

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ;  और

 उपरोक्त  विधानों  को  कब  तक  राष्ट्रपति  की  स्वीकृति  दी  जाएगी  तथा  किस  रूप  में

 दी  जायेगी  और  इसको  अविलम्ब  कब  क्रियान्वित  किया  जायेगा  ?

 गृह  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  एफ०  एच०  :  से  बिहार  सम्पत्ति  सीमा

 निर्घारण  पर  श्रस्थाई  1972,  जिसमें  कृषि-भूमि  तथा  शहरी

 सम्पत्ति  का  हस्तान्तरण  रोकने  की  व्यवस्था  को  उद्घोषित  करने  के  लिए  1972  में

 भ्रनुमति  दी  गई  थी  ।  बिहार  भूमि  सुघार  सीमा  निर्धारण  तथा  श्रति रिक्त  भूमि

 1972  ग्रभी  प्रशासनिक  रूप  से  सम्बन्धित  मंत्रालयों  तथा  राज्य  सरकार  के

 परामर्दा  में  faatueara  है  ।

 जनजाति  क्षेत्र  में  लघु  उद्योगों  की  स्थापना  तथा  उनका  विस्तार

 4158.  श्री  रराबहादुर  सिह  :  क्या  श्रौद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  मध्य  प्रदेश  के  जनजाति  क्षेत्रों  में  लघु  उद्योगों  की  स्थापना  और  उनके  विस्तार  के  लिए  तरब

 तक  कितना  घन  arated  क्रिया  गया  है  तथा  इस  कायें  में  तेजी  लाने  के  लिए  कितना  घन  व्यय

 किया  गया  है  ?

 mteittra  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्रा  सिद्ध  sac  प्रसाद  मध्य  प्रदेश  में  ग्राम

 तथा  लघु  उद्योग  क्षेत्र  के  लिए  537  लाख  रु०  के  परिव्यय  में  से  वर्ष  1971-72  की  श्रवधि  में

 e  200  लाख  रुपये  हुए  ।  राज्य  के  जनजाति  क्षत्र  के  लिये  अलग  से  कोई  धनराशि  नियत  नहीं

 की  गई

 बिजली  की  कमी  के  area  गाजियाबाद  ate  दिल्‍ली  में  लघु  उद्योगों  का

 बन्द  होना

 4159.  श्री  रॉम  भगत  पासवान :  कया  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 वे  ass
 न  जननी  लघु  उद्योग

 बिजली
 की  कमी  के क्या  गाजियाबाद  श्रौर

 कारण  बन्द  हो  गए  हैं  ;

 यदि  तो
 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  क्या  कदम  उठाएगी

 ?
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 ran

 srrenttare  विकास  मंत्रालय  में  3q-AaT  (sft  सिद्धइचरਂ  sare):  ai

 फरीदाबाद  ote  दिल्‍ली  में  बिजली  की  कमी  के  करर  कोई  भी  लघु  एकक  बन्द  नहीं  gar

 गाजियाबाद  के  बारे  में  जानकारी  इक्ट्ठी  की  जा  रही  है  aie  वह  सभा  पटल  पर  रख  दी

 जायेगी  ।

 विधान  सभा  के  स्थगन  के  सम्बंध  में  सलाह  देने  का  तमिलनाडु  सरकार  का  ध्रतुरोध

 4160.  श्री  एम
 ०  जोजफ  :  वया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तामिलनाडु  सरकार  ने  13  1972  को  राज्य  विधान  सभा  के  प्रध्यक्ष

 द्वारा  बिधान  सभा  को  हठात  स्थगित  करने  से  उत्पन्न  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  केन्द्र  से  सलाह

 मांगी  है  ;  अर

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 गृह  संत्रालप  में  उपमंत्री  एफ०  एच०  :  जी  श्रीम न्‌  ।

 प्रइन  नहीं  उठता  |

 Smal]!  Car  Project

 4161.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya

 Shri  Shyamnnadan  Mishra  :

 Will  the  Minister  df  Industrial  Development  and  Science  and  Technology  be  pleased

 to  state  :

 1c  sarto  has (a)  whether  the  small  car  project  under  the  publ  he  been  postponed  by

 Government  ;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Industrial  Development  (Shri  Siddheshwar  Prasad)  :

 (a)  &  (b)  The  Planning  Commision  are  currently  examining  the  question  of  the  relative
 costs  and  benefits  to  the  economy  of  public  transport  viz-a-viz  passenger  cars.  A  final
 decision  on  the  proposed  public  sector  small  car  project  will  be  taken  after  this  examina-

 tion  is  completed.

 ang  ate  तमिलनाडु  स्थित  परमाणु  ऊर्जा  कन्द्रों  मे  देशी  कलपुर्जे

 412,  श्रीं  बी०  बी०  नायक  :  क्या  परमाणु  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  Har  करेंगे  कि  :

 ट्राम्बे  स्थित  प्रथम  परमारु  ऊर्जा  केन्द्र  में  कौन  से  देशी  कलपुर्जे  लगाए  गए  हैं  ;  भ्रौर

 तमिलनाडु  में  निर्माणाधीन  परमाणु
 ऊर्जा  केन्द्र  में  कौन  से  देशी  कलपुर्जे  लगाए

 जाएंगे  ?

 प्रधान  परमाणु  ऊर्जा  इलेक्ट्रानिक्स  मंत्री  गृह  सूचना  ale  प्रसारण  मंत्री

 तथा  प्रन्तरिक्ष  मंत्री  इन्दिरा  ::  area मे ंकोई  परमाणु  बिजलीघर  नहीं  है  ।  वहां

 स्थापित  किये  गए  रिएक्टरों  को
 पूर्णतः  दैज्ञानिक  शोध  कार्यों  के  लिए  काम  में  लाया  जाता  है  ।
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 तमिलनाडु  में  स्थित  कमपक्‍्कम  नामक  स्थ।न  पर  बनाये  जा  रहे  परमारणु  बिजलीघर

 में  लगने  वाली  लगभग  80%  सामग्री  देवी  होगी  |

 बंगलौर  स्थित  इंडियन  टेलोफोन  Estat  में  साम्प्रदायिक  दंगे

 4163  श्री  alo  वी०  साथक  :  क्या  संचार  मन्त्री  येह  बताने  की  कृंपा  करेंगे  कि  :

 aar  बंगलौर  स्थित  इण्डियन  टेलीफोन  इण्डस्ट्री  में  साम्प्रदायिक  दंगे  हुए  थे  ;

 यदि  तो  क्या  इन  घटनाश्ं  की  जांच  की  गई  थी  ;

 बया  इण्डियन  टेलीफोन  इण्डस्ट्री  के  क्मंचा  रियों  के  राजनेतिकਂ  दल  इसके  लिए  gaz

 दायी  हैं  ate  यदि  तो  उन  राजनैतिकं  दलों  के  नाम  क्या  हैं  ;  और

 इन  घटनाश्रों  के  लिए  उत्तरदायी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 संचार  मंत्री  हेमवती  नंदन  agit)  :  इंण्डियने  टेलीफोन  इण्डस्ट्रीज

 बैंगलौर  की  फैटी  के  अहाते  के  भीतर  कोई  साम्प्रदायिक  भगड़ा  नहीं  gar  i  फिर  भी  कारखाने  के

 अहाते  के  बाहर  भगड़ों  की  सुचना  मिली  थी  और  इन  पर  राज्य  सरकार  के  सामान्य

 तंत्र  द्वारा  कार्यवाही  की  गई  थी  ।

 प्रबन्ध-मण्डल  ने  पुलिंस  को  ait  इस  शोर  आकर्षित  किया  था  क्योंकि  कानुन  aT

 व्यवस्था  बनाये  रखने  की  जिम्मेदारी  राज्य  सरकार  की  है  ।

 (*r)  argo  टी ०  argo  लिमिटेड  ने  इन  wast  में  किसी  राजनैतिक  पार्टी  के  हाथ  होने

 की  सुचना  नहीं  दी  है  |

 कम्पनी  के  प्रबन्धक  मण्डल  से  vat  के  भाग  के  उत्तर  में  बताई  गई  कार्यवाही

 के  अलावा  कोई  और  की  ayery  नहीं  थी  ।

 तकनीकी  ज्ञान  की  कमी  से  मशीनरी  की  किस्में

 4164.  श्री  राजदेव  क्या  श्रौद्योगिक  विकास  मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 किस-किस  प्रकार  की  मशीनरी  के  निर्माण  पर  तकनीकी  ज्ञान  की  कमी  के  कारण  विपरीत  प्रभाव

 पड़  रहा  है  ?

 श्रौद्योगिक  विकास  मंत्रालय  मों  3q-Aat  सिद्ध  sae  प्रसाद  )
 :  उन  क्षेत्रों  कां  पता  करना

 जिनमें  प्रौद्योगिकी  की  कमी  के  कारण  उत्पादन  में  गिरावट  आई  है  कठिन  फिर  भी

 कुछ  विदिष्ट  क्षेत्रों  के  Aral  का  पता  राष्ट्रीय  वेज्ञानिक  और  प्रोद्योगिकी  परिषद  द्वारा  गठित

 एक  पेनल  द्वारा  लगाया  जा  रहा  है  ।  तथा  उन्हें  पूरा  करने  सम्बन्धी  एक  तकनीकी  यीजना

 कीं  भ्रेन्तिम  प्रफ्रिया  में  हैं  ।
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 डाक  तथा  तार  विभाग  में  गैर-विभागीय  कमंच  रियों  द्वारा  को  गई  gta

 4166.  sit  AeA  सेठी  :

 श्री  नारायण  चन्द  पाराशर  :

 क्या  संचार  मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  डाक  तथा  तार  विभाग  के  गेर-विभागीय  कमंचारियों  ने  सरकार  को  एक  अपील

 प्रस्तुत की  है  ;
 श्र

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 संचार  मंत्री  (ait  हेमवती  नन्दन  :  जी  हां  ।

 विभागेतर  एजेंटों  की  सेवा  की  शर्तों  के  समूचे  set  पर  सरकार  विचार  कर  रही  है

 वातानुकूलन  यंत्रों  ate  Tatar  का  उत्पादन

 4167.  श्री  sara  avant  far:  क्या  श्रौद्योगिक  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  गत  तीन  वर्षों  में  वातानुकूल  यंत्रों  ate  wanant  का  कितना-कितना  उत्पादन  हुआ  ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिद्ध  इवर  :  गत  तीन  वर्षों  में  एयर

 कंडीशनरों  रेफ्रीजरेटरों  का  उत्पादन  निम्न  प्रकार  हुमा  है  ;

 उद्योग  गणना  की  इकाई  उत्पादन

 1969  1970  1971

 1.  सप्रू  एयर  कंडीदानर  हजार में  12.9  17.0  22,2

 2.  घरेलू  रेफ्रीजरेटर  हजार  में  43.6  65.4  87.1

 योजना  तंत्र  को  सुहढ़  बनाने  के  लिए  राज्यों  को  केन्द्रीय  सहायता

 4168,  शी  इयामनन्दन  मिश्र  :

 ait  डी०  एन०  सिंह

 बया  योजना  मन्त्री  रोज्य  स्तर  पर  योजना  तन्त्र  को  सुदढ़  बनाने  के  बारे  में  22

 1972  के  तारांकित  seat  संख्या  137  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  Far

 स्तर  पर  योजना  तन्त्र  के  किसी  Ly ATSaT  ढांचे  का  सुभाव  दिया  गया  है  ;  और  यदि  तो  gay

 गये  ATTA  ढांचे  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  :  जैसा  कि  दिनांक  22

 ञ  arstar 1972  के  तारांकित  set  संख्या  137  के  उत्तर  में  बताया जा  चुका  @  AI  आयोग  ने  झ्रायोजन

 54



 22  1894  (a7)  लिखित  उत्तर
 हगना

 तंत्रों  को  सु  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  मोटे  AnTeaTH  सिद्धान्त  भेजे  हैं  ।  इसके

 किसी  श्रन्य  मानक  का  सुभाव  नहीं  दिया  गया  है  ।

 झाई०  ate  QHo  fasa  व्यापार  निगम

 4169.  श्री  ज्योतिमेय  बसु  :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  वि

 (*)  argo  बी०  एम०  farq  व्यापार  नेहरू  4,  बहादुरशाह  जफर

 नई  के  qa  देयरधारी  कौन-कौन  हैं  ;

 क्या  यह  फर्म  श्रमरीका  की  विशाल  दूर-संचार  श्राई०  टी०  टी०  से  किसी

 प्रकार  सम्बन्धित  है  ;

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  है ं;

 क्या  अमरीकी  जेक  एण्डरसन  ने  अपने  एक  लेख  में  लेटिन  अमरीका  में

 कुछ  कथित  कौतुकपुरण  कार्यों  में  आई०  टी०  टी०  श्रौर  सी०  भाई०  ए०  के  सम्बन्धों  का

 द्घाटन  किया  है  ;  श्रौर

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  कृष्ण  चन्द्र  :  से  सरकार  के  पास

 उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  कम्पनी  1956  की  घारा  591  के  ada  दी  गई  परिभाषा

 के  अनुसार  arse  बी ०  एम०  faze  व्यापार  निगम  ale  आई०  टी०  टी०  फार  इंस्ट  पैसिफ़िक

 दो  विदेशी  कम्पनियां  जो  भारत  में  कार्य  कर  रही  हैं  ।  ये  कम्पनियां  अमेरिका  में  aeqT-

 पित  हैं  और  कम्पनी  1956  के  अधीन  उनके  लिए  अपने  शेयरधघारियों  के  बारे  में  कोई

 सूचना  देना  श्रपेक्षित  नहीं  है  ।

 श्रीर  सरकार  को  श्रमेरिकन  प्रेस  में  सी०  आइ०  To  श्रौर  आई०  टी०  टी०  के

 बीच  संबंधों  के  हाल  के  रहस्योदघाटन  की  जानकारी  है  और  इस  पर  उचित  ध्यान  दिया  गया  है  ।

 aTaAysaAz  के  मामले  की  केन्द्रीय  जाँच  ब्युरो  द्वारा  जाँच

 4170,  श्री  बसु  :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बालयोगेर्वर  से  सम्बन्धित  फाइलें  ate  मामले  का  ब्यौरा  प्रधान  मन्त्री  को

 सौंप  दिया  गया  है  ;

 क्या  इस  मामले  को  श्रागे  जांच  ब्यूरो  द्वारा  की  जा  रही  है  ;

 यदि  तो  इस  ब्यूरो  द्वारा  जांच  कब  तक  पूरी  कर  ली  जाएगी  ;  श्रौर

 क्या  ब्यूरो  के  निर्देश-पदों  में  सम्पूर्ण  लाइटਂ  at  गतिविधियों  की  जांच
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 करना  भी  शामिल  है  जिसमें  इसके  ग्र्तरष्ट्री  tq  KS ष््प  भौर  ग्रमरीकी  गुप्तचर  एजेंसी  के  कथित

 सम्बन्ध  भी  शामिल

 गृह  मंत्रालय  उपमंत्री
 moue  :  से  में  केन्द्रीय  जाँच  ब्यूरो  इस

 समय  बलयोगेश्वर  के  मामले  में  कोई  जाँच  नहीं  कर  रहा  है  ।  श्रतारांकित  set  संख्या  4224

 दिनाँक  13  दिसम्बर  1972  को  दिए  गए  उत्तर  की  ओर  भी  ध्यान  श्राकर्षित  किया  जाता  है  ।

 swatfaaza  टाइम्स  में  में  वी  बिलाइड  नोयर  जीरो  ate’

 के  श्रन्तगंत  छपा  लेख

 ae  & रग  ्  hs 4171.  श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  क

 क्या  उनका  ध्यान  30  1972  इकनामिक  टाइम्स  बम्बई  में  के

 क्लेम्स  में  वी  बिलाइड  नीयर  जीरो  ग्रोथ  ates  के  अन्तरगत  छपे  लेख  की  ओर  दिलाया  गया

 है  ;  ak

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  :  हाँ  ।

 1972-73  की  राष्ट्रीय  ara  के  सम्बन्ध  में  श्रॉपचारिक  अनुमान  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 ma:  इसे  समय  वर्ष  की  वृद्धि  दर  बताना  संभव  नहीं  है  ।

 लेख  में  1991-72  की  जो  श्रौद्योगिक  विकास  दर  दर्शायी  गई  वह  1971-72  की

 लब्ध  दर  से  कम  है  ।  वर्तमान  संकेतों  के  पर  1972-73  में  श्रौद्योगिक  उत्पादन  श्र  भी

 अधिक  होने  की  सम्भावना  है  परन्तु  कृषि  उत्प।दन  काफी  कम  ॥

 Telephones  at  Panchayat  of  Udaipur  District,  Rajasthan

 4172.  Shri  Lalji  Bhai  Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  name  of  the  places  and  panchayat  centres  in  the  Udaipur  District  of

 Rajasthan  where  permission  for  the  installation  of  telephones  has  been  given  ;  and

 (b)  the  time  by  which  Government  would  be  able  to  instal  telephones  at  Panchayat
 Centres  in  the  District  not  so  far  provided  with  telephones  ?

 The  Minister  of  (Shri  H.  S.  Bahuguna)  :  (a)  &  (b).  Out  of  eighteen
 Panchayat  Samities  in  Udaipur  District,  telephone  facilities  have  been  provided  in  all

 except  one  wz.  Girwa.  A  proposal  to  provide  telephone  facilities  at  Girwa  is  under

 examination.

 Proposal  for  providing  Public  Call  office  at  Mirpur  in  Udaipur  District  is  also
 sanctioned  and  the  facility  will  be  provided  within  six  mot
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 जन  ATA  के  ध्रांकड़ों  का

 4173.  श्री  नारायण  AT  प।रादर  बया  og  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंकि  कि

 भारत  का  जनगतना  1971  में  राज्यवार  कितने  व्यक्ति  ने  निम्न  area  को

 अपनी  मातृभाषा  के  रूप  में  द्ज  कराया  है

 1)  झरबी  (11)  कोणकरणी  (20)  पंजाबी

 (2)  (  2)  मेधिली  (2!)  फारसी

 (3)  बंगला  (13)  मलयालम  (22)  पुतेंगाली

 (4)  डोगरी  (14)  मरिपुर  23)  राजस्थानी

 (5)  श्रंग्रेजी  (15)  मराठी  (24)  संस्कृत

 (16)  नेपाली (6)  फ्रांसीसी  (25)  सिंघी

 (7)  गुजराती  (17)  उड़िया  (26)  तमिल

 A7\  y
 (8)  हिन्दी  (18)  पहाड़ी  (  27)  तेलगु

 (9)  कन्नड़  (19)  पालो

 तिब्बती
 (10)  कारमीरी

 भारत  के  लोगों  ने  श्रपनी  मातुभाषा  के  रूप  में
 कुल  कितनी  भाषाओं  और  बोलियों

 को  द्ज  कराया  है

 भारत  में  कौन-कौन  सी  श्रास्ट्रो  एदियाई  ate  चीनी-तिब्बती  बोलियां

 बोली  जाती  हैं  ate  इन्हें  बोलने  वालों  की  संख्या  कितनी-कितनी  है  ?

 गुह  मंत्रालय  में  3q-Aat  एफ०  एच०  (®)  माननीय  सदस्य  द्वारा

 खित  29  मातृभाषाश्रों  में  से  27  के  बोलने  वालों  की  जिनके  बारे  में  अखिल  भारतीय  स्तर

 पर  ही  अ्रप्थायी  अआधार  पर  wine  भकाहशित  किये  गये  संलग्न  विवरण  ।  में  दी  जाती  हैं o  |

 afaara  at  श्राठवीं  सूची  में  सम्मिलित  15  भाषाओं  के  अतिरिक्त  र  वार  आंकड़ों  के  सं  थ Rad

 को  अभी  भ्रन्तिम  रूप  दिया  जाना  है  प्रकाशित  क्रिया  जाना  विवरण  wy  में  ब्यौरे  दिये

 गए  [ware  में  रखे  गए/देखिए  संख्या  एल०  टी०  4013/72]

 (@)  1971  के  जनगराना  में  at  कराई  गई  संख्यात्मक  रूप  से  महत्वपूर्ण  मातभाषाश्रों

 जिनके  बोलने  वालों  की  न्यूनतम  संख्या  5,000  है  के  अस्थाई  श्रांकड़े  frat  or  में  दिये  जाते

 [qatar  में  रखा  Tar/afau  संख्या  एल ०  टी०  4013/72]  अन्य  मातृभाषाओं से  सम्बन्धित

 झाकड़ा  के  संकलन  और  प्रकाशन  को  अन्तिम  रूप  दिया  जाना  है

 1971  की  जनगराना में
 fay  कराई  गई  मातृभाषाग्रों  का  म्रंभी  वर्गीकरण  किया

 जाना  है  |
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 शाई ०  टी०  बंगलौर  में  हड़ताल  के  कारण  श्रम  घन्टों  की  हानि

 4174.  श्री  नारायण  चन्द  पारादार  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे कि  :

 1971  में  argo  टी
 ०  बंगलौर  में  हड़ताल  के  कारण  कुल  कितने  श्रम  geal

 की  हानि  हुई  ;  और

 हड़ताल  के  कारण  argo  टी०  argo  को  कितनी  राशि  का  घाटा  हुआ  ?

 dare  मंत्री  हेमवती  नदन  :  तथा  इण्डियन  टेलीफोन  इंडस्ट्रीज

 बंगलौर  में  1971  के  दौरान  कोई  हड़ताल  नहीं  फिर  जु  1971  के

 कुछ  श्रनुभागों  के  कुछ  कामगरों  द्वारा  कहीं-कहीं  काम  बन्द  कर  दिया  गया  था
 ।

 इसके  कारण

 लगभग  35,227  श्रम-घण्टों  की  हानि  हुई  इस  घाटे  को  कामगरों  द्वारा  1971  के

 दौरान  रविवार  के  दिन  श्रतिरिक्त  काम  करके  कुल  हृदतक  पुरा  faa  गया  घाटे  की  रकम

 ललभग  4.5  लाख  रुपये  थी  ।

 qian  बंगाल  में  उद्योगों  की  पुरी  क्षमता  का  उपयोग

 4175,  श्री  समर  गह  :

 डा०  रानेन  सेन  :

 क्या  श्रौद्योगिक  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  कलकत्ता  में  हाल  ही  में  श्रायोजित  वाशिज्य  मण्डल  की

 बैठक  में  पश्चिम  बंगाल  के  मुख्य  मन्त्री  द्वारा  दिये  गए  उस  वक्तव्य  की  ०५, अरार  दिलाया  गया  है

 जिसमें  उन्होंने  पश्चिम  बंगाल  में  श्रौद्योगिक  संस्थानों  की  श्रप्रयुक्त  श्रन्तनिहित  क्षमताओं  का  तेजी

 से  उपयोग  करने  का  श्रनुरोध  किया  था  चाहे  उसका  ae  तथाकथित  स्वाधिकार  गृहों  का  विस्तार

 करना  ही  क्यों  न

 क्या  परिचम  बंगाल  के  मुख्य  मंत्री  के  सुभावों  पर  केन्द्रीय  सरकार  ने  विचार  किया

 है  ;  और

 rar y
 रने  का  विचार  है  ? यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  का्यव  Tel  करन

 ध्रौद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (et  सिद्ध  इबर  :  पदिचम  बंगाल  के  मुख्य

 मंत्री  ने  पश्चिम  बंगाल  के  श्रौद्योगिक  fasta  के  संदर्भ  में  एकाधिकार  ग्हों  की  समस्या  की  ओर

 निर्दोश  किया  ari

 और  सरकार  की  समय  नीति  भौद्योगिक  वृद्धि  की  श्रावश्यकता  को  ध्यान

 areal  o  नरों
 में  रखकर  हमारे  सामाजिक-आधिक  द  दे  ब  ्  अनुरूप  आर्थिक-संक्रेन्द्रण  का  नि |  ह  न  दि  1  कररा  करते  हुये

 होगी  ।
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 पुजाਂ  पर  वत्  चित्र

 4176.  sit  समर  गुह  :  क्या  सूचता  भ्रोर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  फिल्‍म  डिवीजन  श्रथवा  टेलीविजन  यूनिट  ने  इस  वर्ष  दुर्गा  पुजा  के  अवसर  पर

 कलकत्ता  में  हुई  सजावट  के  भव्य  हृद्य  तथा  जनसाघारण  की  प्रसन्नता  पर  कोई  वृत्त  चित्र  बनाया

 है  ;  और

 यदि  तो  कितने  वृत्त  चित्रों  at  निर्माण  किया  गया  तथा  वे  किस  प्रकार

 के

 ह  द  दै  द
 wens

 सूचना  धौर  प्रसारण  मन्त्रालय  में  3a-aal  तथा

 कलकत्ता
 में  हुए  दुर्गापुजा  समारोह  न्यूज  कास्टों  टेलीविजन  पर  फिल्म  पत्रिका

 श्रौरਂ  वातायनਂ  में  कवर  किये  गये  थे  तथा  भारतीय  समाचार  चित्र  1254

 तथा  1257]  में  भी  शामिल  किये  गये  थे  ।

 प्रशासनिक  पद्धति  में  सुघार  करना

 4177,  श्री  बनमाली  पटनायक  :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  में  भारतीय  प्रशासनिक  पद्धति  में  क्या  परिवतंन  किये  गये  हैं  ;

 उनसे  क्या  परिणाम  प्राप्त  हुए हैं  ;  शौर

 प्रशासनिक  पद्धति  में  सुघार  करने  के  लिए  इस  दिशा  में  श्रौर  क्या  परिवर्तन  करने  का

 विचार  है  ?

 पृह  मंत्रालय  ate  प्राधिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  atk

 प्रशासनिक  सुधार  आयोग  ने  जिसका  जनवरी  1966  में  श्रद्यासनिक  प्रणाली  की  पुर्ण॑-रूप

 से  जांच  करने  के  लिए  स्थापित  किया  गया  था  प्रशासन  के  विभिन्‍न  क्षेत्रों  पर  सरकार  को  20

 रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  हैं  ।  सिफारिशों  के  केन्द्र  तथा  राज्य  दोनों  के  प्रशासनिक  ढांचे  में  परिवतंन  समेत

 अनेक  विषय  को  समाहित  किया  गया  है  ।  केन्द्र  से  सम्बन्धित  527  सिफारिशों  में  से  375  पर

 निणुंय  किया  गया है  ait  इनमें  से  336  (89  को  संशोधन  अथवा  बिना  aqanara  के
 =

 स्वीकृत  किया  गया  है  ।  इनका  ब्यौरा  31-7-70  ब  17-11-71  को  सभा  पटल  पर  रखे

 गये  विवरण  में  दिया  गया  है  ।  स्वीकृति  सिफारिशें  कार्यन्वयन  के  विभिन्न  स्तरों  पर  है  श्रौर  इस

 प्रकार  इन  परिवतंनों  के  द्वारा  प्राप्त  परिणामों  का  विश्वसनीय  मुल्यांकन  कर  सकने  में  कुछ  समय

 लगेगा  ।

 जब  कभी  मंत्रालय  अ्रपने  संगठन  तथा  प्रणालियों  में  परिवर्नन  करते  हैं  तो  ये  परिवतन  ate

 उनके  परिणाम  उनकी  वाषिक  रिपोटों  में  समाविष्ट  किए  जाते  हैं  जिनको  सदन  में  माननीय

 सदस्यों  को  भी  प
 ee
 रचा।लत  |

 ः
 कया  जाता  है  ।
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 प्रद्यासनिक  सुधार  एक  सतत  प्रक्रिया  है  ।  सरकारी  गतिविधि  के  स्वरूप  तथा  क्षत्र

 में  भी  तेजी  से  परिवर्तन  हो  रहा  है  ।  तदनुसार  प्रशासकं  SUT  की  उपयुक्त  रूप  से  सुव्यवस्थित

 करके  प्रदयस्त  yarafars  बनाने  के  लिंऐ  निरन्तर  प्रयत्न  किए  जा  रहे  हैं  प्रशासन  प्रणाली

 को  सुव्यवस्थित  बनाने  के  लिए  प्रद्मासनिक  सुधार  विभाग  एक  मुख्य  संबंधित  एजन्सी  है  इसके

 श्रतिरिक्त  मंत्रालयों  में  उनसे  सम्बन्धित  कार्यों  को  श्रध्ययन  करने  के  लिए  अपने

 रिक  कार्य  अध्ययन  श्रथवा  संगठन  तथा
 कार्य  TUT  एकक  हैं  ।  ये  एकक  प्रशासनिक  सुधार  विभाग

 के  साथ  निकट  सम्पर्क  रख  कर  श कायें  करती  हैं  ।  इसके  श्रतिरिक्त  कार्मिक  विभाग  तथा  वित्त

 लय  के  क्रमदा  कार्मिक  प्रशासन  alt  वित्तीय  प्रद्यासन  तथा  सावंजनिक  क्षत्र  उपक्रमों  के  प्रबन्ध

 में  सुघार  के  लिये  wae  विशेष  उत्तरदायित्व  है  |

 बैज्ञानिक  तथा  श्रौद्योगिक  श्रनुसंधान  परिषद्‌  श्रनुसचित  जातियों  ate  aqataa  जनजातियों  के

 agar  श्रधिकारियों  के  कोटा  का  भरा  जाना

 4178.  श्री  बनमाली  पटनायक :  क्या  विज्ञान  ate  प्रौद्योगिकी  मंत्री  वैज्ञानिक  तथा

 matte  भ्रतुसंधान  परिषद्‌  में  श्रनुसूचित  जनजातियों  के  श्रनुभाग  अधिकारियों  के  बारे  में  23

 1972  के  श्रतारांकित  set  संख्या  3295  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  Hag  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 झ्रारक्षित  कोटे  को  भरने  के  लिए  श्रनुसुचित  जातियों  के  उन  aearfazay  को  कब  तक

 बुलाया  जायेगा  farsi  हाल  ही  में  अनुभाग  अधिकारियों  के  लिए  atratfata  खुली  परीक्षा  उत्तीर्ण

 की  थी  ;  शर

 झ्नुभाग  afantfcat  के  लिए  वर्तमान  पैनल  में  सीधी  भरती  से  कब  तक  नियुक्ति  की

 जाएगी  ।

 arene  विकास  तथा  विज्ञान  ate  प्रौद्योगिकी  मन्त्री  सी०  सुब्रह्मण्यम  )  :

 अनुसूचित
 जाती  के  aratfaay  में  से  एक  को  श्रनुभाग  श्रघिकारी  के  रूप  में  नियुक्त  कर  दिया  गया

 जिसने  अनुभाग  अधिकारी  की  खुली  परीक्षा  उत्तीणुं  की  थी  ।  वैज्ञानिक  एवं  श्रौद्योगिक

 संघान  परिषद्‌  के  विभिन्‍न  प्रशासनिक  स्तरों  में  fara  ar  जाने  के  परिणामस्वरूप  अ्रनुभाग

 शधिकारियों  की  अग्रिम  भर्ती  खुले  बाजार  से  दो  साल  के  लिये  बन्द  कर  दी  गई  है  ।

 उपयुक्त  के  परिणाम  स्वरूप  सीधी  भर्ती  के  झ्नुभाग-भ्रघिकारियों  का  पेनल

 ga  परिचालित  नहीं  है

 ua-aat  का  पता  लंगाने  के  लिंए  धातु  डिटेक्टर

 4179,  श्री  के०  लकप्पी  :

 श्री  प्रसन्न  भाई  मेहता  :

 कया  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  नागर  विमानन  विभाग  में  काम  में  लाए  जाने  वाले  धातु  fetaqezt  की  किस्म
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 के  डिटेक्टर  उन  पत्र-बमों  का  पता  लगाने  में  उपयोगी  fag  हुए  जो  1972  के  पहले

 aye  दूसरे  सप्ताह  में  भारत  से  समुद्र-पार  के  देशों  को  भेजे  गए  थे  ;  ake

 यदि
 तो  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  और  कौन  से  उपाय  किए  हैं

 ?

 संचार  मंत्री  हेमवती  नन्दन  aggur)  :  श्रौर  नेशनल  फिजिकल  लेबोरेटरी

 ने  एक  मेटल  डिटेक्टर  का  डिजाइन  तैयार  करके  उसे  fasfaa  किया  यह  डिटेक्टर  तारीख

 15-1  '-1972  को  पहली  बार  प्रयोग  में  लाया  गया  था  ।  यदि  पंकेटों  श्रादि  के  ग्रन्दर

 arg  की  कोई  वस्तुएं  रखी  होनी  है  तो  यह  यंत्र  उन्हें  पकड़  लेता  नाजुक  जगहों  पर  मेटल

 डिटेक्टर  प्रयोग  में  लाने  के  अलावा  देश  के  सभी  डाकघरों  को  इस  बारे  में  सावघान  कर  दिया  गया

 है  at  उन्हें  ऐसी  उपयुक्त  हिदायतें  जारी  कर  दी  गई  हैं  कि  वे  विस्फोट  विशेषज्ञों  द्वारा  बताए  गए

 ढंग  से  डाक  की  बारीकी  से  छान-बीन  करें  ।

 Irregularities  in  Selection  of  Lineman  at  Agra  Centre

 4180.  Shri  Mahadeepak  Singh  Sakhya  :  Will  the  Minister  of  Communications  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  irregularities  were  committed  in  the  selection  of  Telegraph  Linemen  at
 Agra  Centre  of  Agra  Division  held  on  the  2nd,  3rd  and  4th  November,  1972  ;

 (b)  whether  many  complaints  inthis  regard  have  already  been  submitted  to  his
 Ministry  :

 (c)  the  number  of  candidates  alongwith  their  qualifications  who  appcaicu  for  the
 selection  and  the  number  of  candidates  selected  and  their  qualification  ;  and

 (d)  the  reaction  of  his  Ministry  to  the  complaints  submitted  in  this  regard?

 The  Minister  of  Communication  (Shri  H.  N.  Bahuguna)  :  (a)  to  (d).  Complaints
 were  received  about  alleged  malpractices  in  the  recruitment  examination  for  linemen  held
 by  the  Divisional  Engineer  Telegraphs,  Agra,  in  November,  1972,  Preliminary  enquiries
 revealed  that  the  Divisional  Engineer  Telegraphs  had  not  followed  the  prescribed  rules.
 The  examination  has,  therefore,  been  held  and  void.

 On  completion  of  enquiries  appropriate  action  will  be  taken  against  the  persons
 found  responsible.

 M.  Ps.  Communications  regarding  Wrong  Telephone  Bills

 4181.  Shri  Mahadeepak  Singh  Shakya:  Will  the  Minister  of  Communications  be
 pleased  to  state

 (a)  whether  a  number  of  communications  have  been  sent  by  Members  of  Parliament

 regarding  wrong  bills  of  Telephones  ;  and

 (b)  if  so,  the  number  of  communications  received  and  the  action  taken  by
 Government  in  this  regard  ?

 The  Minister  of  Communications  (Shri  H.  N.  Bahuguna)  :  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  72  complaints  from  Members  of  Parliament  have  been  received  in  Delhi

 Telephones  in  connection  with  excess  bills
 from  April  to

 November,
 1972.
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 Out  of  these  complaints  51  cases  were  rejected  as
 no

 rebate  justified.  Rebate
 was  allowed  in  17  cases.  Four  cases  are  still  under  investigation.

 इंडियन  टेलीफोन  इंडस्ट्रीज  द्वारा  पुराने  किस्म  के  टेलीफोन  उपकरणों  का  निर्माण

 4183
 श्री  राम  सहाथ  पाण्डे  क्यो  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 बया  इण्डियन  टेलीफोन  इंडस्ट्रीज  पुराने  किस्म  के  टेलीफोन  उपकरणों  का  निर्माण

 कर  रहा  है  और  यदि  तो  उसके  Far  कारण हैं  ;  श्रौर

 क्या  aa  में  आधुनिक  टेलीफोन  उपकरणों  का  निर्माण  करने  के  लिए  facet

 तकनीकी  सहायता  मांगी  गई  है  ote  यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  कया  हैं
 ?

 संचार  मंत्री  हेमवतो  नन्दन  टेलीफोन  उपकरणों  आर  पारेषण

 उपस्कर  के  अलावा  इण्डियन  टेलीफोन  इण्डस्टीज  लिमिटेड  टाइप  शरर  टाइप

 के  टेलीफोन  fers  उपकरण  का  निर्पाण  कर  रही  है  ।  विश्व  का  वर्तमान  कुकाव  फ्रेसवार

 टाइप  के  उपकरणा  की  श्रोर  है  श्रौर  इससे  रवचालित  उपभोक्ता  ट्रक  डायल  के  लिए  अधिक

 afaare  सलभ  होती  हैं  ।

 भारत  सरकार  श्रौर  इण्डियन  टेलीफोन  Zustala  लिमिटेड  ने  21-5-  1964  को

 दो  करारों  पर  हस्ताक्षर  किए  थे  जिनमें  से  क्रास  are  उपस्कर  के  निर्माण  के  लिए

 पूजी  ऋणा  तथा  लाइसेंस  के  लिए  न्यूयार्क  की  इण्टर  नेशनल  teuge  इलेक्ट्रिक

 कार्पोरेशन  के  साथ  और  भारत  में  क्रासवार  स्विचिंग  उपस्कर  के  निर्माण  के

 बैल्जियम  की  बैल  टेलीफोन  मेन्युफैक्चरिंग  कम्पनी  के  साथ  किया  गया  था  |  मूल  रूप  में  ये  करार

 20-5-  971  तक  विधिमान्य  थे  ।  बाद  में  इन  करारों  को  20-5-1973  तक
 के  लिए  बढ़ा  दियाः

 गया  है  बढ़ाई  की  गई  इस  अ्रवधि  के  लिए  स्वामिस्व  की  नहीं  की  जायेगी  ।

 श्राकादावारी  के  सहायक  स्टेशनों  का  दर्जा  बढ़ाना

 84  श्री  राम  सहाय  पांडे

 श्री  एम०  एम०  जोजफ

 क्या  सचना  शौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  समचे  देश  को  के  प्रसारणों  के  ग्रन्तगंत  लाने  के  लिए

 भाकादवारी  के  सभी  सहायक  teaat  का  दर्जा  बढ़ाने  का  निणांयਂ  किया  है  ;

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  किये  गए  निर्णय  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ;

 इसको  कब  तक  क्रियान्वित  कियाਂ  जायेगा

 सूचना  प्रसारण  मंत्रालय  में  3q-Aal  TANT  fag)  तथा  यह

 निर्शाय  लिया  गया  है  कि  व्तंमान  20  सहायक  केन्द्र  प्रतिदिन  तीनों  ट्रांसमिदनों  के  कार्यक्रम  रिले

 करेंगे  श्रौर  90  मिनट  के  स्थानीय  कार्येक्रम  भी  मूल  रूप  से  प्रसारित  करेंगे  |
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 उम्मीद  है  योजना  1973  के  wea  से  पूर्व  os qUaat  हो  जायेगी  ।

 टेलीविजन  के  क।यक्रमों  को  लोकप्रियता  का  मुल्यांकन

 4  185.  श्री  राम  सहाय  पांडे  :

 श्री  बहादुर  fag  :

 क्या  सूचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  भारतीय  जन  प्रचार  संस्थान  ने  टेलीविजन  के  कार्यक्रमों  की  लोकप्रियता  का

 पता  लगाने  के  लिए  सर्वोक्षण  किया  है  ;

 यदि  तो  उसके  क्या  fasay  निकले  हैं  ;  और

 क्या  उसके  परिरामस्वरूप  टेलीविजन  के  कार्यक्रमों  में  कोई
 सुघार

 लाया  जा

 रहा  है
 ?

 सूचना  ate  प्रसारण  मंत्रालय  में  Bq-wat  धमंवीर  टेलीविजन

 समाचारों  के  बारे  में  श्रोताश्रों  की  प्रतिफ्रिया  का  पता  लगाने  के  लिए  भारतीय  जन  सम्पर्क

 संस्थान  द्वारा  2  सर्वेक्षण  far  गये  हैं  ।

 सर्वेक्षणों  के  मुख्य  निष्कर्ष  संलग्न  विवरण  में  दिये  गए  हैं  ।

 का  सुघार  एक  सतत  प्रक्रिया  दिल्‍ली  टेलीविजन  केन्द्र  के  श्रोता

 अनुसंधान  स्कन्ध  द्वारा  किए  गए  साधारण  per  को  प्राप्त  श्रोताश्रों  के  पत्रों  और

 भारतीय  जन  सम्पर्क  संस्थान  द्वारा  किए  गए  सर्वेक्षणों  की  भाँति  श्रन्य  सर्वेक्षण  रिपोर्टों  को

 टेलीविजन  केन्द्र  के  कार्येक्रमों  के  ढांचे  श्रौर  स्वरूप  में  सुधार  लाने  के  लिए  ध्यान  में  रखा

 जाता है  |

 faacat

 भारतीय  जन  atTH  संस्थान  द्वारा  किए  गएं  सर्वेक्षणों  के  मुख्य  निष्कर्ष  |

 सर्वेक्षण  से  पता  चला  कि  उत्तर  देने  वालों  में  से  85  प्रतिशत  व्यक्ति  टेलीविजन

 चारों  को  देखते हैं  49  प्रतिदात  दर्शक  हिन्दी  टेलीविजन  समाघार  और  40  प्रतिशत  दर्शक

 ध्रंग्रेजी  टेलीविजन  समाच!र  नियमित  रूप  से  देखते  हैं  ।  उत्तर  देने  वालों  में  से  45  प्रतिशत  व्यक्ति

 टेलीविजन  समाचारों  को  देखते  हैं  और  भंग्रेजी  या
 हिन्दी

 के  रात्रि  रेडियो  बुलेटिन  भी  सुनते

 उत्तर  देने  वालों  में  से  31  प्रतिशत  संख्या  ऐसे  दशकों  की  है  जो  प्रायः  समीक्षाਂ  देखते

 हैं  और  इतने  ही  दक  arma  भी  देखते  हैं  उत्तर  देने  वालों  में  40  प्रतिशत  लोग  टेलीविजन

 पर  सामयिक  विषयों  संबंधी  चर्चाग्रों  के  नियमित  दशक  हैं  ।

 2
 उत्तर  देने

 वाले  56  प्रतिशत  व्यक्तियों  का  विचार  था  कि  रेडियो
 बुलेटिनों  की

 तुलना
 में  टेलीविजन  पर  श्रन्तर्राष्ट्रोय  गौर  राष्ट्रीय  समाचार  कम  दिए  जाते  हैं  ।  अधिकांश  दशकों

 43:
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 का  विचार  था  कि  दिल्‍ली  टेलीविजन  द्वारा  कवर  किए  जाने  बाले  aa  की  घटनाएਂ  दिल्‍ली  में  होने

 वाली  घटनाओं  को  छोड़कर  पर्याप्त  रूप  से  कवर  नहीं  की  जातीं  |

 3  उत्तर  देने  वाले  90  प्रतिद्यात  व्यक्तियों  ar  विचार  था  कि  टेलीविजन  के  मामले  में

 geal  को  टेलीविजन  ate  रेडियो  बुलेटिन  में  कोई  अन्तर  नहीं  है  ।  45  प्रतिशत  दर्शकों

 ने  विचार  व्यक्त  किया  कि  ह्दय  ngqara  है  ate  टेलीविजन  पर  ate  अ्रधघिक  व्यापक  दृश्य  दिखाए

 जाने  चाहिए  लगभग  40  प्रतिशत  दशकों  का  मत  था  कि  दृश्य  प्रासंगिक  नहीं  होते  waar

 प्रासंगिक  दृश्य  दिखाए  नहीं  जाते  |

 4  कफी  दर्शकों  ने  विचार  व्यक्त  fear  कि  समीक्षा  शर  के  लिए

 चुने
 जाने  वाले  विषय  उपयुक्त  होते  हैं  लेकिन  इन  कार्यक्रमों  में  भाग  लेने  के  लिए  चुने  जाने  वाले

 अच्छे  होने  चाहिए  कुछ  दशकों  का  विचार  था  कि  और  समीक्षाਂ  की  तरह

 dist  में झ्र  कार्यक्रम  होने  चाहिए  |

 5  एक  अच्छी  संख्या  में  दर्शकों  ने  बताया  कि  राजनैतिक  समाचारों  पर  aeataa

 बल  दिया  जाता  है  ।  उन्होंने  सुक्ताव  दिया  कि  सामुदायिक  समाचार  अधिक  दिए  ज़ाने  चाहिए  |

 6  समाचार  पढ़े  जाने  के  बारे  में  आमतौर  पर  सन्तोष  व्यक्त  दिया  गया  लेकिन  हृश्यों

 की  श्रपर्याप्तता  के  कारण  पर्दे  पर  अधिकांश  समय  तक  जो  कुछ  देखा  जाता  वह  है  AAT

 वक्ता  का  जिसे  कुछ  लोगों  के  विचार  में  सम्बन्धित  दृश्यों  द्वारा  कम  किया  जाना

 चाहिए  |  कुछ  ह. ददा कों  ने  सुभाव  fear  कि  समाचार  वक्ता  को  हर  समय  स्क्रिप्ट  पर  नीचे  देखने

 की  gare  दशकों  की  ओर  देखना  चाहिए  |

 7  अंग्रेजी  समाचारों  के  सनय  को  छोड़कर  जिन्हें  कुछ  दशकों  के  अनुसार  9  बजे

 प्रसारित  किया  जाना  भ्रन्य  समय  उपयुक्त  पाए  गए  ।

 8  एक  wea  सुभाव  यह  था  कि  झाधिक  और  सांस्कृतिक  समाचार  श्रधिक  दिए  जाने

 चाहिए  ।

 यात्री  कारों  श्रौर  व्यापारिक  वाहनों  का  उत्पादन

 4:36,  श्री  रास  सहाय  पांडे  :

 बी०  Fo  दास  चौधरी  :

 कया  श्रौद्योगिक  विकास  मन्त्री  यह  gat  की  क्र्पा  करेंगे  कि  :

 बया  योजना  आयोग  के  अनुमान  के  agar  समूची  पांचवी  altar  की  अवधि  में

 यात्री  कारों  झौर  व्य।प।रिक  वाहनों  की  सप्लाई  कम  रहेगी  ;

 यदि  तो  मांग  को  पुरी  करने  के  लिए  इन  वाहनों  की  सप्लाई  में  वृद्धि  न  करने

 के  क्या  कारण  हैं  ;  प्रौर

 क्या  उनके
 epee tT
 उत्पादन  में

 =x

 वृद्धि
 करने  के  लिए  कोई  कार्यवाही  की  गई  है  ?
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 श्रौद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  3q-awt  सिद्ध  इवर  :  योजना  श्रायोग  ने

 wal  तक  पांचवीं  योजना  के  श्रनुमान  श्रौर  कार्यक्रम  पर  श्रन्तिम  fate  नहीं  किया  है  ।

 प्रइन  ही  नहीं  उठता  |

 म्रतिरिक्त  क्षमता  उत्पन्न  करने  के  विचार  से  सरकार  ने  पूर्णत  देशी  नमूने  पर

 श्राघारित  कारें  बनाने  के  लिये  श्रनेक  योजनाएं  स्वीकृत  की  हैं  ।  सरकार  ने  वारशिज्यिक  गाडियों  के

 वर्तमान  तीन  निर्माताश्रों  को  अपने  उत्पादन  को  प्रतिवर्ष  24,600  संख्या  की  अ्रतिरिक्त  क्षमता  तक

 बढ़ाने  की  भी  स्वीकृति  दे  दी  है  ।  इसके  चार  नए  एककों  को  54,000  संख्या  प्रतिवर्ष

 की  कुल  क्षमता  के  लिये  आशय  पत्र  दिये  गये  हैं  ।

 net  विकसित  क्षेत्रों
 के

 विकास  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  तथा  बिहार  को  वित्तीय  सहायता

 4187,  श्री  एस०  एम०  बनर्जी :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चौथी  योजना  की  शेष  अवधि  में  उत्तर  प्रदेश  और  बिहार  के  श्रल्प-विकसित  क्षेत्रों  के

 विकास  के  लिए  क्या  काफी  वित्तीय  सहायता  दिए  जाने  की  श्राशा  है  ;

 यदि  तो  इस  कार्य  के  लिए  श्रावश्यकता  का  अनुमान  लगाने  के  लिए  कोई

 क्षण  किया  गया  है  ;  art

 क्या  दोनों  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  से  बातचीत  की  गई  हैं  ate  यदि  तो  इसका

 क्या  परिणाम  रहा  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (ait  सोहन  :  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के

 दौरान  राज्यों  की  के  लिए  वित्त-व्यवस्था  करने  के  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सहायता  का  जो

 सुत्र  निर्धारित  किया  गया  है  उसके  उत्तर  प्रदेश  तथा  बिहार  को  109.12  करोड़

 रुपए  तथा  77.62  करोड़  रुपए  झावंटित  किए  गए  हैं  ।  इसके  लिए  इन  दोनों  राज्यों  की  प्रति

 व्यक्ति  जो  कि  राष्ट्रीय  प्रौसत  से  कम  पर  ध्यान  दिया  गया  ।  साथ  केन्द्रीय  सहायता

 के  इसी  सूत्र  के  अनुसार  जम्मू  तथा  कश्मीर  अ्रसम  तथा  नागालेंड  राज्यों  के  लिए  व्यवस्था  करने  के

 परचात्‌  उपलब्ध  कुल  केन्द्रीय  सहायता  का
 10  प्रतिशत  भाग  विशेष  समस्याओं  वाले  राज्यों  के

 लिए  श्रलग  रखा  गया  है  इस  आधार  पर  भी  उत्तर  प्रदेश  को  25  करोड़  रुपये  तथा  बिहार  को

 9  करोड़  रुपये  ate  भ्रावंटित  किए  गए  हैं  ।

 (a)  तथा  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  है  ।

 1962  में  योजना  आयोग  ने  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  के  देवरिया  तथा

 गढ़  जिलों  के  लिए  एक  संयुक्त  अध्ययन  दल  नियुक्त  fear  जिसका  उद्देश्य

 झ्ाधिक-सामाजिक  दशाओं  तथा  विकास  की  समस्याश्रों  का  अध्ययन  दो  योजनाओं

 के  दौरान  हुई  प्रगति  का  तथा  तीसरी  योजना  में  परिकल्पित  विकास  का  मूल्यांकन  करना  तथा

 इन  जिलों  में  प्रगति
 बढ़ाने

 के
 लिए

 प्रशासन  एवं  विकास  सम्बन्धी  उपाय
 सुक्ताना

 ।
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 अध्ययन  दल  ने  1064  में  mont  four ते ivyvt  a  बमनरा।ा  TRIG  देदी  ।  दल  ने  उत्तर  प्रदेश  सरकार  के

 मा्गेदर्शन  के  लिए  इन  चार  जिलों  के  आर्थिक  एवं  सामाजिक  विकास  हेतु  एक  नीति  का  सुभाव

 दिया  इसने  इन  चार  जिलों  की  तीतरी  यो  जना  श्रवधि  के  दौरान  वित्तीय  झ्रावव्यकता  10.49

 करोड़  रुपए  श्रांकी  |

 .  उत्तर  प्रदेश  के  पहाड़ी  जिलों  के  विकास  के  लिए  योजना  amma  में  गठिन  निर्देशन

 समिति के हे  कहने  पर  उत्तर  प्रदेश के  पहाड़ी  जिलों  में  हाल  ही  में  निम्नलिखित  सर्वेक्षण  प्रारम्भ

 किए  गए  हैं
 :

 कार्यदील  जोतों  का  नमूना  सर्वेक्षण  ;

 खाद्य  फसलों  का  फसल  प्राक्कलन  सवक्षण  ;

 फलों  के  भ्रन्तगंत  क्षेत्र
 का

 तथ  उनके  उत्पादन  का  नमूना  सर्वक्षण  ;
 तथा

 फलों  की  उत्पादन  लागत  तथा  विपणन  का  अनुमान  |

 ये  सवक्षण  अभी  चालू  हैं  ।

 3.  मध्य  प्रदेश  तथा  उत्तर  प्रदेश  द्वारा  गठित  क्षेत्रीय  परिषद्‌  की  सिफारिश  पर  बुन्देल

 खण्ड  क्षेत्र  के  विकास  के  लिए  मध्य  प्रदेश  तथा  उत्तर  प्रदेश  की  हाल  ही  में  गठित  संयुक्त  समन्वय

 समिति  के  कहने  पर  उत्तर  प्रदेश  तथा  मध्य  प्रदेश  के  बुन्देलखण्ड  क्षत्र  में  मिट्टी  भूमि-संसाघन

 क्षिण  प्रारम्भ  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।  संयुक्त  समन्वय  समिति  द्वारा  इन  सर्वेक्षणों  का  व्यौरा

 किया  जा  रहा  है  ।

 4.  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  छोटा  नागपुर  तथा  संथाल  परगना  क्षत्रों  के  विकास

 लिए  बिहार  सरकार  ने  एक  अलग  मसौदा  हष्टिकोण  निर्धारित  किया  है  |

 5.  झ्रनौपचारिक  परामर्शों  के  साथ-साथ  इन  दोनों  राज्य  के  पिछड़े  क्षेत्रों  के  विकास  का

 gat  भी  प्रत्येक  ag  श्रधिकारियों  तश्ग  मुख्य  मंत्रियों  ate  दोनों  राज्यों  के  न्य  मंत्रियों  के  साथ

 वार्षिक  योजना  के  सम्बन्ध  में  जो  विचार-विमर्श  आयोजित  किए  जाते  उनमें  उठाया  जाता  है

 ्रौर  तन्य  बातों  के  दोनों  राज्यों  के  पिछड़े  क्षेत्रों  की  ग्रावश्यकताओओं  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  उपलब्ध  संसाघनों  के  ही  अन्तर्गत  विकास  के  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  समुचित  aq -EAqCYT  की

 जाती है  ।

 विज्ञान  श्रौर  प्रौद्योगिकी  मंत्री  की  मार्को  को  यात्रा

 4188.  sit  राज  fag  देव  :  कया  बविज्ञानश्रौरਂ  प्रौद्योगिकी  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 व्या  उन्होंने  हाल  हो  में  मास्को  की  यात्रा  की  थी  ;  और

 यदि  तो  किस  उद्देश्य  से  ?

 66



 22  1894
 नारा

 श्रौद्यौगिक विकास  तथा  प्रौद्योगिक  मंत्री  (att  do  :  जी  श्रीमान ।

 व्यावहारिक  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  सम्बन्धी  भारत-रुस  ara  पर  वार्ता

 तथा  हस्ताक्षर  करने  के  लिए  सोवियत  संघ  के  पर  की  गई  थी  ।

 न  केवल  ऐसे  एक  समभीते  पर  हस्ताक्षर  किये  गये  हैं  बल्कि  मन्त्री  के  नेतृत्व में  भारतीय

 प्रतिनिध-मण्डल  और  सोवियत  पक्ष  के  परवर्ती  faarc-faag  में  1973-74  के  लिए  सहायक
 परियोजनाश्रों  का  एक  ठोस  भी  बनाया  गया  है

 Licences  Issued  to  New  Units  for  Manufacturing  TV  Sets

 4189.  Shri  Hari  Singh:  Will  the  Prime  Minister  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  licences  have  been  issued  to  the  new  units  for  manufacturing  television
 sets  ;

 (b)  if  so,  the  names  of  the  persons/units  who  have  been  issued  licences  and  the

 places  where  these  uuits  have  been  set  up  ;

 (c)  the  time  by  which  television  sets  are  likely  to  be  produced  in  these  units  ;  and

 (d)  the  percetage  by  which  existing  price  of  television  set  is  likely  to  be  reduced

 as  a  result  thereof  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  K.  C.  Pant)  :  (a)  Yes  Sir  ;
 three  industrial  licences  for  the  manufacture  of  television  (sets  (in  theorganised  sector)
 have  been  granted  to  new  units  over  the  period  from  May  1971  to  July  1972  for  a  capacity
 of  35,000  TV  sets;  a  large  number  of  cases  for  production  of  TV  sets  in  the  small  scale  sector
 have  also  been  cleared;  and  the  total  approved  capacity  in  the  small  scale  and  the  organised
 (private  and  public)  sectors  is  over  2.8  lakh  TV  sets  per  annum.

 (b)  The  names  of  the  three  new  units  (licensed  in  the  organized  sector)  the  annual

 capacities  and  the  locations  are  given  below

 Sr.  Name  of  the  Annual  Capacity  VULALIOU ATION

 No.  Licensee,

 प्

 M/s.  John  Prasad,  10,000  Jammu  &  Kashmir.
 Madras.

 M/s.  Electronics  20,000  Andhra  Pradesh.

 Corporation  of  India

 Ltd.  Hyderabad.

 (A  Government  of

 India  Undertaking)

 M/s.  Radio  and  5,000  Mysore.
 Electricals

 Manufacturing  Co.  Ltd

 Bangalore.

 (c)  One  unit  has  already  gone  into  production  ;  the  other  two  are  expected  to  go

 into  production  during  1973,
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 (d)  Approvals  have  been  given  to  a  large  number  of  parties  and  with  the  increased

 production  of  TV  sets  it  is  hoped  the  supply  will  be  adequate  in  relation  to  the  demand

 and  there  will  be  sufficient  commercial  competition  which  will  bring  down  the  prices.
 it  is,  however,  difficult  to  anticipate  the  percentage  by  which  the  prices  will  come  down
 as  that  would  depend  on  many  factors  including  the  market  conditions.  There  is  no  price
 control  on  this  item  by  Government.

 Other  important  steps  being  implemented  in  order  to  bring  down  the  prices  of  TV

 sets  are  given  below

 (i)  Gradual  reduction  in  the  prices  of  electronic  components  by  setting  up  large
 volume  production;  components  account  for  a  substantial  portion  of  the  cost  of

 TV  sets;  in  particular,  Government  is  considering  ways  of  bringing  down  the  price  of  the

 TV  picture  tube  which  is  the  largest  single  item;

 (ii)  production  of  transistorised  TV  sets;

 (iii)  through  the  introduction  of  ह ह  sets  with  small  screens;  there  are  technical

 marketing  aspects  relating  to  small  TV  tubes/screens  which  are  under  examination  and

 decision  will  be  taken  shortly.

 ग्रावइयक  बस्तुग्रों  at  वितरण  व्यवस्था  में  feat

 4190.  श्री  वयालार  रवि  :  क्या  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि
 :

 या  देश  में  प्रावव्यक  वस्तुग्रों  ay  वितरण-व्पवस्था  में  कार  ने  कोई  श्रुटियां  देखी

 हैं  ar

 यदि  at,  तो  इन्हें  दर  करने  के  लिए  बया  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  साहन  :  हां  ।  देश  में  आवश्यक  वस्तुझ्रों

 की  विततण  प्रणाली  में  कमियाँ  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  ।  कुछेक  राज्यों  को

 उचित  मुल्य  की  दूकानें  नहीं  हैं  उचित  मूल्य  की  दूकानों  के
 काम  करने  के  ढंग  में  भी

 संचालनात्मक  कमियां  हैं  ।

 श्रावश्यक  वस्तुग्रों  की  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  में  सुघार  करने  की  जिम्मेदारी

 राज्य  सरकारों  में  निहित  है  ।  her  ने  राज्यों  से  श्रनुरोध  किया  है  कि  उसे  युक्ति  संगत

 विस्तार  करे  तथा  संचालनात्मक  कुशलता  में  सुघार  करे  ।  अन्य  जो  उपाय  अपनाएं  जा  रहे

 हैं  वे  समुचित  वितरण  प्रणाली  के  भ्रंश  के  रूप  में  उपभोक्ता  सहकारी  भण्डारों  के  गतिशील  करने

 तथा  सक्रिय  करने  से  सम्बंधित  हैं  ।

 प्रत्येक  qa-a0t7  योजना  में  खेती-बाड़ी  करने  वाले  लोगों  की  संख्या

 4191.  ait  दिग्विजय  नारायरा  सिह  :  कया  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  क्या  गत  तीन  में  से  प्रत्येक  योजना  के  yee  में  कृषि  में  लगी  जन  संख्या

 का  अनुपात FAT  था  श्र



 22
 1894

 ei

 चौथी  योजना  के  श्रन्त  में  इस  अनुपात  में  कितना  परिवर्तन  होने  की  पाशा है
 ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  मोहन  :  विभिन्‍न  योजना  yafaal

 के  भ्रन्त  में  खेती-बाड़ी  करने  वाले  वाले  लोगों  की  जनसंख्या  के  ग्रनुपात  का  अनुमान  लगाने  के  लिए

 जनगराना  या  सर्वेक्षण  नहीं  गया  ।  WITT  द्वारा  तैयार  किए  गये  भारती

 गरना  का  झ्राधिक  वर्गीकरण  से  विदित  होता  है  कि  इनका  प्रतिशत  1961  है  69.49  तथा

 1971  में  68.93  था  ।

 चौथी  योजना  के  ग्रन्त  में  कितना  परिवतंन  होने  को  सम्भावना  है  इसके  ठीक  ठीक

 अनुमान  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  यह  परिवतन  नाममात्र  का  होने  की  सम्भावना  है  |

 हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  भोपाल  में  उत्पादन

 4192.  Sto  कर्णों  कया  झौद्योगिक  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 भोपाल  स्थित  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  में  गत  तीन  वर्षो  वर्ष  वार  कुल  तैयार

 उत्पादन  कितना  gut  ?

 झौद्योगिक  विकास  मन्त्रालय  में  3q-weat  सिद्ध  इवर  :  दैवी  इलेक्ट्रीकल्स

 लिमिटेड  का  कुल  तैयार  माल  की  निपज  गत  तीन  वर्षों  में  भ्र्थात ्  ad  1969-1970  से

 1971-72  तक  बषंवार  इस  प्रकार  है

 ः  कुल  तैयार  माल  की
 निपज

 रुपये

 1969-70  1735

 1970-71  2758

 1971-72  3465

 1972  के  ara  तक  टेली  कनेक्शनों  के  लिए  seatfara  मांग

 4193,  डा०  watt  fag :

 श्री  एम०  रामगोपाल  रेडी  :

 या  aarz  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1972  के  अन्त  तक  कितने  टेलीफोन  कनेक्शनों  की  मांग  होगी  तथा  argo  टी ०  झाई

 बंगलौर  द्वारा  कितनी  मांग  को  पुरे  किए  जाने  की
 सम्भावना

 श्रौर

 टेलीफोन  कनेक्शनों  के  लिए  बढ़ती  हुई  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  आई०  टी०

 argo  बंगलौर  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाह्दी  की  जा  रही  है  ?
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 संचार  मंत्री  grat  नन्दन  :  ara  है  कि  1972  के  अन्त  में  4  लाख  50

 हजार  टेलीफोन  कनेक्शनों  की  माँग  बाकी  रह  जाएगी  मेससं  इंडियन  टेलीफोन  इंडस्ट्रीज  श्रौर

 दूर  संचार  Heh  से  जो  साज-सामान  मिलेगा  और  एक्सचेंजों  की  जो  मौजुदा  क्षमता  उससे

 ऐसी  की  जाती  है  कि  1972-73  के  दौरान  1  लाख  20  हजार  टेलीफोन  कनेक्शन  दे  दिए

 जाएंगे ।

 संरकार  का  प्रस्ताव  है  कि  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  टेलीफोन  स्विचिंग

 उपस्कर  के  निर्माण  के  लिए  रायबरेली  में  एक  दूसरी  फेक्टरी  स्थापित  कर  दी  जाए  ।  इस  बीच  में

 इंडियन  टैली  फोन  इंडस्ट्रीज  की  वर्तमान  उत्पादन  क्षमता  भी  यथासम्भव  बढ़ाई  जा  रही  है  |

 राज्य  वित्त  निगमों  द्वारा  लघु  एककों
 को

 eT  देना

 4194,  थी  गिरिघर  गोमांगो  :

 श्री  प्रभु  दास  पटेल
 :

 क्या  eaten tars  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  वित्त  निगमों  में  नगरीय  तथा  ग्रामीण  दोनों  ही  क्षेत्रों

 के  लघु  एककों  में  ऋण  देने  के  लिये  कहा  है
 ;  श्र

 यदि  तो  इस  पर  नियमों  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 विकास  मंत्रालय  में  34-aat  सिद्ध  इवर  :  तथा  .  राज्य

 वित्त  निगमों  की  स्थापना  राज्य  वित्त  निगम  1951  के  aaa  समभौले  तथा  लघु

 उद्योगों  को  वित्तीय  सहायता  देने  के  लिए  की  गई  थी  ।  राज्य  वित्त  निगम  लघु  औद्योगिक  एककों

 को  चाहे  वे  शहरी  या  प्रामीण  क्षेत्रों  में  स्थित  हो  ।  सम्बन्धित  एककों  की  विकास  क्षमता  सहित

 विभिन्‍न  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करते  हूँ  इन  निगमों  ने  विशेष  रूप  से

 क्षे  त्रों
 में  अधिक  शाखाएं  खोलने  की  श्रावश्यकता  को  ध्यान  में  रखा  है  ।

 समुन्द्रपार  विकास  के  ब्रिटिश  मंत्री  के  साथ  बातचीत

 4196.  श्री  गिरिघर  गोमांगो  :

 थ्री  राम  शेखर  प्रसाद  fag  :

 क्या  श्रौद्योगिक  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कता  समुद्रपार  विकास  के  ब्रिटिश  के  साथ  fared  हाल  में  भारत की  यात्रा

 की  उन्होंने  बातचीत  की  श्रौर

 यदि  तो  उस  बातचीत  से  क्या  परिणाम  निकले  ?

 ्रोद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (ait  सिद्ध  sax  :  जी  नहीं  ।

 sea  ही  नहीं  उठता
 ।
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 लिखित
 उत्तर

 Exhibition  Trains  Highlighting  the  Progress  made  on  Silver  Jubilee  of  Independence

 4197.  Shri  Nathu  Ram  Ahirwar:  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased
 to  state  १

 (a)  whether  a  provision  was  made  in  the  proposed  programme  on  the  occasion  of
 the  Silver  Jubilee  of  India’s  Independence  to  run  exbibition  trains  highlighting  the  pro-
 gress  made  by  the  country;  and

 (b)  the  reasons  for  which  these  have  not  been  run  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  K.  Pant)  (a)  &  (b)  .
 The  proposal  for  an  exhibition  Train  (to  be  organised  by  the  Directorate  of  Advertising  and
 Visual  Publicity)  was  not  finally  included  in  the  programme  for  the  25th  Independence
 Jayanti  in  view  of  the  high  cost  and  several  practical  difficulties.  However  D.  A.  V.  P.
 has  arranged  for  an  exhibition  to  be  shown  at  300  places  in  the  country.  Already  100  out
 of  these  have  been  arranged.  Besides,  D.  A.  V.  has  two  railway  coaches  in  which
 exhibits  can  be  taken  round  and  shown.

 पश्चिम  बंगाल  में  इलेक्ट्रोनिक्स  उद्योग  को  घक्का

 4198,
 sto  रानेन  सेन

 :
 कया  प्रधान  मन्त्री  यह  वताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पदिचमों  बंगाल  में  इलक्ट्रोनिक्स  उद्योग  को  दस  वर्ष  से  भी  अधिक  समय  से

 बड़ा
 पक्का

 पहुच  रहा  यदि  तो  उसके  क्यां  कारण  हैं  ;

 (@)  क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  पश्चिम  बंगाल  में  इस  उद्योग  को  पुरनजिवित  करने  के  लिए

 कोई  नये  प्रयास  किये  atk

 क्या  राज्य  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  से  कोई  श्रनुरोध  किया  है  ?

 गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  कृष्णाचन्द्र  से  देश  में  इलक्ट्रानिक्स

 उद्योग  तीब्र  गति  से  विकास  कर  रहा  है  इस  उद्योग  का  वारिक  उत्पादन  जो  1964-65  में  30.5

 रुपये  करोड़  था  1970-71  में  बढ़  कर  175  करोड़  हो  गया  बंगाल  सहित  राज्यों  में  इस

 क्षेत्र  में  प्रगति  हुई  है  ।  उद्योग  के  क्षेत्र  में  विकास  कई  तत्वों  पर  निर्भर  करता  हैं
 जसे  कि  वर्तमान

 उस  विशेष  उद्योग  के  लिये  खास  उद्योग-कर्तापन  तथा  अन्य  तत्व  जो

 इसके  लिये  जरूरी  हैं  ।  बंगाल  में  इलेक्ट्रानिक्स  विकास  श्रन्य  राज्यों  की  अपेक्षा  कम  हैं  ।

 fata  विभाग  गम्भीर  रूप  से  प्रयत्नशील  है  कि  देश  में  इलेक्ट्रानिक्स  उद्योग  का  विशाल  तथा

 समान  वितरण  हो  सके  ।  इलैक्ट्रानिक्स  विभाग  के  अधिकारियी  को  यह  कार्य  सौंप  दिया  गया  है  कि

 प्रत्येक  राज्य  के  साथ  उद्योग  के  लिये  स्थानीय  में  सहायता  दें  जो  राष्ट्रीय  योजनाश्रों  की

 भ्र  पुष्टी  और  यह  भी  देखें  कि  राज्य  से  प्राप्त  qualia  शीघ्र  से  अनुपालन  हो

 रहा

 qfeaa  बंगाल  में  कुछ  श्रावश्यक  कदम  जो  इलेक्ट्रानिक्स  उद्योग  के  विकास  के  लिये  उठाये

 गये  हैं  नीचे  दिये  हैं  :--

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  द्वारा  :

 (1)  राज्य
 स्तर  पर

 के  लिये  विकास  समितिਂ  ania  कर  दी  गई  है

 71



 Written  Answers  December  13,  1972

 जिसमें  सरकार  के  इलेक्ट्रानिक्स  निजी  के क्षेत्र  तथा  ee fasafaaiaa  उस  राज्य  में में  इलैक्ट्रानिवस

 विकास  के  लिये  योजना  बनायेंगे  ।

 (2)  नवम्बर  1972  में  कलकत्ता  में  एक  इलैंक्ट्रानिक्स  इंडस्ट्री  सेमिनार  लगा  था  ।  इस

 सेमिनार  में  विश्वविद्यालय  के  पश्चिमी  बंगाल  तथा  केन्द्र

 सरकार  दोनों  के  राज्य  के  मुख्य  मंत्री  तथा  दूसरे  राज्यों  के  मंत्रियों  ने  इसमें  भाग

 लिया  ।  इस  सेमिनार  का  उदघाटन  इलेक्ट्रानिवस  कमीशन  के  अ्रध्यक्ष  ने  किया  ।

 (3)  पश्चिम  बंगाल  में  इलक्ट्रानिक्स  उद्योग  के  प्रसार  के  सम्मिलित  उद्योगों  तथा

 पूर्णतः
 सरकारी  क्षेत्र  उपक्रम  की  स्थापना  की  ataaaral  को  खोजा  जा  रहा  इलेक्ट्रानिक्स

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  के  निकट  सम्पर्क  में  हैं  ।

 (4)  इलंक्ट्रानिवस  क्षेत्र  में  छोटे  saraHaay  की  सहायता  करने  ae  उन्हें  इस  बात  के

 लिये  and  बनाने  कि  उनके  द्वारा  निभित  मद्द  किस  कोटि  की  है  केन्द्रीय  सरकार  इलैक्ट्रानिक्स

 परीक्षण  तथा  विकास  rx  स्थापित  करने  के  लिये  25  लाख  रुपयों  तक  की  श्राथिक  सहायता  भी

 प्रदान  कर  रही  है  ।

 सीमेंट  ate  टायर  का  कारखाना  स्थापित  करने  के  लिए  पश्चिम  बंगाल  श्रौद्योगिक  विकास

 निगम  को  झ्रादाय-पत्र  करना

 4199.  डा०  रानेन  सेन  :  कया  प्ौद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 war  सीमेंट  ate  टायर  का  कारखाना  स्थापित  करने  के  लिए  पश्चिम  बंगाल  श्रौद्यो

 गिक  विकास  निगम  को  दो  श्राशय-पत्र  जारी  किए  गए  शौर

 यदि  तो  वे  कहां  स्थापित  किए  जाए  गे  उनकी  क्षमता  कितनी  होगी  और

 क्या  वे  सरकारी  क्षेत्र  में  स्थापित  किए  जाए  गे  अथवा  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  ?

 sitatire  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिद्ध  इवर  प्रसाद

 (1)

 qfeara  बंगाल  औद्योगिक  विकास  निगम  fro  को  17  1971  को  पद्चिमं  बंगाल

 के  पुलिया  जिले  में  स्थित  सालवा  में  २  लाख  मी०  टन  सीमेंट  बनाने  की  वार्षिक  क्षमता  का  एक

 नया  संयंत्र  लगाने  के  लिये  श्राश्य-पत्र  जारी  गया  है  |  संयंत्र  सरकारी  क्षेत्र  में  स्थापित

 किया  जायेगा  ।

 (2)  टायर

 पद्चिम  बंगाल  श्रौद्योगिक  विकास  निगम  लि०  को  8  1972  को  पश्चिम  बंगाल

 हल्दिया  में  प्रतिवर्ष  चार  चार  लाख  आटोमोबाइल  टायर  और  बनाने  की  क्षमता  का  एक
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 feerr te नया  एकक  स्थापित  करने  के  लिये  आशय-पत्र  जारी  या  गया  संयंत्र  सरकारी  क्षेत्र  में

 स्थापित  किया  जायेगा  ।

 मध्य  प्रदेश  में  केन्द्रंय  सहायता  को  aye  को  दातों  में  ढील

 4200,  भी  के०  HlVIBT  रामी  रेड्डी  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  योजना  श्रायोग  ने  राज्यों  को  दी  जाने  वाली  केन्द्रीय  सहायता  के  लिए  किन्हीं

 लगाई  जाने  वाली  दर्तोਂ  में  मध्य  प्रदेश  के  मामले  में  ढील  दे  दी  है  ;  श्रौर

 यदि  तो  यह  रियायत  किस  आधार  पर  दी  गई  है  ?

 योजना  AANA F LIST
 में

 राज्य  मंत्रो  मोहन  :  तथा  राज्य  योजनाश्रों  के

 लिए  दी  जाने  वाली  सामन्य  केन्द्रीय  सहायता  के  सम्बन्ध  में  मध्य  प्रदेश  सहित  किसी  भी  राज्य

 के  लिए  कोई  भी  दाते  नहीं  हटाई  गई  है  ।  सामान्य  केन्द्रीय  सहायता  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  द्वारा

 भ्रनुमोदित  सूत्र  के  श्रनुसार  दी  जाती  है  ।  विशेष  रोजगार  जिनके  लिए  दी  गई  केन्द्रीय

 सहायता  के  faker  राज्य  सरकारों  को  चालु  वर्ष  में  कतिपय  विशेष  अ्रनुदान  fear  के

 सम्बन्ध  में  राज्य  सरकारों  से  श्राशा  की  गई  थी  कि  वे  भी  केन्द्रीय  सरकार  के  अनुदान  के  बराबर

 प्रतिरिक्त  संसाधन  जुटायेंगी  ।
 अपेक्षित  अतिरिक्त  संसाधन  जुटाने  में  कई  राज्यों  की  भ्रपनी

 कठिनाइयाँ  थीं  ।  उसके  मामले  में  शर्ते
 में  कुछ  छूट  दे  दी  गई  थी  ।  मध्य  प्रदेश  सरकार  के  सम्बंध में

 भी  इसी  प्रकार  की  छूट  दी  गई
 wifes  इस  प्रयोजन  से  अतिरिक्त  संसाधन  जुटाने में

 असमर्थ थे

 देश  में  STRAT  हारा

 4201,  श्री  जगन्नाथ  fast  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  के  भिन्न-भिन्न  भागों  में  कुल  कितने  डाकुझों  ने  श्रात्म-समपंण  और

 चम्बल  aret
 के

 कितने  डाकुश्रों  ने  किया  ;  भर

 (@)  श्रात्म-समर्पित  के  विरुद्ध  चलाये  गए  मुकदमों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 गृह  मन्त्रालय  में  3q-A at  (ait  एफ०  एच०  :  1972  से  459

 डाकुद्रों  ने  मध्य  प्रदेश  में  ही  आत्म  समपंण  किया  है  इसके  अतिरिक्त  कहीं  भी  कोई

 समपंण  नहीं  किया  गया  है  |

 (a)  एक  विवरण  संलग्न  है  |
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 विवररण

 1792  से  मध्य  प्रदेश  में  जिन  डाकुओं  ने  श्रात्म-समपंण  किया  उनके

 योजन  के  सम्बन्ध  में  हुई  प्रगति

 हि

 जिन  staat  का  सम्बन्ध

 क  Ae ED ne ve  चनाਂ

 8

 चम्बल  क्षेत्र

 a

 खण्ड नेत्र  से  है

 me
 area  समर्पित  की  कुल  संख्या  110

 322  26 उन  डाकुओं  की  कुल  जिनके

 विरुद्ध  स्यायालयों  में  चालान

 प्रस्तुत किए  गए  हैं  ।

 3.  छोड़े  गए  अथवा  मुक्त  किए  गए  डाकुओं  23

 की  संख्या

 सेशन  को  age  fee  गए  डाकुओं  226

 की  संख्या

 wae  दण्डित  sigur  की  संख्या  39  12

 उन  डाकुओं  की  संख्या  जिन्हें  मुक्त

 तो  किया  गया  किन्तु  उनके  विरुद्ध

 कुछ  श्रन्य  भ्रारोप  होने  के  कारण  नहीं

 छोड़ा  गया  ।

 बाण

 चिम्बल  क्षेत्र
 से  बाहर  किए  गए  अपराधों  के  लिए  इन  3

 erga  की  तलाश  है  ।  दी  गई

 fearuat  का  लाभ  उठाने  के  लिए  उन्होंने  भी  चम्बल  क्षेत्र  के  के  साथ  ऑ्रात्म-समपंण

 किया  था  ।

 श्राकादावारो  तथा  टेलीविजन  से  खेल-कूद  संबंधी  प्रसारण

 4202,  श्री  इन्द्रजीत  च्  क्या  सूचना  श्र  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केवल  खेल-कूद  के  ही  प्रसारण  के  लिए  श्राकाशवाशी  में  एक  विशेष  श्रनुभाग

 स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;

 यदि  तो  इसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ;
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 क्या  भारत  में  खेल-कूद  सम्बन्धी  aacarat  के
 बारे  में  टेलीविजन  कार्यक्रम भी

 नियमित  रूप  से  रिले  किए  जायेंगे  ;  और

 क्या  खेल-कूद  श्रनुभाग  एक  श्रनुभवी  ate  प्रतिभावान  श्रधिकारी  के  रखा

 गया  ze?

 सूचना  श्रोर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप-संत्री  धर्मवीर  :  हाँ  ।

 तथा  योजना  विचाराधीन  है  ।

 हा

 serrate  watt  में  प्रवर  सचिव  तथा  उससे  बड़े  रेंक  के  झधिकारी

 4203.  sit  के०  सय  नारायण  :  क्या  प्रधान  मंत्री  इलैक्ट्रोनिक्स
 ray

 विभाग  में  प्रतिनियुक्ति  पर  गए  अधिकारियों  के  बारे  में  9  1972  के  श्रतारांकित  प्रदन

 संख्या  1517  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इलैक्ट्रोनिक्स  प्रायोग  के  आरम्भ  होने  से  ga  तथा  उसके  बाद  इस  में  अबर  सचिव

 स्तर  के  तथा  उससे  बड़े  tH  के  सचिवीय  पदों  का  विवरण  क्या  है  ;

 इन  पदों  को  किस  प्रकार  भरा  गया  था  ;

 (7)  इलेक्ट्रोनिक्स  तथा  दोनों  क्षेत्रो ंमें  इन  अधिकारियों के  पास  कौन  सी

 तकनीकी  तथा  श्रन्य  faary  योग्यता  थी  ;  WT

 प्रतिनियुक्ति  पर  झाये  प्रत्येक  अधिकारी  के  मामले  श्रगर  कोई  श्रवधि  fafeaz  की

 गई  तो  वह  कितनी  है  ?

 गृह  मस्त्रालय में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चंद
 :

 से  फरवरी  1971 में

 नव  निमित  इलेक्ट्रोनिक्स  कमीशन  में  अवर  सचिव  के  स्तर  के  ऊपर  के  सचिवीय  स्थानों  का

 वे  तरीके  जिन  के  द्वारा  इन  स्थानों  की  पूर्ति  तकनीकी  तथा  श्रन्य  योग्यताएं  जो  सम्बन्धित

 अधिकारियों
 में  थीं

 क्या  भरे  हुए  स्थानों  की  safe
 भी  इस

 संलग्न
 में  दी  गई

 इलैक्ट्रानिक्स  कमीशन  तथा  इलेक्ट्रानिक्स  विभाग  दो  aaa  तथा  विशिष्ट  TUT T  इकाइयां  हैं  ।

 यह  श्रनुमान  लगाया  जाता  है  कि  माननीय  सदस्य  इसी  प्रकार  की  सूचना  इलैक्ट्रानिक्स  विभाग  के

 सम्बन्ध  में  भी  चाहते  हैं  और  यह  भी
 संलग्न  विवरण  में  दी  जाती है  ।  [a  थालय  में  रखा  गया

 देखिये  संख्या  एल०

 दिल्‍ली  में  दूसरे  राज्यों  से  वरिष्ठ  पुलिस  श्रघिका  रियों  की  नियुक्ति

 4204,  श्री  एम०  रामगोपाल  रेड्डो  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  दूसरे  राज्यों  से  वरिष्ठ  पुलिस  अधिकारियों  को  लाकर  उनकी  दिल्‍ली  में

 नियुक्ति  करने  के  बारे  में  विचार  कर  रही  है  ;  श्रौर
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 यदि  at,  तो  क्या  यह  कार्यवाही  दिल्‍ली  के  लिए  एक  पुथ ्  पुलिस  संवर्ग  बनाने  के

 बारे  में  पुलिस  अयोग  की  सिफारिशों  के  प्रतिकूल  है
 ?

 गृह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एफ  ०  एच०  दिल्‍ली  पुलिस  में  नियुक्ति

 के  लिए  अरन्य  राज्यों  के  पुलिस  afaarfay  पर  विचार  किया  जाता  है  जब  संघ  राज्य

 क्षेत्रों  के  भारतीय  पुलिस  सेवा  के  संवर्ग  में  अपेक्षित  वरिष्ठता  तथा  अनुभव  के  श्रधिकारी  उपलब्ध

 हीं  होते हैं  ।

 जी  श्रीमान  ।  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के
 लिये  भारतीय  पुलिस  सेवा  का  एक  पृथक

 संवर्ग  विद्यमान  है  जिससे  सामान्यतः  दिल्‍ली  पुलिस  में  पुलिस  भघिकारियों  की  नियुक्ति  को

 जाती  है

 हिन्दुस्तान  टेली  trea  लिमिटेड  का  विस्तार

 4205.  थी  एम०  रामगोपाल  रेड्ड  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  हिन्दुस्तान  टेलीप्रिंटस॑  लिमिटेड  का  विस्तार  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;
 श्रौर

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 संचार  मंत्री  हेमवतीनन्दन  :
 तथाਂ  टेलीप्रिंटरों  के

 कम्पती  विद्यत-टाइप-राइटरों  के  निर्माण  का  कॉम  हाथ  में  ले  रही  है  ।  विद्युत  टाइपराइटरों  की

 मौज़ुता  पंजीकृत  निर्माण  क्षमता  500  मशीनें  प्रतिवर्ष  है  जिसे  उत्तरोतर  12,000  अदद  वार्षिक

 तक  बढ़ाया  जाएगा  ।  हित्दुस्तान  टेलीप्रिटजे॑  लिमिटेड  द्वारा  नि्मंत  विद्युत  टाइपराइटरों  के  श्रगले

 वर्ष  में  बाजार  में  उपलब्ध  होने  की  संभावना  है  ।

 a  ate  हरियाणा  तथा  age  ale  महाराष्ट्र  के  श्रन्तरज्यीय  विवादों  का  निपटारा

 4206,  श्री  सरजु  पाण्डे  :  कया  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पंजाब  शौर  हरियाणा  तथा  मंसूर  और  महाराष्ट्र  के  श्रन्तरज्जीय  विवादों  को

 मित्रतापूर्वक  निपटाया  जा  रहा  है  ;
 श्रौर

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  कया  हैं
 ?

 पह  मन्त्रालय  में  STAT  एफ०  एच ०  :  श्रौर  सरकार  की

 इच्छा  इन  विवादों  का  एक  परस्पर  सम्मत  हल  प्राप्त  करने  की  रही  है  att  इस  दिशा  में  प्रयत्न

 जारी हैं

 इन्जीनियर  वस्तुझ्नों  के  उत्पादन  में  वृद्ध

 4207.  श्री  सरजु  पांडे  :  क्या  श्रौद्योगिक  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (# ) ,  क्या  श्राधिक  तथा  वैज्ञानिक  प्रतिष्ठान  को  1980  तक  इंजीनियरी  वस्तुग्नों

 के  उत्पादन  में  बड़ी  वृद्धि  होने  की  अ्ाद्या  है  ;
 भोर
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 1

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  दिशा  में  क्या  कदम  उठाये हैं  ।

 झोद्यो गिक  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिद्ध  इवर  :  हाँ  ।

 x
 यह  भविष्यवाणी  एक  निजी  गवेषणा  के  श्रध्ययन  दल  की

 सरकार  का  श्रपनी  ओर  से  योजनाग्रों  में  इंजीनियरी  उद्योगों  का  उत्पादन  में  पर्याप्त  वृद्धि  करने  की

 हष्टि  से  व्यवस्था  करने  का  विचार  है  ।  सरकार  ने  कच्ची  सामग्री  जैसे  इस्पात  के  श्रायात  को  उदार

 बना  दिया  है  ।  इसके  कतिपय  घुने  हुए  उद्योगों  को  अपनी  विद्यमान  क्षमता  का  श्नौर

 ofan  उपयोग  करके  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिये  भ्रनुमति  दे  दी  गई  है  ।

 पाँचवीं  योजना  के  प्रति  eferatar  पत्र  तेयार  करते  समय  कामिक  संघों  से  परामदों  लेना

 4208.  श्री  सरजु  पांडे  :

 श्री  चन्द्र  Taz  सिह
 :

 क्या  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  योजना  के  प्रति  दृष्टिकोण  के  बारे  में  कामिक  संघों  का

 परामद  लेने  का  है  ;

 यदि  तो  उन  से  परामद्य  किस  प्रकार  लिया  जायेगा  ;  और

 इस  प्रस्ताव  पर  केन्द्रीय  कामिक  संघों  की  क्या  प्रतिफ्रिया  है  ?

 योजना  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  मोहन  :  हां  ।

 इस  विषय  पर  विचार  कियाटूजा  रहा  है  |

 प्रदन  नहीं  उठता  ।

 निकट  भविष्य  में  aar  निवृत्त  होने  वाले  भारतीय  सिविल  सेवा  के  श्रधिकारियों  का

 सेवाकाल  बढ़ाना

 4209.  श्री  राम  प्रकाश  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  उन  सभी  भारतीय  सिविल  सेवा  अघिकारियों  की  सेवा-अवधि  az

 महीने  तक  बढ़ाने  के  प्रदन  पर  विचार  कर  रही  है  जो  हाल  ही  में  बने  कानून  के  अम्तगंत  तुरन्त  ही

 सेवा  निवृत्त  होने  वाले  थे  ;  श्रौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ।

 गृह  मंत्रालय  ate  कार्मिक  fant  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  जौ

 श्रीमान  |  राज्य  सेवा  श्रघिकारियों  के  yagd  सचिव  की

 1972  की  घारा  6  में  यह  व्यवस्था  है  कि  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  arf  सी ०  एस०  सदस्य

 जो  नियत  तिथि  कि  अबर  1  1972  श्रधिघोषित  की  जा  चुकी  से  छः  महीने

 *
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 अवधि  पुरी  होने  से  पूर्वे  58  बर्ष  की  आयु  पुरी  कर  लेते  उन्हें  सेवा-श्रवघि  बढ़ाने  के  aa  के

 अभाव  छः  महीने  की  उक्त  श्रवधि  पुरी  होने  की  तिथि  पर  अनिवार्य  रूप  से  सेवा  निवृत्त  किया

 जाएगा  अथवा  उन्हें  उस  तिथि  को  जबकि  वे  उस  नियत  तिथि  से  शीघ्र  पहले  ऊपर  लागू  नियमों

 के  जो  भी  पहले  ara  रूप  से  सेवानिवृत्त  किया  जाएगा  |

 (a)  seat  उठता

 कामिक  प्रद्यासन  सम्बन्धी  सलाहकार  परिषद्‌  का  गठन  श्नोर  कृत्य

 4210.  श्री  राम  प्रकाडा  क्या  प्रधान  मंत्री  कामिक  warey  सम्बन्धी  सचिवों  की  समिति

 के  प्रतिवेदन के  बारे  में  22  1972 के  अतारांकित  seq  संख्या  1226  के  उत्तर  के

 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  कार्मिक  प्रद्यासन  सम्बन्धी  सलाहकार  परिषद्‌  के  कृत्य  क्या

 हैं  और  उसके  सदस्यों  के  नाम  क्या  हैं
 ?

 गृह  मंत्रालय  शोर  कामिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास
 :

 aria

 प्रशासन  सम्बन्धी  सलाहकार  परिषद  के  गठन  तथा  उसके  कृत्यों  को  दशनि  वाली  कार्मिक  HTH faart

 की  संकल्प  संख्या  दिनांक  15  1972  की  एक  प्रतिलिपि  संलग्न  है  ।

 में  रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या  एल०

 Law  and  order  situation  in  Delhi

 4211  Shri  Shiv  Kumar  Shastri  :

 Shri  Sukhdeo  Prasad  Verma

 Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  law  and  ordar  situation  in  Delhi  is  fast  deteriorating  ;

 (b)  whether  incidents  of  day  light  robbery,  murder  in  Delhi  are  increasing  ;  and

 (c)  if  so,  the  remedial  measures  being  adopted  therefor  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  of  Home  Affairs  (Shri  H.  Mohsin)  (a)
 No

 (b)  Incidents  of  day-light  robbsry  have  not  increased  There  have  been  a  slight
 increase  in  the  incidents  of  murder.  The  reported  figures  are

 नन

 From  From

 1.1,1971  1.1,1972

 to  to

 1.11.71  1.11.72

 Day-light

 Robbery  114  107

 Murder  106  119
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 (c)  The  following  preventive  measures  have  been  adopted  by  the  Delhi  Police  for  keep-

 ing  the  law  and  order  situation  under  control  :

 (i)  The  Delhi  Police  with  its  various  agencies,  remain  constantly  vigilant  and

 steps  are  taken  to  collect  intelligence.  Special  preventive  patrolling  is  enforced  in  sensitive
 areas  and  anti-social  elements  are  not  allowed  to  raise  their  head.

 (ii)  On  pay  days,  preventive  patrolling  and  other  necessary  measures  are  enforced
 near  the  banks  and  commercial  areas,  with  a  view  to  prevent  robberies,  dacoities  etc.

 (iii)  The  Delhi  Police  Dog  Squad  supplements  the  police  patrolling  during  night  in
 certain  areas  of  the  city.  The  police  dogs  are  also  being  utilized  in  their  normal  functions

 to  trace  out  the  clues  of  crime  by  scent.

 (iv)  Special  armed  patrolling  is  done  on  the  out-skirts  and  far  flung  areas  of  Delhi
 where  criminals  are  usually  expected.  In  addition,  Mounted  Police  patrolling  and
 bandies’  at  stretagic  points  are  organised.

 (४)  Raids  are  organised  at  the  places  of  criminal  hide  outs.

 (vi)  Patrolling  round  the  clock  is  done  regularly  by  the  Police  Control  Room
 Vehicles  in  their  respective  areas.  This  डि  meant  to  ensure  prompt  collection  and  disse-
 mination  of  information  to  strengthen  public  confidence  by  response  to  the  calls
 for  help.

 (vi)  Crime  Prevention  Week  is  organised  from  time  to  time  for  seeking  public
 co-operation.

 Foreign  Companies  Manufacturing  Leather  Goods

 4212.  Shri  Dhan  Shah  Pradhan  :  Will  the  Minister  of  Industrial  Development  and
 Science  and  Technology  be  pleased  to  stated  :

 (a)  the  number  of  foreign  companies  dealing  in  leather  goods  in  the  country  and
 the  period  for  which  they  have  been  functioning  and  the  names  of  the  articles  being  pro-
 duced  by  them  ;

 (b)  the  capital  invested  by  these  foreign  companies  ;  and

 (c)  whether  Government  propose  to  nationalise  these  leather  companies  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Industrial  Development  (Shri  Siddheshwar

 Prasad)  :  There  is  only  one  foreign  company  dealing  in  leather  goods  in  the  country

 viz  M/s.  Bata  Shoe  Company  Private  Ltd.,  Calcutta.  They  are  manufacturing  leather

 footwear.  The  Company  was  established  in  1931.

 (b)  total  investment  of  M/s.  Bata  Shoe  Co.  Private  Ltd.,  as  represented  by
 its  total  net  assets  stoood  at  Rs.  27,63  crores  as  on  31-12-1971.

 (c)  There  is  no  such  proposal  at  present.

 Issue  of  licence  for  Manufacture  of  T.V.  sets  in  M.P.

 4213.  Shri  Dhan  Singh  Pradhan  :  Will  the  Prime  Minister  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Central  Government  have  issued  any  licence  to  any  unit  for  manufac-

 turing  T.V.  sets  in  Madhya  Pradesh  ;  and
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 (b)  if  so,  the  number  of  persons  to  be  provided  with  em
 capital  to  be  invested  and  also  the  capacity  of  the  proposed  unit  ?

 ployment  therein,
 the

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  K.C.  Pant)  :  (a)  and
 (b).  The  only  request  received  from  the  State  of  Madhya  Pradesh  for  the  manufacture  of
 T.V.  Sets  was  from  a  unit  in  the  Small-Scale  Sector,  which  has  been  approved  for  a  capa-
 city  of  2500  T.V.  Sets  per  annum.

 poses  to  invest  about  Rs.  8  lakhs.

 The  Unit  is  likely  to  provide  employment  to  75  persons  and  the  entrepreneur  pro-

 बिहारी  मुसलमानों  की  भारतीय  क्षेत्र  में  घुसपैठ

 4214.  श्री  घनदाह  प्रधान :

 श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की '  क्षा  करेंगे  कि  :

 (*)  क्या  बंगलादेश  के  ने  पिछले  कुछ  महीनों  में  भारत  में

 घुसपैठ  की  है  ;  श्रौर

 यदि  तो  सरकार  का  इस  मामले  में  क्या
 कार्य  वाही

 करने  का  विचार

 गह  मंत्रालय  में  3q-AFat  एफ०  एच०  :  और  बिहार  सरकार

 से  प्राप्त  सूचना  के  भ्रनुसार  सितम्बर  से  अवधि  में  ऐसे  85  व्यक्ति  गिरफ्तार

 किए  गए  श्रन्य  राज्यों  के  बारे  में  सूचता  प्रत्याशित  है  ।
 सीमा

 पार  से  व्यक्तियों  की  gag

 घुसपैठ  को  रोकने  के  लिए  कड़ी  निगरानी  रखी  जाती  है  ।

 उद्योग  में  स्वदेशी  प्रौद्योगिकी

 4215.  थ्री  सी०  ्य जनादनन  क्या  श्रौद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  वे  बड़े  उद्योग  कौन  कौन  से  हैं  जिनको  स्वदेशी  प्रौद्योगिकी  के  विकास  से  लाभ
 ड

 पहुँचा  ट  f

 arate  विकास  मन्त्रालय  में  3-H  सिद्धेदवर  :  उन  प्रमुख  उद्योगों

 श | की  एक  सूची  जिनमें  स्वदेशी  तकनीक  का  विकास  पर्याप्त  माना
 गयाਂ  संलग्न  है

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  gto

 श्राकादावारी  के  कलकत्ता  केन्द्र  में  मदीन  संबंधो  खराबियं

 1216.  श्री  सरोज  मुखर्जी  :  क्या  सूचना  शौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 पिछले  दो  महीनों  में  श्राकाशवारणी  के  कलकत्ता  केन्द्र  से  बंगाली  में  समाचारों  क

 प्रसारण  को  मशीन  की  खराबी  के  कारण  बार  बंद  करना  पड़ा  शर  इस  प्रकार
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 कन्द्र  से  बंगाली  समाचारों  के  रिले  किये  जाने  श्रौर  कलकता  कख  से  समाचारों  के  are  प्रसारण

 में  क्रतिना  समय  नष्ट  श्रौर

 इन  खराबियों  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गए  हैं  ?

 सुचना  शोर  प्रसारण  मंत्रालय में  Bq-Ara}  घ्मवीर  :  की

 खराबी  के  कारण  श्रक्तूबर  और  नवम्बर  के  गत  दो  महीनों  के  कलकत्ता  के

 मीडियम  वेव  चैनल  पर  बंगला  में  समाचारों के  प्रसारण को  12  बार  18  मिनट  35  सेकिण्ड की

 कुल  भ्रवधि  के  लिए  बंद  करना  पड़ा  ।  दिल्‍ली  से  रिले  किए  जाने  वाले  समाचारों  तथा  कलकत्ता

 से  सीधे  प्रसारित  किये  जाने  वाले  समाचारों के  प्रसारण में  जो  समय  नष्ट  वह  इस

 प्रकार  है  :--

 (1)  दिल्‍ली  से  रिले  किये  जाने  वाले  समाचारों  में  syqara— 15 fae 5 Af | 15  मिनट  5  सेकिण्ड  ।

 (2)  कलकत्ता  से  सीधे  प्रसारित  किए  जाने  वाले  समाचारों  में  मिनट

 30  सैकिण्ड  ।

 मशीन की  इस  प्रकार की  खराबियों को  कम  करने  के  लिए  नियमित  पर

 उपचारात्मक  देखरेख  की  जाती  है  ।

 श्राकादावाणी के  कलकता केन्द्र  का  कमजोर  ट्रांसमीटर

 4217.  श्री  सरोज  मुखर्जों  क्या  सूचना  ale  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  प्राकादवाणी  के  कलकत्ता  कद्र  का  पारेषण  उपकरण  बहुत  कमजोर  है

 उस  केन्द्र से  प्रसारित  समाचार भौर  अन्य  arden  दिल्‍ली में  तथा  कलकत्ता से  दूर  स्थित  wer

 स्थानों  में  साफ  नहीं  सुनःई  देते  हैं  ;

 यदि  तो  कलकत्ता  केन्द्र  से  प्रसारण  संबंधी  कमजोरी  को  दूर  करने  के  लिए

 क्या-क्या  करम  उठाये  गये  हैं  ;  भौर

 क्या  दिल्‍ली  के  श्रोतागण  ढाका  केन्द्र  से  प्रसारित  समाचार भौर  wea  कार्यक्रम

 साफ-साफ  सुन  सकते  हैं  ?

 सूचना  श्रौर  प्रसारण  मन्त्रालय  में  उप-मंत्री  wAaTT
 :  जी  नहीं

 कलकत्ता  ट्रांसमिटरों  के  प्रसारण  उनकी  प्राथमिक  प्रसारण  जिसमें  पश्चिम  बंगाल  राज्य

 का  दक्षिणी  भाग  और  उसके  श्रासपास  के  क्षेत्र  राते  में  श्रच्छी  तरह  सनाई देते  हैं  ।

 प्रदन  नहीं  उठता

 ढ़ाका  के  जिन  दें  वेव  ट्रांसमिटरों  से  विदेशों  के  लिए  कार्यक्रम  प्रसारित  किए
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 छोटे  ate  मध्यम  णी  के  समाचार-प  त्रों  को  ATH  विज्ञापन

 4218.  at  सरोज  मुखर्जी  :  क्या  सुचना  ale  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  ने  छोटे  श्रौर  मध्य  श्रेणी  के  समाचार-पत्रों  श्र  ofaarat  सभी

 तरह  तथा  उन्हें  सरकारी  विज्ञापन  देकर  श्रौर  उदारतापुर्वक  श्रखबारी  कागज  का  कोटा  देकर

 सहायता  करने  सम्बन्धी  घोषित  नीति  को  पूरी  तरह  क्रियान्वित  किया  है  ;

 यदि  तो  पिछने  वितीय  ag  के  इन  समाचार-पत्रों  को  सरकारी  faa

 देकर  कुल  कितनी  राशि  खर्च  की  गई  और  उसका  राज्य  वार  व्यौरा  क्या  है  ;  ate

 किन-किन  साप्ताहिक  श्रौर  दैनिक  पत्रों  एवं  पत्रिकाओं  को  सरकारी  विज्ञापन  नहीं

 दिये  जाते
 हैं  और  इसके  क्या  कारण  है  ?

 सूचना  श्रौर  प्रसारण  मन्त्रालय  में  Tq-AeAy  ° aq ANT  fag)  :  केन्द्रीय  सरकार

 के  विज्ञापनों  के  विज्ञापन  site  zea  प्रचार  निदेशालय  द्वारा  छोटे  तथा  मभौले  समाचार-पत्रों

 और  पत्रिकाओं  का  यथासंभव  श्रघिक  से  अधिक  उपयोग  किया  जाता  समाचारपत्रों  को

 बारी  कागज  का  श्रावंटन  देवी  तथा  आयातित  कागज  की  उपलब्धि  को  ध्यान  में  रखते  हुए  हर  वर्ष

 निर्धारित  की  जाने  वाली  नीति  के  अनुसार  किया  जाता  है  |

 1971-72  के  दौरान  81,23,400.09  रुपए  एक  विवरण  संलग्न  है  जिसमें  राज्य

 वार  व्यौरा  दिया  गया  है  ।

 (7)  विज्ञापन  और  zea  प्रचार  इस  प्रकार  के  समाचार-पत्रों  तथा  पत्रिकाओं

 की  कोई  स्थायी  सुची  नहीं  रखता  ।  प्रत्येक  प्राथ॑ना  पर  गुण-दोष  श्राघार  पर  विचार  किया  जाता  है

 site  यदि  प्रकादान  इस  बारे  में  निर्धारित  मापदण्ड  की  पुर्ति  करता  तो  उसका  श्रावइ्पकतानुसार

 केन्द्रीय  सरकार  के  विज्ञापनों  के  लिए  उपयोग  किया  जाता  है  |

 विभिन्‍न  सरकारी  विज्ञापनों  के  लिए  समाचार  पत्रों  तथा  पत्रिकाश्रों  का  चयन  करते  समय

 निम्नलिखित  बातें  ध्यान  में  रखी  जाती  हैं

 किया  ;

 (1)  प्रभावी  खपत  1000  से  कम  fast  वाले  समाचर  पत्रों  का  उपयोग  नहीं

 (2)  प्रकादान
 में

 नियमितता  6  महीने  का  प्रकाशन  अ्रावस्यक  ;

 (3)  पाठकों  की  श्रेणी  ;

 (4)  प्रत्रकारिता  सम्बन्धी  नैतिकता  के  स्वीकृत  स्तरों  का  पालन  ;

 (5)  अन्य  बातें  जसे  छपाई  उपलब्ध  घन  के  अत्दर  eat  किन-किन  भाषाशों  झोर

 क्षेत्र
 में  विज्ञापन  देने  हैं  ;  श्रीर
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 (6)  विज्ञापन  की  दरें  जो  सरकार  की  प्रचार  प्रावश्यकताप्रों  के  लिए  उचित  शौर

 समभी  जाएं  ।

 सरकारी  विज्ञापन  देने  में  यह  बात  ध्यान  में  नहीं  रखी  जाती  कि  समाचार  पत्र  या  पत्रिका

 किस  राजनैतिक  दल  से  सम्बद्ध  है  ।  सरकारी  विज्ञापनों  के  लिए  सभी  राजनैतिक  दलों  के  पत्रों  तथा

 विभिन्‍न  राजन॑तिक  विचारधाराओं  का  La qTaaqT  करने  वाले  पत्रों  का  उपयोग  किया  जाता

 सरकारी  विज्ञापन  ऐसे  समाचार  पत्रों  पौर  पत्रिकाओं  को  नहीं  दिये  जाते  तो  साम्प्रदायिक

 भावना  भड़काते  हैं  या  fear  का  प्रचार  करते  हैं  या  सावंजनिक  wz  नैतिकता  के

 जिक
 तौर

 से  स्वीकृत  सिद्धान्तों  का
 उल्लंघन

 करते  हैं  और  इस  प्रकार  राष्ट्रीय  हितों  को  क्षति

 पहुंचाते हैं  ।

 विवरण

 aq  1971-72  के  दौरान  छोटे  तथा  wala  समाचारपत्रों  पर  राज्यवार  व्यय

 क्०  Fo  व्यय

 ाा

 3,66,295

 महाराष्ट्र  10,99,949

 जम्मू  श्रौर  कशमीर  98,138

 चन्डीगढ़  22,294

 मसूर  1,70,041

 गोभा  51,076

 1,65,152

 मध्य  प्रदेश  4,75,950

 हिमाचल  गदेदा
 9,694

 10  झंडेमान  निकोबार  8,604

 11  3,81,621 गुजरात

 12  ater  प्रदेश  4,72,808

 13  त्रिपुरा  22,931

 14  तमिल  arg  4,71,945

 15  6,013

 5,87,506 16
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 क्रम  राज्य  की  नॉम  ary

 17.
 हरियाणा  15,200

 18  असाम

 19  मशि पुरे  7,247

 20  उड़ीसा  2  38,973

 21.  उत्तर  प्रदेश  14,26,758

 22  4,3  8,965 gam  बंगाल

 23  दिल्ली  11,08,825

 bien  te
 न्रस्थास  384,701

 i  es  eee  नन  le  a

 1,23,400 कुल
 रु०

 sree

 Traders  Allegedly  making  Free  Telephone  calls  in  Connivance  with  Employees

 4219,  ‘Shri  Shankar  Dayal  Singh  :  Will  the  Minister  of  Communication  be  pleased  to

 state

 (a)  whether  Government  are  aware  that  the  ‘traders  make  free  Telephone  calls

 in  connivance  with  the  employees  and  thus  avoid  payment  of  just  dues  to  Government  ;

 (b)  whether  Government  propose  to  appoint  an  Enquiry  Committee  to  go  into  the

 matter  ;  and

 (c)  if  so,  the  gist  of  the  proposal  ?

 The  Minister  of  Communication  (Shri  H.  N.  Bahuguna)  :  (a)  Government  are  aware

 that  unscrupulous  persons  can  make  free  telephone  calls  in  collusion  with  employees  of  the

 P.  &.  1,
 Department.

 enquiry  by  any  committee.
 (0)  &  (c),  These  is  nothing  obscure  about

 this
 malady,

 which  may  call  for  further

 भारतीय  सिविल  सेवा/मारतीय  satratan  सेवा  तथा  श्रन्य  केन्द्रीय  Sarat  के

 afatfcat  का  पाँच  वर्षे  से  mfean  समय  तक  दिल्‍ली  में  रहना

 4221.  के०  पो०  उन्नीकृष्णन  :
 क्या

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (4)  wredta  सिविल  सेवा/भारतीय  प्रज्ासनिक  सेवा  श्र  अन्य  केन्द्रीय  सेवाओं  में

 उप-सचिव  ऊपर  की  श्रेणी  ऐसे  कितने  श्रधिकारी  हैं
 ज़ो  दिल्ल  में  पांच  वर्षों  से  अधिक  समय

 तक
 काम  कर  चुके  हैं  ;

 4
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 1894  (aa)
 लिखित  उत्तर

 (@)  उनके  नाम  तथा  पदनाम  4q|  हैं  ;  और

 क्या  इन  अधिकारियों  को  उनकी  मूल  aaa  wear  उनके  राज्यों  में  वापस  भेजने

 हेतु  कोई  कार्यवाही  करने  का  विचार  है
 ?

 गृह  मंत्रालय  भौर  कामिक  विमाग  में  राज्य  मन्त्री  राम  निवास  :
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 अधिंकीरी  |

 (@)  एक  विवरण  सदन  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये

 एल०  टी०  4017/72]

 उप-सचिव  से  ऊपर  की  शरणी  के  अधिकारियों  कौ  सामान्य  पदावधि  पांच

 वर्षे  की  किन्तु  लोकहित  में  अपवादिक  परिस्थितियों  में  aerate  में  बढ़ोतरी  किए  जाने  की

 अनुमति  है  ।  ऐसे  अधिकारियों  अपनी  पदावधि  की  बढ़ोतरी  की  समाप्ति  उनके  मूल  संवर्गों

 को  वापस  भेज  दिया  जाता  है  ।  wa  तक  पदावधि  नियम  को  अपर  सचिव  तथा  उससे  ऊपर  कीं

 श्र  णी  के  पदों  पर  कार्य  कर  रहे  झ्धिकारियों  के  मामले  में  लागू  नहीं  किया  गया  ।  aa  तक

 बचषि  fara  की  केन्द्रीय  पूल  के  लिए  चिस्हित  अधिकारियों  के  मामले  में  भी  लागू  ad

 किया  जा  रहा  जिसे  श्रब  समाप्त  कर  fear  गया  पदावधि  के  नियम  को  क्रमिक  विधि  से

 सभी  ऐसे  सासलों  में  लागू  कंश्ने  की  प्रतिक्रिया  का  reer  सरकार  के  पास  विचाराधीन  है  4.0

 दिल्‍ली  के  मुख्य  BaHTY  पाषद  का  चुनाव

 4221.  श्रो  ate  बेसरा  क्या  APA  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  विधि  मंत्रालय  ने  सरकार  को  सलाह  दीਂ  हैं  कि  मुख्य  कार्यकारी  पार्षद

 को  इस  पद  पर  6  महीने  पूरे  करने  से  पहले  दिल्‍ली  महानगर  परिषद्‌  के  लिए  चुनाव  लड़ना

 चाहिए ;
 az

 यदि  तो  मुख्य
 कार्येकारी  पाषंद  को  बिना  जीते  तथा  दस  प्रकार  परम्परा

 को
 aga  हुए  पद  पर  बने  रहने  की  agufa  देने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय  में  saw  (att  एफ०  UAo  :  (%)  ate  (@)  ज़ी  नहीं
 श्रीमान  |  दिल्‍ली  प्रशासन  1°66  में  यह  व्यवस्था  नहीं  हैਂ  कि  मुख्य  कार्यकारी  ade  की

 पद  पर  6  महीन  पूरे  करने  से  पहले  महानगर  परिषद  दिल्‍ली
 we

 चुनाव  लड़ना  चाहिए  ।

 हिन्दुस्तान
 Rall goa  के  संयत्र

 में
 फालतु  aa

 4222.  श्री  सत्य  चरण  बेतरा :  क्या  प्रौद्योगिक  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  हिन्दुस्तान  मशीन  goa  के  पास  अपने  संयंत्रों  में  फालत  क्षमता  है  ;  और  यदि  तो

 ag  कितनी है  ?

 stairs  विकास  मंत्रालय  में  saat  सिद्ध  दंवर  वर्ष  1971-72  के

 उत्पादन  आँकड़ों  के  श्रनुसार  हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्स  fo  के  मशीनी  झौजार  taal  में  विकसित
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 क्षमता का  उपयोग 91%  तक  gar)  घड़ियों  वाला क  ना  भी  अधिकतम  उप  योग  के  श्राघार

 पर  चल  रहा  है  |

 Proposal  of  Freedom  Fighters  Assistance  Committee  Bihar

 4223.  Shri  Ramavatar  Shastri:  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to

 state  :

 (a)  whether  the  Freedom  Fighters  Assistance  Committee,  Bihar  has  forwarded  a

 proposal  to  the  Government  in  regard  to  the  sanction  of  pensions

 (b)  if  80,  main  points  thereof  ;  and

 (c)  the  reaction  of  Government  thereto  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  च  H.  Mohsin)  :  (a)  Yes,

 (b)  &  (c)  The  difficulties  of  certain  categories  of  freedom  fighters  in  applying  for

 apension  and  some  suggestions  for  removing  them  have  been  received  and  the  matter
 is  under  consideration

 Memorandum  submitted  to  Prime  Minister  regarding  Activities  of  Balyogeshwar

 4224.  Shri  Ramavatar  °*  Shastri  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to

 state

 (a)  whether  a  delegation  of  some  leaders  of  the  Arya  Samajmet  the  Prime  Minister
 in  connection  with  the  activities  of  Balyogeshwar  during  the  second  or  third  week  of

 November,  1972  and  presented  a  memorandum  to  the  Prime  Minister  in  this  regard ;
 and

 (b)  if  so,  the  outlines  thereof  and  the  reaction  of  Government  thereto  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  F,  H.  Mohsin)  (a)  A
 memorandum  dated  10th  November,  1972,  regarding  Premal  Singh  Rawat  @  Balyogeshwar
 and  the  Divine  Light  Mission  was  presented  to  the  Prime  Minister  by  S/Shri  Ram  Gopal
 Shalwale,  President.  Arya  Kendriya  Sabha,  Om  Prakash  M.  P.,  Secretary
 Sarvadeshik  Arya  Pratinidhi  Sabha,  and  two  others.

 (b)  The  memorandum  contains  allegations  regarding  undesirable  activities  of
 Balyogeshwar  and  the  Divine  Light  Mission  affecting  national  interest,  with  the  help  of
 foreign  elements;  involvement  in  offences  under  the  Customs  and  allied  revenue  laws  etc.
 A  reference  is  invited  to  the  reply  given  to  starred  question  No.  331  on  6th  December
 1972,  in  this  connection

 पटना  शहर  में  टेलीफोन  कनेक्शन

 4225,  att
 रामावतार  शास्त्री

 :
 क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  :

 पटना  शहर  में  कुल  कितने  टेलीफोन  कनेक्शन  हैं  ;
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 22  1894  (am)  लिखित  उत्तर
 ि

 (a)  क्या  टेलीफोन  कनेक्शनों  सम्बन्धी  कुछ  आवेदन  ह  टेलीफोन  प्राधिकारियों  के

 विचाराधीन  हैं  ;  atk

 यदि  तो  उनकी  संख्या  कितनी  है  atc  उनक
 टेलीफोन

 कनेक्दान देने  के  क्या

 कारण हैं  ?

 संचार  मंत्री
 हेम  वती

 नन्दन  :  30-11-1972  को  पढना  में

 वार  टेलीफोन  कनेक्शन  की  कुल  संख्या  इस  प्रकार  थी  :

 पटना  5612

 2702 राजेन्द्रनगर

 पटना  सिटी  1216

 दानापुर  228

 जी

 30-11-1972  के  विभिन्‍न  एक्सचेंजों  में  प्रतीक्षा  सुची  में  टेलीफोन  की  जो  अ्रजियां

 बाकी  उनका  व्यौरा  इस  प्रकार  है  :

 Vaqay  प्रतीक्षा  सुची

 aqto
 argo

 टी ०  गेर-झ्रो  ०

 वाई०

 टी ०

 20  246

 राजेन्द्रनगर  33

 पटना  सिटी  oo  7

 —  1

 i

 इन  समय  पटना  एक्सचेंज  में  श्रौर
 कनेक्शन  देने  की  क्षमता

 न होने  के  कारण  कोई  नया

 कनेक्शन  नहीं  fear  जा  रहा  दूसरे  wast  में  बकाया  श्रजियों  पर  टेलीफोन  के  लिए

 पहले  से  ही  की  जा  रही  है  ।

 Five  Year  Scheme  for
 Space

 Research

 4226,  Shri  Ramavatr  Shastri  :  Will  the  Minister  of  Space  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  have  formulated  a  five  year  scheme  for  Space  Research  ;

 and

 (b)  if  so,  the  outlines  of  the  Scheme  ?

 The  Prime  Minister,  Minister  of  Atomic  Energy,  Minister  of  Electronics,  Minister
 ण

 Home  Affairs,  Minister  of  Informations  and  Broadcasting  and  Minister  of  space  (Shrimati
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 Indira  Gandhi)  :  (a)  &  (b).  The  Fifth  Five  Year  Plan  for  Space  activities  is  still  under

 fomulation.

 Use  of  Hindi  in  Departmental  Examination

 4227.  Shri  Shrikrishna  Agrawal  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  the  use  of  Hindi  language  io  place  of  English  has  also  been  allowed  in

 the  Departmental  Examinations  of  the  Ministry  of  Agriculture  ;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  for  not  providing  such  facilities  in  other  Ministries  of  the

 Government  and  the  time  by  which  these  facilities  will  also  be  provided  in  the  other
 Ministries  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  Ram  Niwas  Mirdha)  :

 (a)  Yes,  Sir.

 (b)  According  to  the  existing  instructions,  the  optional  use  of  Hindi  is  to  be  autho-
 rised  in  the  various  departmenta!  examinations  held  by  the  Ministries  and  their  attached

 and  subordinate  cffices  located  in  Hindi  speaking  areas.  In  answering  certain  question

 papers  including  those  relating  to  departmental  manuals  codes,  etc.  of  which  Hindi

 translation  are  available.  This  Ministry  has  been  sorting  out  in  meetings  with  individual

 Ministries,  the  problems  involved  in  authorising  the  optional  use  of  Hindi  in  all  the

 departmental  examinations  held  by  them,  without  waiting  for  the  Hindi  translations  of

 manuals,  codes,  etc.  As  a  result  of  these  efforts,  in  addition  to  the  Ministry  of  Agriculture,
 the  P  &  T  Department,  D.G.,  AIR.  Ministry  of  Defence  and  Department.  of  Company
 Affairs  have  issued  orders  for  optional  use  of  Hindi  in  their  departmental  examinations  in

 respeet  of  all  papers,  including  those  relating  to  departmentals,  codes,  etc.  of  which  Hindi

 translations  ate  not  yet  available.  The  Ministries  of  Finance  (Deptt.  of  Revenue  &

 Insurance),  Railways  (Railway  Board),  Education  and  Social  Welfare,  Petroleum  &

 Chemical  and  Department  of  Mines  have  also  agreed  in  principal  to  issue  orders  on

 similar  lines.  This  Ministry  is  pursuing  with  the  other  Ministries/Departments  so  that  they
 also  fall  in  line  with  the  Ministry  of  Agriculture,  etc.

 चलते-फिरते  डाकघर

 4229.  श्री  सी०  के०  जाफर  शरीफ  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  उन  स्थानों  पर  लेटर-बक्स  लागाने  की  व्यवस्था  करने  का  कोई

 प्रस्ताव  है  जहां  चलते-फिरते  डाकघर  रुकते  हैं  ताकि  लोग  श्रपने  पत्र  उनमें  डाल  सकें  श्रौर  इसीलिए

 ही  उन्हें  गाड़ी  aia  की  प्रतीक्षा
 न

 करनी  पड़े  ;

 यदि  तो  इस  पर  कब  तक  झमल  किया  जाएगा  ?

 संचार  मंत्री  हेमवती  नंदन  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न ही  नहीं  उठता
 ।

 एकाधिकार  get  की  बृद्धि  पर  रोक  लगाना

 4230.  श्रो  सोम  चन्द  सोलंकी  :  क्या  श्रौद्योगिक  विकास  मंत्री  ae  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बाते  की  जानकारी है
 कि  गत  दो  दशकों

 में  टमारा
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 a  fa  त  FAL
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 1894  (a)
 नागा

 enfira  विकास  eat  गति  का  मुख्य  कारण  हमारा  आय  श्र  सम्पति  के  संचयन  और  देश  में

 एकाधिकार  गृहों  की  वृद्धि  को  रोकने  में  श्रसफल  रहना  है  ;  श्रौर

 यदि  तो  देश  के  विकास  कार्यक्रम  में  बड़े  एकाधिकार  get  पर  रोक  तथा

 प्रतिबन्ध  लगाने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  उपाप  किए  हैं  ?

 श्रौद्योगिक  विकास  मन्त्रालय  में  उप-मंत्री  सिद्ध६बर  :  तथा  गत

 दो  दद्ाब्दियों  में  देश  में  पर्याप्त  श्रौद्योगिक  भाघार  बना  दिया  गया है  ।  सरकार  इस  बात  से

 सहमत  नहीं  है  कि  श्रौद्योगिक  विकास  की  गति  घीमी  रही  है  या  इसकी  गति  केवल  एक

 ही  कारण  से  निर्धारित  की  जा  सकती  है  सरकार  ने  श्राथिक  शक्ति  के  केन्द्रीयकरण  को  रोकने

 के  लिए  हर  तरह  से  अनेक  श्रभ्युपाय  शुरू  किए  जिनमें  सशोधित  लाइसेंस  नीति  तथा  एकघिकार

 श्रीर  प्रतिबन्धात्मक  व्यापार  पद्धति  भ्रधिनियम  सम्मिलित  हैं  ।

 पांचवीं  पंचब्रघोय  योजना  में  दुर  संचार  सेवा  के  fasta  के  लिए  धनरादि  का  RAST

 4231.  श्री  श्रीकिदान  मोदी  :

 at  प्रसन्नभाई  मेहता  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  दूर-संचार  सचा  के  fama  के  लिए  कुल  कितनी

 धन  राशि  मांगी  गई  है  ;  atx

 क्या  यह  राशि  चौथी  योजना  के  परिव्यय  के  दूगुने  से  भी  अधिक  होगी
 ?

 संचार  मन्त्री  (sft  हेमवती  नन्दन  agyat)  :  पाँचवीं  योजना  में  दूर  संचार  के

 विकास  कार्यों  के  लिए  गई  कुछ  लगभग  1359  करोड़  रुपये  पांचवीं  योजना  कीं

 रूप-रेखा  की  जा  रही  है  तथा  ये  अझाकड़  अस्थाई  है  |

 (a)  जी  हाँ  ।.
 ऊपर  बताई  गई  रकम  चौथी  योजना  के  संद्योघित  परिव्यय  के  दुगुने

 से  भी  ज्यादा  है  जोकि  488.76  करोड़  रुपये  है  ।

 Advertisements  to  Daily  Avantika  (Ujjain)

 1232.  Shri  Hukam  Chand.  Kachwai  Will  the  Minister  of  Information  and  Broad-

 casting  be  pleased  to  state  the  attitude  proposed  to  be  adopted.  by  Government  in  regard
 to  the  giving  of  advertisements  to  the  daily  Avantika  (Ujjain)  in  future  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Information  and  Broadcasting  (Shri  Dharam
 Bir  Sinha):  Advertisements  are  released  to  this  newspaper  as  and  when  necessary  for

 meeting  Government’s  publicity  requirements.

 Incidents  of  rioting  and  stabbing  in  Sarai  Rohilla,  Delhi

 4253.  Shri  B.S.  Chowhan:  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to

 state

 (a)  whether  incidents  of  rioting,  thefts  and  stabbing  in  Sarai  Rohilla,  Delhi  during
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 ees
 the  past  three  months  have  shown  an  increase  over  the  average  incidents  of  last  six
 months  ;  and

 (b)  if  so,  the  reaction  of  Government  thereto  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  H.  Mohsin)  :
 (a)

 The  incidents  of  rioting  and  theft  during  the  last  three  months  have  shown  an  increase
 over  the  average  of  last  six  months  However,  there  was  no  increase  in  the  incidents  of

 stabbing  The  figures  reported  are

 Three  months  six  months

 9.72  to  1.3.72  to

 30.11.72  31.8.72
 ore

 Riot  a  6

 Theft  131  136

 Stabbing  Nil  Nil

 son

 The  local  police  and  its  various  sources  remained  vigilant  and  steps (b)
 were  taken  to  collect  intelligence  Special  preventive  patrolling  was  enforced  in  the

 affected  areas.  Special  armed  patrolling  was  also  done  in  the  areas  Police  Control  Room

 Vehicles  patrol  round  the  clock  to  ensure  prompt  collection  and  dissemination  of  informa-

 tion,  to  strengthen  public  confidence  by  prompt  response  to  calls  for  help.  Also  raids  are

 organized  at  places  of  criminal  hide-outs

 Foreign  Missionaries  in  India

 4234.  Shri  B.S.  Chowhan  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to

 state  the  number  of  foreign  Missionaries  in  India  at  present  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  F.  H.  Mohsin)  As  on

 Ist  January,  1972,  their  number  was  5053

 बिहार  के  पालामऊ  जिले  में  उद्योगों  की  स्थापना  के  लिए  लाइसेन्स  देना

 4235.  कुमारी  कमला  कुमारी  :
 क्या  श्रौद्योगिक  विकास  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 गत  तीन  वर्षों  में  बड़  उद्योगों  की  स्थापना  के  लिए  बिहार  में  कुल  कितने  श्रौद्योगिक

 लाइसेन्स  दिये  गये  तथा  जिन  पार्टियों  को  agar  दिये  गये  उनके  नाम

 उक्त  श्रवधि  के  दौरान  पालामऊ  जिले  में  बड़  उद्योगों  की  स्थापना
 के

 लिए

 किन  को  औद्योगिक  लाइसेन्स  दिये  ्रौर

 उन  उद्योगों  की  संध्या  नाम  क्या  है  जो  1974  तक  उत्पादन  शुरू

 कर  देंगे  ?

 झौद्योगिक
 विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्रो  सिद्धइवर  Tate )  तथा  (a).

 1969,  1970  ate  1971  में  बिहार  में में  उद्योगों  की  स्थापना  के  लिए  54  औद्योगिक  लाइसेन्स
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 जारी  किए  गए  थे  ।  जारी  किए  गए  श्राद्यय-पत्रों  औद्योगिक  लाइसेन्स  का  जिलावार  ब्यौरा

 नहीं  रखा  जाता है  ।  सरकार  द्वारा  जारी  किए  गए  सभी  giana  लाइसेंसों  का  व्यौरा

 समय  पर  बुलेटिन  आफ  इण्डस्ट्रिल  इम्पोट॑  लाइसेंसज  एण्ड  एक्सपोर्ट

 साप्ताहिक  इण्डियन  ट्रेड  जनरलਂ  और  मासिक  जनरल  श्राफ  इण्डस्ट्री  एण्ड  ट्रेंड  में

 प्रकाशित  किया  जाता  है  ।  इन  प्रकाशनों  की  प्रतियां  संसद  के  पुस्तकालय  में  उपलब्ध  हैं  ।

 चूकि  उद्योग  स्थापित  करने  की  जिम्मेदारी  लाइसेंसघारी  की  है  इसलिए  सरकार

 निश्चित  रूप  से  वह  अवधि  नहीं  बता  सकती  है  किस  समय  तक  में  उत्पादन  प्रारम्भ

 होगा

 बिहार  धौर  उत्तर  saa  में  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  बड़े  avert Fire  गृहों
 को

 लाइसेन्स  देना

 4236,  gata  कमला  कुमारी :
 क्या  भ्रौद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेगे
 किः

 20  बड़े  ग्रौद्योगिक  को
 उनके  उद्योगों  के  विस्तार  के  लिए  कितने  लाइसेन्स  दिए

 जिनके  श्रन्तगंत  1973  में  अघिक  उत्पादन  शुरू  हो  श्रौर

 बिहार  और  उत्तर  प्रदेश  के  met  श्रौर  उद्योगों  के  नाम  कया

 alerts  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिद्धइवर  :  ate

 1  1970  से  30  1972  की  wafer  में  पर्याप्त  विस्तार  के  35  ग्रौद्योगिक

 लाइसेन्स  20  बड़े  औद्योगिक  गृहों  को  दिये  गये  थे  ।

 कोयला  तैयार  करने काਂ  एक  बिहार  में  तथा  चीनी  बनाने  का  दूसरा  ग्रह  उत्तर  प्रदेश  में

 स्थित  है  ।  चूकि  विस्तार  की
 जिम्मेदारी

 arzaraeafeat  की  है  सरकार  नहीं  बता

 सकती  कि  कोई  विशेष  परियोजना  कब  उत्पादन  प्रारम्भ  करेगी  ।

 पॉचवीं  योजना  मैं  बिहार  के  पालामऊ  जिले  शौर  छोटा-नागपुर  डिवोजन  का  विकास

 4237.  कुमारी  कमला  कुमारी  :
 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  बिहार  के  पालामऊ  जिले  के  विकास  के  लिए  कितनी

 राशि
 alafed  की  गई

 हैं
 ate

 योजना  में  छोटा-नागपुर  डिवीजन  के  श्रन्य  जिलों  के
 लिए  कुछ

 कितनी  राशि  भ्रावंटित

 की  गई  है  ?

 घोजना  मंत्रालय मैं  राज्य  मंत्री  मोहन  :  श्रौर  (a)  पांचवी  पंचवर्षीय

 योजना  के  परिव्ययों  का  निर्धारण  प्रभी  किया  जाना  है

 1
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 नेनी  में  उपकरणों  के  निर्माण  क  लिए  विदेशी  agraar

 4238,  श्री  एम०  एम ०  जोजफ

 श्री  एम०  एस०  संजीवीराव

 बया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि

 क्या  सरकार  ने  ननी  में  पारेषश  उपकरणों  के  नवीनतम  माडल  के  निर्माण  में  कुछ

 देखों  से  सहायता  मांगने  के  बारे  में  कोई  कदम  उठाये  श्रौर

 यदि  तो  उन  देशों  के  नाम  क्या  हैं  जिनसे  सहायता  मांगी  गई  है  तथा  किस  प्रकार

 की  सहायता  मांगी  गई  है  श्रौर  उसके  कया  कारण  हैं
 ?

 संचार  मंत्री  हेमवतीनन्दन  बहुंगणा  :  «  ननी  का  पारेषण  कारखाना

 इन  दिनों  उसी  प्रकार  के  दूरवर्ती  पारेषण  उपस्कर  का  निर्माण  कर  रहा  है  जले  श्राई०  टी०  argo

 के  बंगलौर  कारखाने  के  निर्माणाधीन  रहे  हैं  ale  जिनका  प्रयोग  देश  के  दूरसंचार  तंत्र  के  लिए

 किया  जाता  है  ।  argo  टी  ०  आई०  लिमिटेड  को  इस  प्रकार  के  पारेषण  उपस्कर  के  निर्माण  की

 तकनीकी  जानकारी  है  और  अब  तक  विदेशी  सहायता  कहीं  से  भी  प्राप्त  नहीं  की  गई  है

 दिल्‍ली  टेलोफोन  विभाग  की  विस्तार  योजना

 4239  श्री  एम०  एम०  जोजफ

 Bt  एम०  एस०  संजीवीराव॑

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 vat  टेलीफोन  एक्सचेंजों  के  निर्माण  के  लिए  भूमि हर हस्तान्तरित  करने  के  मामले  में

 स्थानीय  निकायों  तथा  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  विलम्ब  किए  जाने  के  कारण  दिल्‍ली

 टेलीफोन  विभाग  की  विस्तार  योजनाओं  में  बाघा  पड़ती  है  ;  अभ्र

 यदि  तो  वर्तेंमान  स्थिति  क्या  है  और  सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  क्या

 कार्यवाही  की  गई

 संचार  मत्री  हमवती  नंदन  :  जी  हां  ।

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  श्रौर  म्युनिसिपल  प्राधिकारियों  से  कहा  गया  है है  कि

 वे  प्रस्तावित  टेलीफोन  एक्सचेंजों  के  लिए  उपयुक्त  जमीन  अलाट  कर  दें  ।  उन्होंने  बताया  ह  कि

 wa  विकास  योजनापय्रों  को  afar  रूप  दे  दिया  उस  aaa  एक्सचेंजों  के  लिए  जमीनें

 निर्घारित  की  जाएंगी  ।  अभी  तक  कोई  भूमि  अलाट  नहीं  की  गई  है  ।

 Arar er  इन  मामलों  का  निपटारा  हो  इसके  लिए  दिल्‍ली  विक्रांस  प्राधिकरण  य्ौर

 म्युनिसिपल  कारपोरेशन  के  साथ  तत्परता  से  लिखा-पढ़ी  को  जा  रही  है  ।
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 SES ्  का

 में  स्वचालित  टेलीफोन  गदग

 श्रीमती  ate  TRA  '  क्या  संचार  मंत्री यह  बताने  की ल  करेंगे

 a)
 क्या  केरल  के  क्वालत  जिले  में  पुनालास  में  स्वचालित  टेलीफोन  केन्द्र  नहीं

 क्या  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  जनता  की  अ्रोर  से  कोई  झनुरोध  प्राप्त  हुआ a

 है  ;

 यदि  तो  wel  रक्वालित  टेलीफोन  केन्द्र
 कब  तक  —

 सचार  मंत्री  Rat  नन्दन  qETT) :  पुनालास  नाम  का  कोई  मान

 SUS YU feaetta fart 3 vat जिले  में  नहीं
 शायद

 यह  प्रदन
 पुनालुर  स्थान  के

 सम्बन्ध
 में  हैं  ।  पुनाधूर  में  कोई

 श्राटोमेटिक  एक्सचेंज  नहीं  है  ।  वहां  300  लाइनों  का  एक  मे  नुअल  एक्सचेंज  है  ।
 लि

 व

 FATT  एथेलेटिक  क्लब  श्रौर  कम्युनिस्ट  पार्टी  श्राफ  इण्डिया की  ओर  से  पुन

 एक्सचेंज  को  श्राटोमेटिक  बन.ने  का  श्रनुरोघ  किया  गया

 ss
 7

 श्रांटॉमेटिक  ऐक्सचेंज  उपस्कर
 की

 कभी
 के  कारण  फिलहाल  FATT  के  ए

 की  बनाने  का  कीई  प्रत्ताब  नहीं  है
 ।

 riaey  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  जब

 हू

 rafter  feafar  Rate  उत्पादन  करना  YS  कर  TH  एक्सचेंज  को  आटोमेटिक

 द् चय

 भव  हो  सकेगा ।

 केरल  का  उसके  पड़ोसी  राज्यों  की  gear  में  धौद्योगिक  विकास  व

 ध  4241  wild  तन्कप्पन  :  क्या  श्रौद्योगिक  विकास  मंत्री  ag  am
 ने  को  इया

 करेंगे

 ः
 क्या  केरल  की  औद्योगिक  प्रगति

 उसके
 पड़ौसी  राज्य  तमिलनाडु

 tax at

 1  में  बहुत  कम  है  यद्यपि  केरल  में  wet  माल  तथा  बिजली  उपलब्ध  है
 ;

 ave

 qa  उस  राज्य में
 श्रौद्योगिक  प्रगति

 में  बाघा का  एक

 he क
 क्या  केरल  राज्य  के  विकास  में  केन्द्रीय  वित्त  पोषक  संस्थान  कम  रुचि

 ह

 हैं  भौर
 क

 (4)  क्या  केन्द्रीय  सरकार
 ने

 राज्य
 के

 gait  की  असन्तोषजनक  प्रगति  तथा उनके
 द  पेछड़ेपन के  कारणों  की  जांच की  है  और  यदि  तो  उनका  बया  निष्कर्ष  निकला तश्

 सम्बन्घ  में  क्या  उपचारात्मक  कार्यवाही  करने  का  प्रस्ताव  है
 ?

 =
 धौद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (eft  सिद्ध इवर  :

 दल

 पांडे
 द  प्रकारी

 की  रिपोर्ट  में  तमिलनाडु  तथा  मैसूर  के  साथ-साथ  केरल  को  भी
 पिछड़ी  gat  राज्य  नहीं

 बताया  गया
 है

 ।

 का  विक

 3
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 से  eta  वित्तीय  संस्थानों  ने  केरल  के  विकास  में  रुचि  दिखाई  है  ।

 केन्द्रीय  वित्तीय  संस्थानों  की  रियायती  दर  पर  वित्त  प्रदान  करने  की  योजनाओं  में  राज्य

 के  10  जिलों में  से  5  जिले  चुन  लिये  गए  हैं  तथा  उनमें  से  दो  जिलों  को  10  प्रतिशत  केन्द्रीय

 राज्य  सहायता-योजना  के  लिए  चून  लिया  गया  है  ।  ग्रामीण  श्रौद्योगिक  परिपोजना  2  और  जिलों

 में  लागू  कर  दी  गई  है  तथा  पंचवर्षीय  योजनावधि  में  दो  जिलों  में  उपरोक्त  योजना  AT  चला

 दी  जायेगी

 केरल  राज्य  वित्त  निगम ने  लघ  एककों  की  602.27  लाख  रुपये  की  सहायता  है
 |

 इसके  श्रलावा  भाई०  डी०  वी०  श्राई०  और  श्राई०  एफ०  सी ०  श्रार०  दोनों  ही  वित्तीय  सहायता

 मंज़ुर  करने  में  सक्रिय  रहे  हैं  तथा  उन्होंने  केरलਂ  राज्य  को  क्रमश  1421  तथा  51.0  लाख  रुपये

 की  सहायता  दी  है  ।  भाई०  Sto  ato  श्राई०  ने  त्रिवेन्दम  feat  श्रौद्योगिक  विभव  का  एक

 सर्वेक्षणा  भी  किया  है  तथा  राज्य  में  केरल  औद्योगिक  तथा  तकनीकी  परामशंदाता  संगठन  लिमिटेड

 की  स्थापना  की  है  ।

 स्वाभाविक  रूप  से  श्रौद्योगिकरण  करने  की  प्रक्रिया  में  समय  लगता  है  इसे  सावघानी

 से  घोषित  करना  श्रावश्यक  है  ।  इस  पहलु  पर  राज्य  सरकार  तथा  केन्द्र  सरकार  दोनों  ही  पूरा

 पुरा  ध्यान  दे  रही
 हैं  तथा  केन्द्र  सरकार  केरल  में  कुछ  केन्द्रीय  परियोजनाश्रों  की  स्थपता  के  लिए

 सहायता  दे  रही  है  ।

 केरल  को  ATT  पत्र  जारी  करना

 4242  thereat  भागेंवी  तन्कप्पन  क्या  श्रौद्योगिक  विकास  त्री  ह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 चालू  पंचवर्षीय  योजना  के  श्रन्तगंत  केरल  को  किस-किस  प्रकार  के  उद्योगों  के  लिए

 कितने  mera  पत्र  जारी  किए  गए  हैं

 (2)  say  से  कितने  श्रादाय  पत्रों  को  लाइसेंसों  में  परिवतित  कर  दिया  गया  है  श्रौर

 इन  उद्योगों  की  स्थापना  में  कया  प्रगति  हुई  है  ;  श्रौर

 क्या  इनमें  से  कोई  उद्योग  केरल  राज्य  के  पिछड़े  जिलों में  स्थापित  किया  ना

 रहा है  ?

 arentfirn  विकास  मंत्रालय  में  3-Aesay  fag  sat  प्रसाद  (*)  एक  भी  नहीं

 किन्तु  ।  1969  से  30  1972  की  अवघि  में  केरल  सरकार  के  सरकारी  क्षेत्र  के

 जिनके  लिए विभिन्‍न  उपक्रमों  को  25  आशयपत्र  जारी  किए  गए  हैं  .

 श्राष्ययपत्र  जारी  किए  गये  की  एक  सुची  संलग्न  हैं  [wearer  में  रखी  गयी  ह  देखिये  संख्या
 एल०  टी  ०-4018/72]

 तीन  ।  ये  सभी  कार्यान्वयन  की  विभिन्‍न  स्थितियों  में
 है

 ।

 जसा  फि  बताया  ग़या प्न्  चला
 है  इनमें  से  तीन  आशय-पत्र  पि

 sor  क ्रालणण
 छड़े  जिलों के  लिए  हैं  ।

 94
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 उद्योगों
 की  स्थापना  के  लिए  केरल  के  जिलों  में  लाइसेन्स  देना

 4243.  श्रीमती  मागंवी  THT  :  क्या  श्रौद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  के  उन  जिलों  के  नाम  क्या हैं  जहां  उद्योगों  को  स्थापना  के  लिये  लाइसेन्स

 देने  की  बात  केन्द्रीय  सरकार  के  विचाराधीन  हैं  ;  और

 इस  सम्बन्ध  में  कब  तक  निणंय  लिए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 श्रौद्योगिक  विकास  मन्त्रालय  में  3q-Aeat  सिद्धइवर  :  लाइसेन्स  के

 mazay  के  जिले-वार  आंकड़े  नहीं  रखे  जाते हैं  ।  सम्पूर्ण  केरल  राज्य  के  सम्बन्ध  में  1.12.72

 को  63  श्रावेदन  भ्रनिर्शीति  पड़े  थे  ।

 श्रनिर्खीति  आवेदनों  पर  atte  निरणंय  लेने  के  लिये  हर  सम्भव  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं

 केरल  में  लघु  उद्योगों  तथा  श्रौद्योगिक
 के  लिए  धन  का  उपयोग

 4244.  श्रीमती  araat  तन्कप्पन  :  क्या  श्रौद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  केरल  में  ate  श्रौद्योगिक  सम्पदा  के  1972-73  के  सम्बन्ध  में

 समस्त  स्वीकृत  परिव्यय  का  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  पूरा  उपयोग  होने  की  सम्भावना

 है  ;  और

 लघु  उद्योगों  शौर  औद्योगिक  argent  के  कार्य  के  सम्बन्ध  में  अब  तक  कितनी

 प्रगति हुई  है  ?

 ध्रौद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  30-Aat  सिद्ध  इवर  :  केरल  राज्य  में

 1972-73  के  लिए  योजना  आयोग  द्वारा  स्वीकृत  ग्रामीण  तथा  ay  उद्योगों  सम्बन्धी  208  लाख

 रु०  के  परिव्यय  में  से  1972-73  के  दौरान  निम्नलिखित  व्यय  किए  जाने  का
 श्रनुमान --

 रु०

 71.04 लघू  उद्योग

 औद्योगिक  बस्तियां  27,00

 -31.12.1971  तक  राज्य  के  उद्योग  निदे क  शक  कं  पास  12682  च्  एकक

 पंजीकृत  किए  गये  है  ।  श्रौद्योगिक  बस्तियों  के  सम्बन्ध  में  स्थिति  निम्न  प्रकार  है

 18 श्रौद्योगिक  बस्तियों  की  कुल  संख्या

 तैयार  की  संख्या  533

 MraieT AS Hl ASAT की  संख्या
 476

 451
 अ्रघिकृत  शेडों  की  संख्या

 3560
 नियोजित

 कामिकों  की  संख्या

 उत्पादन  का
 मूल्य  38  करोड़  रुपये
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 Issue  of  Licences  to  Unemployed  Engineers

 4245.  Shri  Phool  Chand  Verma  :  Will  the  Minister  of  Industrial  Development  and
 Science  and  Technology  be  pleased  to  state  the  number  of  licences  issued  to  the  unemp-
 loyed  Engineers  during  the  last  three  years  for  setting  up  industries  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Industrial  Development  (Shri  Siddheshwar

 Prasad)  :  This  Ministry  is  concerned  with  industrial  licences  under  the  Industries

 (Development  and  Regulation)  Act,  1961.  As  the  current  licensing  policy  does  not  contain

 any  special  provision  for  unemployed  engineers  as  a  categary  to  set  up  industries  in  the

 middle,  core  or  heavy  investment  seetor,  which  generally  require  such  licences,  information

 in  this  regard  is  not  separately  maintained  under  the  Act.

 Issue  of  Licences  to  Co-operative  Societies

 4246.  Shri  Phool  Chand  Verma  :  Will  the  Minister  of  Industria!  Development  and

 Science  and  Technology  be  pleased  to  state

 (a)  the  number  of  Co-operative  Societies  which  have  been  granted  Industrial

 Licences  for  starting  new  industries  during  the  last  three  years  ;  and

 (b)  the  steps  taken  or  proposed  to  be  taken  for  providing  incentives  to  Co-operative

 Societies  in  this  respect  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Industrial  Development  (Shri  Siddheshwar:
 Prasad)  :

 (a)  1969

 1970  19

 1971 £ छग  क
 याण

 Total  :
 — es

 (b)  The  information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  House.

 1972  में  छिपे  नागाझों  द्वारा  सुरक्षा  बल  के  seared  wars  लोगों  की  हत्या

 4248.  श्री  dato  मायावन :

 श्री  राभदेखर  प्रसाद  :

 गृह  मन्त्री  यह  बताने
 की

 कपा  करेंगे
 कि  :

 बपा  कोहिमा  में  जुल्का  के  स्थान  पर  14  1972  को  छिपे  नागाओं  ने  एक

 सुरक्षा
 बल  के  कमंचारी  की  हत्या  कर  दी  थी

 झौर
 अन्य  11  को  घायल  कर  दिया  था  ;  श्रौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  कार्रवाई  की  है  ?

 गृह  मन्त्रालय  में  39-Aest  एच०  :  कोहिमा  के  उत्तर  परिचिम

 में  8  मील  पश्चिम  क्षेत्र  में  दीनापुर--कोहिमा  सड़क  पर  33.3  मील  पत्थर  के  पास  14

 1972  की  जब  सुरक्षा  बल  की  कानवाई  पर  भूमिगत  नागाश्ों  द्वारा  घात  लगाकर  श्राक्रमण  किया

 गया  तो  एक  जुनियर  कमीदन  श्रघिकारी  मारा  गया  तथा  14  अन्य  पदाघिकारी  घायल

 ह्

 9
 ie
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 चारों  ओर  के  10  गांवों  में  वफ्‌  यू  लगाया  गया  था  ।  तलाशी  के  लिए

 सिविल  पुलिस  ने  इन  गांवों  को  बेर  लिया  और  जांच  श्रारम्भ  की  जो  at  प्रगति  पर  राज्य

 सरकार  शास्ति  भंग  करने  के  किसी  भी  प्रयत्न  के  विरुद्ध  कड़ी  सतर्कता  बरत  रही  हैं  ।

 Running  Commentary  in  Hindi  of  Cricket  Matches  During  M.C.C  Tour  of  India

 4249,  Shri  M.S.  Purty  :  Will  the  Minister  of  Information  and  Broadcasting  be  pleased
 to  state

 (a)  whether  full  length  commentary  of  Cricket  matches  in  Hindi  is  not  broadcast
 at  present  ;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor  and  whether  Government  propose  to  broadcast  a

 running  commentary  in  Hindi  during  the  tour  of  M.C.C,  Team  to  India  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Information  and  Broadcasting  (Shri  Dharam

 Bir  Sinha)  :  (a)  Running  commentaries  in  Hindi  are  broadcast  by  Stations  in  the  Hindi-

 speaking  areas.

 (b)  Does  not  arise.

 Regiona]  Languages  as  Medium  of  Examinations

 leas AVans' 4250.  Shri  M.S.  Purty  :  Will  the  Prime  Minister  be  p  ed  to  state  :

 (a)  whether  Government  have  under  consideration  any  proposal  to  provide  facilities
 in  regard  to  the  making  of  regional  languages  the  medium  of  examinations  held  for  Civil

 and  Military  services  ;  and

 (b)  if  so,  the  outlines of  the  proposal  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  and  in  the  Department  of
 Personnel  (Shri  Ram  Niwas  Mirdha)  :  (a)  and  (b).  A  beginning  in  the  use  of  regional

 languages  in  the  matter  of  recruitment  by  examinations  to  services  under  the  Government
 was  made  in  1969  when  candidates  appearing  at  the  Combined  Competitive  Examination
 for  recruitment  to  the  I.A.S.  etc.  were  given  the  option  to  write  their  answers  in  two  of

 the  compulsory  snbjects—Essay  and  General  Knowledge—in  any  of  the  languages
 mentioned  in  the  Eighth  Schedule  to  the  Constitution  besides  English.  Also,  Hindi  has
 ‘been  permitted  as  an  alternative  medium  besides  English  for  answering  Essay  and  General

 Knowledge  papers  at  the  Assistants,  Grade  Examination  conducted  by  the  Union  Public
 Service  Commission  since  1964.  From  1971,  candidates  appear  in  the  Stenographers’

 the  option  to  write  answers  to  the  General Examination  have  also  been  permitted
 Knowledge  papers  and  to  take  shorthand  tests  either  in  Hindi  or  in  English.  It  has  also
 been  agreed  in  principle  to  permit  the  use  of  Hindi  as  alternative  medium  for  the
 ‘Arithmetic’  paper  in  the  Assistants’  Grade  Examination.  Further,  the  Union  Public

 Service  Commission  have  agreed  to  introduce,  with  offect  from  1974,  Hindi  besides

 English  as  medium  of  examination  in  respect  of  certain  subjects  included  in  the  scheme  of

 the  Section  Officers’  Grade  Limited  Departmental  Competitive  Examination,  I,  (B)
 Limited  Departmental  Competitive  Examihation  and  Railway  Board  Secretariat  Service

 Section  Officers’  Grade  Limited  Departmental  Competitive  Examination.

 The.  question  of  extending  the  option  to  use  the  regional  languages  to  other  subjects
 and  other  examinations  including  those  held  for  recruitment  to  Military  Services,  would
 have  to  be  examined  in  the  light  of  the  experience  gained  from  the  above  mentioned

 examinations,

 ;  ा
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 माल  डिब्बा  उद्योग  में  AT  युक्त  क्षमता

 4251.  डा०  हरि  प्रसाद  दार्मा  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  गत  तीन  वर्षों  में  वष॑-वार  देश  में  माल-डिब्बा  उत्पादन  की  कितनी  क्षमता  अप्रयुक्त  रही

 और  इस  दौरान  श्रघिष्ठापित  क्षमता  कितनी  थी  att  वास्तव  में  कितना  उत्पादन  हुआ  ?

 श्रौद्योगिक  विकास  मस्त्रालय  में  उप  मन्त्री  सिद्ध  इवर

 ्रावस्यक  जानकारी  निम्न  प्रकार  है  —

 वर्ष  अधिष्ठापित  क्षमता  उत्पादन  अ्रप्रयुक्त  क्षमता

 प्रतिश्त पहिये  वालों  की

 1969  33,869  12,199  65

 1970  33,869  10,489  69

 1971  70 33,869  8,016

 farqeata  टेलीप्रिटर्स  द्वारा  बिजली  के  टाइपराइटर  का  निर्माण

 4252,  डा०  हरि  प्रसाद  शर्मा  कया  झरौद्योगिक  faata  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि
 :

 क्या  बिजली  के  टाइपराइटर  के  निर्माण  के  लिए  हिन्दुस्तान  टेलीप्रिस्टस  को  लाइसेंस

 देने  के  सम्बन्ध  में  श्रन्तिम  facia  ले  लिया  गण  है  |

 यदि  तो  योज़ना  की  रूपरेखा  क्या  है  ;

 इस  टाइपराइटर  में  कितने  देशी  तथा  कितने  विदेशी  पुर्जे  होगें  ;  ak

 प्रस्ताव  इस  समय  किस  स्थिति  में  है  ste  निर्माण  ald  कब  तक  शुरू  हो  जाएगा  ?

 fania  मन्त्रालय  में  aq-aea  सिद्धइवर  :  तकनीकी

 विकास  के  महानिदेशालय  के  पास  मे ०  हिन्दुस्तान  टेलीप्रिटर्स  का  नाप  प्रारम्भ  में  प्रतिवर्ष  500

 विद्युत  चालित  टाइप  राइटर  बनाने  के  लिये  पहले  से  ह  दजे  है  ।  कहू  क्षमता  श्रगले  4  qt  में

 बढ़ाकर  4,000  प्रतिवर्ष  कर  दी  जायेगी  |  अ्रन्तिम  क्षमता  12,000  मशीनें  प्रतिवर्ष  होगी  ।

 श्रौर  देशी  ग्रौर  विदेशी  ta  समेत  योजना  की  मुख्य  विशेषताएं  निम्न  प्रकार

 (1)  क्षमता  500  मशीनें  sfaag  करते

 (2)  पूजीगंत  माल  की  आवश्यकता  अ्रायातित  देशी

 ह

 1.35  लाख  1.57  लाख

 योग  2.92  लाख
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 (3)  कच्चे  माल  श्रौर
 उपकर  उपकरण  29,000  रुपये

 की  वार्षिक  शभ्रावश्यकता  कच्चा  माल  39,000  रुपये

 (4)  इसमें  विदेशी  सहयोग  करने  का  विचार  नहीं  है  ।

 विद्युत  चालित  टाइप  trees  की  पटली  खेप  1973  के  शुरू  में  उपलब्ध  हो  जाने

 की  झायथा  है

 राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  निगम  को  निधि

 win  कि  :

 ५253,  थ्री  राम  मगत  पासवान  :  कया  श्रौद्योगिक  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  उनके  मन्त्रालय  ने  राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  निगम  की  निधि  शेयर  पूजी  में

 वृद्धि  बढ़ाने  का  प्रस्ताव  किया

 (a)  क्या  वित्त  मंत्रालय  ने  इस  प्रस्ताव  को  स्वीकार  नहीं  किया  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 श्रोद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिद्ध  sae  :  से  मामला

 विचाराधीन  है  ।

 पुर्वोत्तर क्षेत्र  में  धर्म  परिवतंन

 4254,  थ्री  राम  ane  पासवान  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  धर्म  परिवर्तन  को  प्रोत्साहन  देने  हेतु  घामिक  सम्मेलनों  के

 विरुद्ध  शिकायतें  प्रात्त  हुई  हैं  ;  atk

 यदि  तो  धर्म  परिवर्तन  को  रोकने  तथा  ऐसे  घार्मिक  सम्मेलनों  की  गतिविधियों

 को  कुचलने  के  लिए  कया  कार्यवाही  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 पृह  मंत्रालय  ate  कामिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  श्रौर

 इस  प्रकार  के  घार्मिक  सम्मेलनों  के  विरुद्ध  कोई  विशिष्ट  शिकायतें  प्राप्त  नहीं  हुई  हैं  ।  यद्यपि

 नागालैण्ड  में  बेपटिस्ट  sal  की  स्थापना  के  दाताब्दी  समारोहों  के  एक  भाग  के  रूप  में  श्रायोजित

 घार्मिक  समारोहों  में  विदेशियों  को  भाग  लेने  की  अनुमति  देने  के  सम्बन्ध  में  शिकायतें  व्यक्त  की  गई

 बल
 प्रलोभन  तथा  कपटपूर्ण  तरीकों  द्वारा  धर्म  परिवतंन  से

 के  लिए  वर्तमान

 कानूनी  उपबन्ध  पर्याप्त  हैं  ।

 प्रदेदा  में  कागज  का  कारखाना

 4255,  श्री  बाई०  ईश्वर
 रेड्डी

 :  क्या  ्रौद्योगिक  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  ;
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 (5)  क्या  से  ag  पता  चला  है  कि  एक  नया  se  का  कारखाना  स्थापित  करने

 के  लिए  मध्य  प्रदेश  में  पर्साप्ल  बांस  है  ;  श्रीर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  निर्खय  लिया  है
 ?

 प्रौद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  Bq-AeAT
 सिद्ध  इवर  :  तथा  मध्य

 प्रदेश  के  बस्तर  क्षेत्र  का  विनियोजन  पुर्व  सर्वेक्षण  किया  गया  था  ।  सर्वेक्षण  से  पता  लगा  कि  इस

 क्षेत्र  में  कागज  की  मिल  स्थापित  करने  के  लिए  पर्याप्त  कच्चा  माल  उपलब्ध  तदनुसार  पार्टी

 को  एक  आशय-पत्र  स्वीकृत  कर  दिया  गया  है  ।

 astra  शौर  प्रौद्योगिकी  सम्बन्धी  राष्ट्रीय  स्मिति  में  पुरण-कालिक  सदस्यों  कों
 नियुक्ति

 4256.  श्री  सुखदेव  प्रसाद  पूर्मा :  क्या  विज्ञान  श्रौर  प्रौद्योगिक  मन्त्री  यह  aaa  की  कृपा

 करेंगे  कि

 भारतीय  वज्ञानिक  कमंचारी  संघ  ने
 सरकार

 से  विज्ञान  श्र  प्रौद्योगिकी

 सम्बन्घी  राष्ट्रीय  समिति  में  au  सदस्यों  की
 faafaa’  की  माँग  की ;  श्रौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  बया  प्रतिक्रिया  है
 ?

 श्रौद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  श्रौर  प्रौद्योगिकी  मंत्रो  सी  ०
 gaara)  TCHIT

 ने  कुछ  समाचार  पत्रों  में  निकले  fader  देखे  कि  भारतीय  वैज्ञानिक  कमंचारी  संघ  ने  एक

 प्रस्ताव  में  सरकार  से  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  की  राष्ट्रीय  समिति  में  Tuas  सदस्यों  की

 नियुक्ति  के  लिए  श्रनुरोध  किया  है  |

 उपस्थित  सरकार  वर्तमान  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  की  राष्ट्रीय  समिति  के  गठन  में

 कोई  परिवर्तन  करने  का  जिचार  नहीं  ले  रही  है  स्थितिं  में  भी  सदस्यों  कों  विशिष्ट  कार्यों

 के  fae  सीमित  समय  an  पूरों-कालिक  ard  झरना  संभव  है

 पॉचवीं  योजना  में  कृषि  ararat  कार्यक्राणों  में  परिवतन  करने  की  योजना

 4257.  श्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  क्प्रा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार
 ने  आगामी  पंचवर्षीय  योजना  की  wate  में  कृंषि  area

 क  afeada  करने  की  एक  योजना
 बनाई  है  ;  और

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  तथा  उत्पादन  पर  इसका  क्या  प्रभाव  पड़ेगा
 ?

 योजना  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  मोहन
 :  पांचवीं  योजना  तैयार  की

 जा  रही  है  और
 इस

 सम्बन्ध  में  प्रभी
 कोई

 खास  मत  निश्चित  नहीं  किया  गया

 प्रश्न  नहीं  उठ  ता  ।
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 हरियाणा  के  मुख्य  aq  के  विरुद्ध  श्रारोप

 4258.  श्री  बी०  के०  ataarearzy  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बत्तने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (=)  क्या  सरकार  ने  हरियाणा  के  मुख्य  मन्त्री  के  free  sare  गये  श्रारोपों  के  सम्बन्ध

 में  कोई  निशय  ले  लिया  है  ;

 (@)  ग्रद्वि  gi,  तो  लिए  गये  निर्णयों  के  अनुसरण  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ;  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कब  तक  लिया  जायेगा ?

 We  मंत्रालय  श्रौर  कामिक  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  राम  निवास  frat)  :  से

 श्री  भगवत  दयाल  संसद  द्वारा  दिनांक  27  1971  तथा  24  1972

 को  हरियाणा  के
 मुख्य

 मंत्री  के  विरुद्ध  लगाए  गए  artist  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  की  दों  ज्ञापन

 प्रस्तुत  किए  गए  जो  ait  जांचाघीन  है  ।  श्री  भगवत  दयाल  शर्मा  से  कतिपय  TUSHH VAT  करने

 तथा  कुछ  और  सुचना  देने  के  लिए  श्रनुरोध  किया  गया  इस  मामले  में  शीघ्र  हीं  aes  निराय

 लिए  जाने  की  सम्भावना  है  ।

 meta  राष्ट्रीय  श्रनुसन्धान  तथा  विकास  निगम  में  अनुसूचित  जातियों  श्रौर

 झ्नुसूचित  जन  जातियों  के  लिए  श्रारक्षरणਂ

 4259.
 श्री  बो०ਂ  Bo  areata:  विज्ञान  ate  प्रौद्योगिकी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  fe

 (=)  क्या  WIA  राष्ट्रीय  ग्रतुसन्धान्त  तथा  विकास  निगम  सेवाओं  में

 अनुसूचित  जातियों  भर  श्रनुसूचित  जनजातियों के  लिए  स्थानों  का  आरक्षण  क्रिया  जाता है

 (a):  यदि  तो  जातियों  और  भ्रनुघ्ूचित  जन-जातियों  को  प्रारक्षण  का  लाभ

 देने  के  ८ उद्द रय  से  गत  तीन  वर्षों  में  विभिन्‍न  पदों  पर  कितने
 प्रनुसूचित  ae  agar

 जन  जातियों  के  कमंचारियों  को
 वरिष्ठता

 के  श्राघार  पर  किया  गया
 ;

 और

 (7)  यंदि  तो  उक्त  निगम  में  इन  जातियों  के  लिए  स्थानों  का  श्रारक्षण  करने  के

 लिए  सर्कार  को  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  तथा  श्रारक्षित  रिक्त  को  कब  तक

 भरा  जायेगा  ?

 ध्रोद्योगिक  विकास  विज्ञान  ate  प्रौद्योगिकी  मंत्री  सी०  :  जी

 लेकिन  arene  आदेश  अधिकारियों  के  पदों  के  लिए  लागू  नहीं  होते  क्योंकि  घारा  ocx  4

 जातियों  और  अनुसूचित  जन  जातियों कें  लिए  आरक्षणਂ  की  विव॑ररिं  aT)  के
 अनुसार

 ये  या  तकनीकीਂ  वर्ग  के  grata  wa  हैं  ।
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 सूचना  निम्न  प्रकार  है

 वर्ग  भर्ती  पदोन्नति

 श्रेणी 3  ६, ह  न्र ०  द०
 जा०  |अनु

 ०  ज०  जाो०  श्रतु
 ०

 जा०

 अनु०

 जम

 श््०  श्रे  ०  लि०

 झाशु  टंकक

 qo  शरू ०  लि

 सहायक

 श्रेणी  4

 elie

 अनुसूचित  जातियों  श्र  aqatad  जन  जातियों  के  प्राथियों के  हेतु  सरकारी  afq-

 नियमों  के  श्रनुसार  स्थानों  का  श्रारक्षण  करने  के  लिए  कार्यवाही  की
 गई  है  तथा  भर्ती  इन

 प्रघिनियमों  के  अनुसार  की  जायेगी  !

 पांचवीं  योजना  में  क्ष  त्रीय  श्रसन्तुलन  को  कम  करना

 4260.  श्री  पी०  नरसिम्हा  ws  :  क्या  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ie

 क्षेत्रीय  असंतुलन को  बड़े
 पैमाने

 पर  कम
 करने

 के  लिए  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में

 क्या  विशेष  उपाय  करने  तथा  उपबन्ध  करने  का  विचार  है  ;  atk

 इस  बात  को  सुनिदिचत  करने  के  लिए  क्या  संस्थागत  ढांचा  बनाने  का  विचार  है

 ताकि  इन  उपायों  को  प्रभावी  रूप  से  क्रियान्वित  किया  जा  सके  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  :  ate  पांचवीं  योजना

 के  दृष्टिकोण  को  ot  ग्रंतिम  रूप  दिया  जा  रहा है  ।  अतः  परिकल्पित  विज्षेष  क्षेत्रीय

 AAAAaTAl  को  घटाने  के  लिए  पांचवीं  योजना  में  शामिल  किए  जाने  वाले  प्रावघान  ate  इ

 उद्देश्य  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  संस्थागत  संगठन  के  बारे  में  इस  समय  बताना  सम्भव  नहीं  है  ।

 मलयाली  कवि  कुमारन  श्रसन  पर  वृत्त  चित्र

 4261,
 श्री  ato

 के०
 चन्व्प्पन

 :
 क्या  सूचना  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 ध्रसन  के  जीवन  पर  1973  में  उनकी

 क्या  केरल  सरकार  ने  केन्द्र  से  अनुरोध  किया  है  कि  महान  मलयाली  कवि  कुमारन
 Were  VI  [eq]  A  वसर  पर  वृत्त  चित्र  बनाया  जाये  ;
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 क्या  केरल  सरकार  ने  कुमारन  गप्रसन  की  रघथनाओ्ं  पर  arartta  फिल्में  बनाने  हेतु

 फिल्म  वित्त  निगम  से  वित्तीय  सहायता  के  लिये  श्रनुरोध  किया  है  ;  शर

 यदि  at,  तो  इस  पर  क्या  fara  किये  गए  हैं  ?

 सूचना  शौर  प्रसारण  मन्त्रालय  में  3q-AeAT  धर्मवोर  fag)  :  नहीं  ।  तथापि

 कुमारन  असन  स्मारक  समिति  के  सुभाव  कुमारन  श्रसन  पर  एक  वृत्त  चित्र  बनाने  का  प्रस्ताव

 विचाराघीन  है  ।

 नहीं  ।

 ही  नहीं  उठता  ।

 इलैक्ट्रोनिक  सम्बन्धी  भाभा  समिति  (1966)  की  facatizatt  का  faaraaat

 4262.  st  सी०  Bo  चन्द्रप्पन :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यट  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  इस  समय  इलेक्ट्रोनिक  उद्योग  की  क्या  स्थिति  है  ;

 क्या  सरकार  ने  भाभा  समिति  द्वारा  1966  में  प्रस्तुत  किए  गये  प्रतिवेदन  पर

 गम्भीरता  से  विचार  किया  है  ;  शौर

 (7)  यदि  तो  इसकी  सिफारिशों  को  कब  तक  क्रियान्वित  किया  जायेगा  ?

 गुह  मंत्रालय  में
 राज्य  मन्त्री

 कृष्ण  चन्द्र  से  देश  में
 इलैक्ट्रानिक्स

 बड़ी  तीब्र  गति  से  विकास  कर  रहा  है  ।  भामा  कमीदान  ने  1964-65  में  यह  मुल्याकंन  किया  था

 कि  इस  देश  में  इलैक्ट्रानिक्स  areal  तथा  घटकों  सहित  इस  उद्योग  का  कुल  वारिक  उत्पादन

 30.5  करोड़  रुपये  था  ।  ag  उत्पादन  1970-71  में  1975  करोड़  रुपये  हो  गया  ।  हालांकि  कुल

 उत्पादन  भाभा  कमीदान  रिपोर्ट  की  घोषित  मात्रा  से  थोड़ा  सा  भिन्‍न  कुछ  क्षेत्रीय  भिन्‍नतायें

 भी  उपभोक्ता  इलेक्ट्रानिक्स  मददों चन्द  का  उत्पादन  दुगुना  हो  गया  जो  भाभा  feds  की  घोषणा

 से  दुगना  है  और  व्यावसायिक  इलैक्ट्रानिक्स  उपकरणों  के  उत्पादन  घोषणा  का  आधा  गया  |

 ~ at ala  ठोस  उपलब्धियाँ  जो  भाभा  रिपोर्ट  ने  स्थापित  की  उन  पर  पुनर्विचार  की  श्रावश्यकता  है  ।

 सन  1965  में  भाभा  कमेटी  रिपोर्ट  पुरी  होने  तक  इलेक्ट्रानिक्स  में  महत्वपूण  विकास  gar

 है  जो  सत्य  की  पुरानी  घारणा  विकास  में  लघुकरण  भी  सम्मिलित  है  इसने  अनेक  क्षेत्रों  में

 सम्भावनाओं  को  बदल  दिया  है  जैसे  कि  कप्यूटस  इत्यादि  इस  प्रकार  एक  विचारणीय  ga:

 मुल्यांकन  तथा  व्तंमान  स्तर  पर  लाने  की  आवश्यकता  है  भाभा  कमेटी  द्वारा  की  गई  सभी

 सिफारिशों  को  सरकार  ने  मान  लिया  था  ।  इन  सिफारिशों  को  सरकार  द्वारा  कार्यान्वित  कराने  के

 लिए  एक  इलैक्ट्रानिक्स  कमेटी  की  नियुक्ति  स्वर्गीय  डा०  बी०  ए०  सारा  भाई  की  भ्रष्यक्षता  में  जून

 1966 में  हुई ।

 देश  में  संगठित  तथा  श्रात्मनि्भर  उद्योग  के  विकास  के  महत्व  को  पहचानते  इस

 सम्बन्ध  में  तीब्र  प्रगति  की  श्रावदय  Oy न्गा
 सरकार  a  wet  19

 70  ox  oq iv  स  पश्न  ग  इलैक्ट्रोनिक्स  विभाग
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 बनाया  फरवरी  1971  में  सरकार  ने  प्रो ०  एम०  जी०  के०  एफ०  पोर»  एस०  की

 अघ्यक्षता  में  इलैक्ट्रानिक्स  का  निर्माण  किया  ।

 इलैक्ट्रानिक्स  कमीशन  ने  भाभा  कमेटी  रिपोर्ट  में  दी  गई  सिफारिशों  का  विस्तृत  अध्ययन

 है  ।  सरकार  ने  जबक्रि  भाभा  कमेटी  रिपोर्टे  को  पूर्णतः  स्वीकार  कर  लिया
 है

 परन्तु

 कार्यान्वित  करने  की  दृष्टि  से  इसे  सम्पूर्ण  नहीं  माना  सकता  इलेक्ट्रानिक्स  कमीशन  ने  इस

 जटिल  कार्य  को  कार्यान्वित  करने  का  भार  सम्भाला  इनफोरमोशन  प्लानिंग  तथा  अनेलेसिस

 aq  पी ०  ए०  इलैक्ट्रानिक्स  बम्बई  इलैक्ट्रानिक्स  में  विभिन्‍न  क्षत्रों  का

 गहन  श्रध्ययन  तथा  विदलेषण  कर  रहा  है  ।  इस  ग्रूप  ने  लगभग  20  रिपोर्टों  से
 अधिक  तेयार  की

 हैं  इसके  श्रतिरिक्त  महत्तर  के  विशेष  क्षेत्रों  में  विशेषज्ञ  तकनीकी  पैनल  बना  दिए  गए  हैं  जेसे

 इलैक्ट्रानिक्स
 डेस्क  ग्लास  बल्ब  तथा  ato  थी०  के  लिए  fara

 सेमिकंडक्टर्स  aaT  कम्प्यूटर्स  |

 चौथी  योजना  की  क्रियान्विति  में  ars  कठिनाइयां

 4263.  श्री  डी०  डी०  देसाई  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  चौथी  योजना  की  क्रियान्विति  में  कुछ  arava  उत्पन्न

 हो  गई  थीं  भर

 यदि  तो  इस  बात  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  ये  बाघायें  पांचवीं  योजना

 की
 '
 क्रियान्विति  में  उत्पन्न  न  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 AYAAT  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  :  हां  ।  माननीय  सदस्य

 का  ध्यान  चौथी  योजना  का  मध्यावधि  मुल्यांकन  नामक  दस्तावेज  की  श्रोर  श्राकषित  किया  जाता

 है  जिसे  22  1971  को  संसद  में  रखा  war  था  और  जिस  पर  5  तथा  6  अप्रैल  1972

 को  विचार-बिमद्दं  किया  गया  था  ।

 उपयं क्त
 दस्तावेज  में  उल्लिखित  कुछ  सुघारात्मक  उपायों  पर  कार्यवाही  झारम्भ

 करं  दी  गई  है  जैसे

 (1)  क्षमता  के  अ्ष्टतम  उपयोग  को  उच्च  प्राथमिकता  देना  ;

 (2).  तथा  निजी  क्षेत्र  के  उद्योगों  में  उत्पादन  के  प्रयोजन  से  श्राव्यक

 उपाय  करने  के  लिए  व्यापक  कार्रवाई  करना  ;

 (3)  निर्यात  वृद्धि  पर  प्रधिक  बल  देना  ;

 (4)  अपेक्षाकृत  श्रघिक  झावइयकता  की  पूर्ति  के  लिए  आयात  प्रतिस्थापन  -;

 (5)  श्रपेक्षाकृत  झधिक  वित्तीय  अनुशासन  सुनिश्चित  करने  की  दृष्टि  से  राज्य  सरकारों

 तथा  केन्द्रीय  मस्त्रालयों  को  विस्तृत  मागे-निर्देशक  सिद्धान्त  भेजना  ;

 (6)  राज्य  स्तर  पर  श्रायोजन  तन्त्र  की  स्थापना  ;
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 (7)  जिला  श्रायोजन  सहित  बहुस्तरीय  श्र।योजन  प्रारम्भ  करना  ;

 (8)  तथा  सुचना  तन्त्र  की  स्थापना  ;

 (9)  कार्यान्वयन  पर  निगरानी  रखने  के  लिए  चुनींदा  क्ष  त्रों का  प्रबोधन  ;

 (10)  श्राघारभूत  सामग्री  की  कमी  का  निर्धारण  करना  श्रथवा  उसे  दुर  करने  के  लिए

 समुचित  कदम  उठाना  ;

 (11)  परिवहन  की  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिए  उपाय  करना

 दुग्ध  उद्योग  का  विकास

 4264.  श्री  इन्द्रजीत  मल्होत्रा  :  क्या  श्रौद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 दुग्घ  उद्योग  के  विकास  के  लिए  का  आयात  gat  तथा  उपकरण  भायातित

 तथा  स्वदेशी  कच्चा  माल  पैकिंग  सामग्री  परिवहन  सुविधाए  तथा  ऋणों  श्रादि  के  रूप  नें  सहायता

 प्रदान  करने  सम्बन्धी  योजना  की  रूप-रेखा  क्या  है  ;  और

 (a)  क्या  दूघ  की  कमी  बाले  क्षेत्रों  नगरीय  केन्द्रों
 की  बढ़ती  हुई  श्रावश्यकताओं

 की  पुरा  करने  के  लिए  दुग्ध  उत्पादन  संयंत्र  लगाने  हेतु  सरकार  ने  उन  क्षेत्रों  का  सर्वेक्षण  किया

 जहां  बथ  बहुतायत  में  उपलब्ध  हैं  ?

 श्रौद्योगिक  fasta  मंत्रालय  में  3q-Aat  सिद्ध  इवर
 :  गौर

 पाँचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  पशुम्नों  की  नस्ल  में  सुधार  लाने  श्रौर  उत्पादन  में  बृद्धि  करने  सम्बन्धी au

 एक  पैकेज  प्रस्ताव  द्वारा  दुग्ध  उत्पादन  में  तेजी  लाकर  मुख्य  रूप  से  संकरण  द्वारा  की

 नस्ल  में  विकास  करके  किसानों  को  ofan  दुघ  देने  बाले  पशु  उपलब्ध  करा  करके  दुग्ध  उद्योग

 का  विकास  करने  का  सुलविचार  है  ।  डेरी  उपकरणों  और  मशीनों  का  श्रधिकतर  उत्पादन  देश  में

 ही  किया  जा  रहा  है  ।  डेरी  उद्योग  द्वारा  अपेक्षित  ऐसे  उपकरणों  ate  पुर्जों  का  जिनका  निर्माण

 aa  में  नहीं  हो  रहा  है  श्रायात  करने  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 दिल्‍ली  att  मद्रास  चार  नगरों  की  दूध  की  बढ़ती  हुई  म्रावश्यकता  को

 पूरा  करने  के  बिचार  से  सरकार  नें  बहुतायत  में  दूध  खरीदने  और  डेरी  विकास  सम्बन्धी  कार्यक्रम

 फ्लडਂ  नामक  पहले  से  ही  चला  रखा  है  जिसका  उद्देश्य  सरकारी  क्षेत्र  की  डेरियों  की

 gr  प्रक्रिया  सुविधाओं  की  वृद्धि  करना  है  ।

 शहरी  ग्राबादी  को  दूध  संभरण  करने  को  दुग्ध  उत्पाद  बनाने  की  ग्रपेक्षा  प्राथमिकता  दी

 जाती  है  ।  जहां  कहीं  भी  ग्रघिक  अतिरिक्त  तरल  दुग्ध  सुलभ  है  वहां  उत्पादन  सम्बन्धी  कारखाने

 लगाने  के  लिए  सभी  सम्भव  सुविधायें  दी  जा  रही
 री  हैं  ताकि  दूध  की  कमी  वाले  क्षेत्रों  की

 हुई  आवश्यकतायें  पूरी  को  जा  सकें  ।
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 सयुक्त  as  के  श्रधघोन  लाए  at
 खिट  ्र  vr

 प्याला  WTA  है  ६९  |  ‘JES  व्यापार  गृहों  के  arenfira  उपक्रम

 4265.  श्री  भ. गेन्द्र  का  :  क्या  श्रौद्योगिक  विकास  मंत्री  संयुक्त  क्षेत्र  की  परिभाषा  के  बारे

 में  15  1972  के  तारांकित  get  संख्या  45  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 बड़  व्यापार  गृहों  भर  विशेषकर  एकाधिकार  श्रायोग  द्वारा  बनाए  गए  75  गृहों  के

 उन  औद्योगिक  उपक्रमों  के  नाम  क्या  हैं  जिनमें  सरकारी  वित्तीय  संस्थानों  द्वारा  दिए  गए  ऋणों

 site  ऋणपत्रों  को  ईक्वीटी  शेयरों  में  बदलने  का  विचार

 इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  टाटा  ary  संयुक्त  क्षेत्र  के  पक्ष  में  क्या

 टेलको  टिस्को  और  श्रन्य  टाटा  उपक्रमों  की  सयुक्त  क्षेत्र  में  बदला  जा  रहा  श्रौर

 यदि  तो  इसके  बया  कारण  हैं  ?

 giants  विकास  मंत्रालय  में  उपभंत्री  सिद्ध  इवर  :  प्रौद्योगिक  लाइसेंस  नीति

 जांच  समिति  द्वारा  घोषित  संयुक्त  क्षेत्र  के  जिसके  अन्तगंत  सरकारी  क्षेत्र  के  वित्तीय

 संस्थाओं  को  उनके  द्वारा  ग्रौद्योगिक  उपक्रमों  को  दिये  गये  ऋणों  और  ऋणा-पत्रों  को  इक्विटी  के

 रूप  में  बदलने  के  विकल्प  की  व्यवस्था  वे  सरकार  द्वारा  स्वीकार  किये  जाने  के  पश्चात  सरकारी

 क्षेत्र  की  वित्तीय  संस्थाओं  ने  औद्योगिक  उपक्रमों  पर  ऋण  देते  समय  इस  प्रकार  की  दार्त  लगाना

 शुरू  कर  दिया  है  ।  इस  प्रकार  के  को  इक्विटी  में  बदलने  के  विकल्प  को  व्यवहार  में  लाने  के

 प्रहइन  यर  संस्था  के  लाभ  श्रजित  करने  की  स्थिति  में  पहुंच  जाने  के  aaa  ही  विचार  किया  जा

 सकता  है  ।  चूकि  संस्थाओं  ने  इस  प्रकार  की  शतं  हाल  ही  में  लगाई  है  अभी  तक  विकल्प  के

 उपयोग  का  ही  नहीं  श्राया  है  ।

 और  .  सरकारी  क्षेत्र  की  वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  उद्योगों  के  मामलों  में  ऋण  के

 इक्विटी  के  रूप  में  बदलने  के  पर  प्रब्येक  मामले  की  स्थितियों  पर  विचार  करने  के  बाद  fate

 लिया  जायेगा  ।

 75  बड़े  उद्योग  गृहों  को  जारी  किए  गए  ora  पत्र  लाइसेंसों  पर  पुनर्विलोकन

 4266.  शी  MET  का  :  क्या  श्रौद्योगिक  विकास  मंत्री  1970-1971  ate  1971-72

 में  जारी  किए  गए  लाइसेंसों  तथा  श्नाशय  पत्रों  के  पुर्विलो  कन  के  बारे  में  15  1972  के

 तारांकित  प्रदन  संख्या  56  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जिन  लाइसेंसधारियों  को  चेतावनी  दी  गई  है  अथवा  जिनकी  श्रवधि  अन्तिम  रूप  से

 बढ़ाई  गई  है  श्रथवा  जिन  लाइसेंसों  की  wafer  समाप्त  हो  गई  है  श्रथवा  जिनको  रद्द  कर  दिया  गया

 है  उनका  व्योरा  कया  और

 (=)  क्या  maim  द्वारा  जिन  75  बड़े  गृहों  का  नाम  दिया  गया  qr  उनको

 दिए गए  आशय  पन्नों  aqzaT  लाइसेंसों  के  मामले  में  हुई  प्रगति  के  बारे  में  कोई  पुनर्विलोकन  किया

 गया  है  श्रथवा  किया  यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  ?
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 झोद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप-संत्री  (it  fag  इवर  प्रसाद )  ऐसे

 धारियों  व्यौरा  जिन्हे  चेतावनी  दी  गई  है  अथवा  जिन्हे  झन्तिम  अ्रवधि  विस्तार  गया

 मना  कर  दिया  गया  सामान्य  रूप  से  प्रकट  नहीं  किए  जाते  रद्द  श्रथवा  संहत  किए  गए

 लोइसेन्सों  का  ब्यौरा  बुलेटिन  श्रॉफ  इण्डस्ट्रियल  इम्पोर्ट  लाइसेन्सेज  एण्ड

 एक्सपोर्ट  दि  वीकली  ट्रेड  जरनल  और  मासिक  आँफ  इण्डस्ट्री  एण्ड  ट्रेडਂ  में

 बराबर  Tarfaa  किया  जाता  है  ।  इन  प्रकाशनों  की  प्रतियां  नियमित  रूप  से  संसद  के  पुस्तकालय
 को  भेजी  जाती  हैं  ।

 जहां  तक  बड़े  maaan  ग्रहों  को  जारी  किए  गए  श्राद्यय-पत्रों  श्र  लाइसेन्सों का

 सम्बन्ध  उनकी  प्रगति  की  संवीक्षा  wea  मामलों  की  ही  भांति  माननीय  सदस्य  द्वारा  उल्लिखित

 प्रत  के  उत्तर  में  बताये  गये  तरीके  से  की  जाती  है  ।

 Embezzlement  of  loans  granted  to  Bihar  Khadi  Gramodyog  Sangh

 4267  Shri  Bhogendra  Jha  :  Will  the  Minister  of  Industrial  Development  and  Science

 and  Technology  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  of  India  have  advanced  a  loan  of  Rs.  crores  to  the

 Bihar  Khadi  Gramodyog  Sangh  through  the  Khadi  and  Village  Industries  Commission;  and

 (b)  whethera  sumof  Rs.  50  lakhs  has  been  embezzled  in  various  centres  of  the
 Sangh  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Industrial  Development  (Shri  Siddheshwar
 Prasad) :  (a)  The  Khadi  &  Village  Industries  Commission  had  advanced  a  loan  to  the  Bihar

 Khadi  Gramodyog  Sangh  of  which  a  sum  of  Rs,  5.46  crores  was  outstanding  against  the

 Sangh
 as  on  31-3-1972,

 (b)  Information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  table  of  the  House

 Decentralization  of  Bihar  Khadi  Gramodyog  Sangh

 4268  Shri  Bhogendra  Jha  Will  the  Minister  of  Indusrrial  Development  and
 Science  and  Technology  be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  Board  of  Directors  of  the  Bihar  Khadi  Gramodyog  Sangh  at  its
 meeting  held  on  the  5th  October,  1972  has  decided  to  decentralize  itself:

 (b)  whether  the  Bihar  Khadi  Gramodyog  Sangh  Workers  Unicn  has  protested
 against  the  said  decision  and  has  demanded  dissolution  of  the  Board  of  Directors  and  _take-
 over  of  the  Sangh  by  Government;  and

 (c)  if  so,  the  reaction  of  Government  thereto  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Industrial  Development  (Shri  Siddheshwar
 Prasad)  (a)  to  (c).  The  information  is  being  collected  and  will  be  placed  on  the  Table  of
 the  Sabha.
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 राजस्थान  सरकार  की  श्रोर  से  बराठ  ग्रास  का  ala  बदलने  क  श्रतुरोध

 4269.  श्री
 नवल  किशोर

 दार्मा  :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किं  :

 क्या  राजस्थान  सरकार  ने  भारत  सरकार  से  जयपुर  जिले  में  महाभारत  ख्याति  के

 बैरांठ  ग्राम  का  नाम  बदलकर  विराट  नगर  रखे  जाने  की  श्रनुमति  मांगी  है  ;

 यदि  at,  तो  क्या  भारत  सरकार  ने  यह  अनुरोध  स्वीकार  कर  लिया  हैं  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 गृह  मन्त्रालय  में  उप-मंत्री  (st  एफ०  एच०  :  से  राजस्थान  सरकार

 से  जिसने  TUS  ग्राम  का  नाम  बदल  कर  विराट  नगर  रखने  के  सम्बन्ध  में  भारत  सरकार  से  aq-

 मति  मांगी  1972  में  इस  दावे  के  समर्थन  में  साक्ष्य  प्रस्तुत  करने  का  श्रनुरोध  किया

 गया  था  कि  प्राचीन  काल  में  ag  विराट  नगर  कें  नामਂ  से  ज्ञात  था  श्रौर  उन्होंने  जीਂ  सामग्री  भेजी

 उस  पर  बिचार  किया  जा  रहा  है  |

 चौथी  योजना  अ्रवधि  में  स्थापित  किये  जाने  वाले  एक्सचेंज

 4270,  श्री  एम०  एस०  संजीरवीराव  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  क्रि  :

 चौथी  पंचवर्षीय  RAAT  में  कितने  एक्सचेंज  स्थापित  करने  प्रस्ताव  है  ;

 ate

 (@)  wa  तक  कितने  टेलीफोन  स्थापित  किये  गये  हैं  ?

 संचार  मंत्री  (ait  हेमवती  नंदन  :  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में
 1500  ae

 टेलीफोन  एक्सचेंज  स्थापित  करने  alt  एक्सचेंजों  की  क्षमता  में  5.65  लाख  लाइनें  बढ़ाने

 प्रस्ताव है
 ।

 चौथी  QAAT.  में  aa  तक  834  नए  टेलीफोन  aaa t  लगाए  जा  चुके  हैं  और

 तारीख  30.9.72  तक  एक्सचेंजों  की  क्षमता  में  2.76  लाख  लाइनें  बढ़ाई  गई  हैं  |

 सरकारी  उपक्रमों  के  विज्ञापनों  पर  gat  व्यय

 4271.  थ्रो  इस्दजौत  गुप्त
 :

 क्या  सूचना  श्रौर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  उपक्रमों  द्वारा  1970-71  we  1971-72 में  समाचार

 पत्रों  में  दिए  गए  विज्ञापनों  पर  कुल  कितना  धन  व्यय  ott

 इस  कार्य  हेतु  निजी  विज्ञापन  अधिकरणों  कों  कितना  धन  fear  गया ?

 सूचना  प्रसारण
 में

 39-Aat  (att  AS)  :
 तथा  सचना

 एकत्र  की  जा  रही  है
 ।
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 समाचार-पत्रों  में  सरका रो  SAAT  से  विज्ञापन

 ATCT 272.0  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  क्या  सूचना  ait  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 उन  दस  समाचार  पत्रों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्हें  गत  तीन  वर्षों  में  सरकारी  क्षेत्र  के

 विभिन्‍्ते  उपक्रमों  से
 अधिकतम  विज्ञापन  प्राप्त  हुए  ;  श्रीर

 इन  विज्ञापनों  से  प्रत्येक  समाचार-पत्र  की  कितनी-कितनी  घनरादि  प्राप्त  हुई  ?

 सूचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  धमंवीर  fag)  :  तथा  अपेक्षित

 waaTa  सूचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्रालय  के  पास  उपलब्ध  नहीं  है  क्योंकि  इन  somal  का

 कलाप  विभिन्‍न  मंत्रालयों  के  अन्तगंत  बझाता  है  |

 Development  of  industries  in  joint  ventures  in  Bihar

 4273,  Shri  Madhukar  :  Will  the  Minister  of  Industrial  Dovelopment  and  Science
 Technology  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Goverment  of  Bihar  have  formulated  aay  scheme  to  devetop  indust-
 ries  in  the  form  of  joint  ventures;

 (b)  whether  the  scheme  has  been  receiyed  by  the  Central  Government;

 (c)  if  so,  the  number  of  new  industries  proposed  to  be  set  प्  in  Bihar  under  the
 scheme  the  progress  made  in  this  regard  so  far  ;  and

 (d)  whether  the  Central  Government  have  also  made  arrangements  to  call  for  time
 to  time  on  the  industrial  progress  in  Bihar  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Industrial  Development  (Shri  Siddheshwar

 Prasad)  :  (8)  to  (c)  No.  such  scheme  has  been  received  in  the  Ministry  of  Industrial

 Development.  However,  the  Bihar  State  Industrial  Development  Corporation  has  submitted

 during  1972  six  applications  under  the  Industries  (OD  &  R)  Act,  1951  for  manufacture  of

 Caprolactum  Ammonia  Sulphate,  Glass  Bottles,  Beer,  Particle  Board,  Oxygen  and  Acetyl-

 ene,  Soda  Ash  and  Ammonium  Chloride  and  there  are  under  various  stages  of

 examination.

 (d)  Consultations  are  held  with  various  State  Governments  from  time  to  time,

 Setting  up  of  industries  in  Bihar  in  Private  Sector  rather  than  Public  Sector

 4274,  Shri  Madhakar  :  Will  the  Minister  of  Industrial  Development  and  Science

 and  Technology  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  more  industries  have  been  set  up  in  Bihar  in  private  sector  than  in

 pliblic  sector  under  the  Fourth  Five-Year  Plan;

 (b)  whettier  it  is  the  Government’s  policy  to  encourage  public  sector  investment

 more  than  the  private  sector  investment  in  Bihar;
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 ee  eee
 (c)  if  so,  the  reasons  for  expanding  private  capital  in  Bihar;  and

 (d)  the  comparative  fi
 the  period  ?

 gures  of  public  and  private  sector  investments  in
 Bihar  during

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministr  y  of  Industrial  Development  (Shri  Siddheshwar
 Prasad):  (a)  to  (d).  During  the  Fourth  Plan  an  outlay  of  approximately  Rs.  800  crores
 has  been  envisaged  for  completion  /setting  up  of  about  15  Central  Industrial  projects  in  the
 State  of  Bihar.  In  addition,  on  outlay  of  the  State  Government,  on  medium  and  large
 industries  for  the  Fourth  Plan  period  has  been  indicated  as  Rs.  7  crores.

 In  the  private  sector,  during  the  years  1969,  1970,  1971  and  during  the  first  half  of
 1972,  57  licences  and  39  letters  of  intent  have  been  issued  in  respect  of  the  State  of  Bihar.
 A  number  of  applications  for  licence/letter  of  intent  are  also  under  consideration.  Data
 on  actual  investment  in  the  above  industrial  projects  in  the  private  sector  are,  however,
 not  available.

 Government’s  policy  is  to  secure  balanced  development  of  both  public  and  the
 private  sector.

 Setting  up  of  industries  in  backward  Districts  of  Bihar

 4275.  Shri  Madhukar :  Will  the  Minister  of  Industrial  Development  and  Science

 and  Technology  be  pleased  to  state

 (a)  whether  any  assessment  in  regard  to  the  industrially  backward  Districts  in
 Bihar  has  been  made;

 (b)  if  so,  the  names  of  such  backward  districts  and  the  names  of  the  industries

 being  set  up  there  with  the  help  of  Centre;

 (c)  whether  Bihar  Government  have  prepared  a  scheme  in  regard  to  the

 to  be  set  up  in  such  backward  districts;  and

 (d)  if  so.  the  outlines  thereof  and  the  time  by  which  this  scheme  is  to  be

 implemented  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Industrial  Development  (Shri  Siddheshwar  Prasad);
 (a)  &  (b).  Bihar  has  been  identified  as  one  of  the  backward  States  bv  the  Pande  Working
 Group,  Six  of  its  Districts  which  have  been  selected  for  10°/,  Central  subsidy  scheme  are

 Darbhanga,  Bhagalpur,  Champaran,  Saharsa.  Plamau  and  Santhal  Parganas.  In  addition
 to  these:  the  districts  of  Saran,  Purnea  and  Muzzafarpur  are  also  entitled  to  the  conces-
 sional  finance  schemes  of  the  Central  Financing  Institutions.  The  IDBI  survey  of  industria,
 potential  has  thrown  up  project  ideas  for  setting  up  industries  relating  to  cement.  coall

 aluminium,  mica,  ceramics,  paper.  petro-chemicals.  textiles,  jute  goods,  sugar.  dairy,
 fertilizers,  steel,  etc.  It  is  primarily  for  the  State  Goverment  to  create  a  climate  to

 attract  entrepreneurs  in  these  fields  to  the  backward  areas  with  the  incentives  made
 available  by  Government  of  India  and  the  Central  Financing  Institutions  as  well  as  its

 own  incentive  schemes.  Units  engaged  in  the  manufacture  of  engineering  and  chemical
 items  (including  paper)  in  the  districts  of  Champaran,  Palamau,  Darbhanga,  Santhal
 Parganas,  Purnea,  have  heen  sanctioned  financial  assistance  on  concessional Bhagalpur,
 terms  by  thc  Central  financial  institutions  to  the  extent  of  about  Rs.  17  crores,

 (c)  &  (d).  Government  of  India  are  not  awaze  of  any  such  plan  so  far.
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 Reopening  of  closed  industrial  units  in  Bihar

 4276.  Shri  Madhukar  :  will  the  Minister  of  Industrial  Development  and  Science  and

 Technology  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  medium  and  big  industrial  units  in  Bihar  which  have  been  lying

 closed  for  the  last  one  year  ;

 (b)  the  number  of  labourers  rendered  jobless  thereby  ;

 (c)  the  reasons  therefor  ;  and

 (d)  the  action  taken  by  Government  in  this  regard  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Industrial  Development  (Shri  Siddheshwar

 Prasad)  :  (a)  to  (d).  The  information  has  been  called  for  and  will  be  pleaced  on  the

 Table  of  the  House,  when  reeeived.

 Development  of  Small  Scale  Industries  in  Bihar  during  Fifth  Plan

 4277,  Shri  Madhukar:  Will  the  Minister  of  Industrial  Development  and  Science
 and  Technology  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Bibar  State  is  lagging  far  behind  several  other  States  in  the  matter  of

 development  of  small  scale  industries  ;

 (b)  if  so,  the  pace  of  investment  in  the  small  scale  industries  in  Bihar  during  the

 Fourth  Five  Year  Plan  and  how  dons  it  compare  with  that  in  Maharashtra.  Mysore,

 Gujarat,  Punjab  and  Haryana  ;

 (c)  whether  Government  have  chalked  out  any  scheme  for  the  development  of
 small  scale  industries  of  Bihar  during  the  Fifth  Plan  at  a  faster  pace  ;  and

 (d)  if  so,  the  outlines  thereof  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Industria!  Development  (Shri  Siddheshwar

 Prasad)  :  (a)  &  (b).  The  Fourth  Plan  outlay  and  the  Progress  of  expenditure  in  respect  of

 small  scale  industries  in  Bihar,  Maharashtra,  Mysore,  Gujarat,  Punjab  and  Haryana  are

 as  follows
 न्

 1969-70  1970-71  1971-72  1972-73  Total
 No.  Name  of  Fourth  ee  ne

 the  State  Plan  Actuals  Actuals  Anticipa-  Approved
 Outlay  ted  Expen-  Outlay

 diture.

 Bihar  385,00  42.31  60.78  78.79%  71.25**  253.13
 Aah  arashtra  300.00  34,53  56.48  68.42  7217  226.60

 125,00  18,72  11.0 dle? 5 Mysore  15,51  15.00  60.82

 4  Gujart  156,00  23.91  22.05  31.93*  88,12**  166.01

 5  Punjab  783.15  139.53  115.42  67.40*  65.05**  378.40

 6.  Haryana  358.00  40.27  45.69  51,65*  34,57**  172.18

 ie  ee

 *Figures  represent  actual  expenditure.

 represent  anticipated  expenditure,
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 a

 (c)  and  (d).  The  proposal  drawn  up  by  the  Small  Scale  Industries  Development

 Organisation  envisages  possibility  for  creation  of  2  lakh  new  units  in  the  country  during
 the  Fifth  Five  Year  Plan  period.  Statewise  détails  have  not  been  workedout.

 प्रेस  सूचना  व्युरों  हारा  बम्बई  के  देनिक  के  सई  दिल्‍ली  संवाददाता  के  प्रत्यय

 पत्र  को  वापिस  लिया  जाना

 4278,  श्री  एस०  सी०  सामन्त
 :

 क्या  श्रौर  प्रसारण  मंत्री  ag  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  प्रैस  सूचना  व्यूरो  ने  बम्बई  के  दैनिक  समाचार  पत्र  के  नई  दिल्‍ली

 स्थित  warearar  का  प्रत्यय  पत्र  हाल  में  वापिस  ले  लिया  है  ;  ax

 क्या  सरकार  1972  को  समाप्त  होने  वाले  गत  तीन  वर्षों  में  इस

 संब्राददाता  के  रुतबे  तथा  कार्य  के  बारे  में  इस  समाचार-पत्र  ,
 प्रेस  सुचना  ब्यूरो  तथा  say

 मन्त्रालय  के  बीच  हुए  पत्नाचार  का  पुरा  fears  सभा  पटल  पर  रखेंगे  ?

 सूचना  पौर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (at  THANT  :  हां  ।

 (a)  सम्बन्धित  पत्र-व्यवहार  की  प्रतियां  सदन  की  मेज  पर  रख  दी  गई
 थालय

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०

 Special  Employment  Schemes  Submitted  by  State

 Shri  Onkar  Lal  Berwa  ६  Will  the  Minister  of  Planning  be  pleased  to  state  : 4279,

 whether  a  sum  of  about  Rs.  90  crores  has  been  sanctioned  during  the  current (a)

 year  for  special  employment  schemes  sent  Fy  various  States  ;  and

 (b)  if  so  the  salient  features  of  the  schemes  sent  by  various  States  and  the  number

 of  persons  who  have  been  provided  regular  and  suitable  employment  so  far  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Planning  (Shri)  Mohan  Dharia)  :  (a  and  (b),
 A  sum  of  Rs.  26.5  crores  was  allocated  in  the  Central  Budget  for  1972-73  for  providing
 assistance  to  various  State  Governments  on  population  basis  for  formulating  special

 employment  programmes  for  the  benefit  of  rural  and  urban  job  seekers,  on  the  understand-

 ing  that  the  State  Governments  would  also  mobilise  additional  resources  at  least  to  an

 equal  extent.  A  sum  of  Rs.  50  lakhs  was  also  allocated  to  the  Union  Territories  for

 taking  up  similar  Programmes.  Some  of  the  State  Governments  indicated  their  inability
 to  mobilise  additional  resources  and  formulated  programmes  limited  to  the  entent  of

 Central  assistance.  Proposals  involving  an  outlay  of  Rs.  42.2  crores  formulated  by.  State

 Gevernments  and  Union  Territories  have  been  approved  by  Planning  Commission.  It  is

 expected  that  these  programmes  will  generate  employment  opportunities  to  the  extent  of

 3.70  lakhs  including  11,000  engineers.  The  main  features  of  these  schemes  have  been

 described  in  the  brochure  on  ‘Employment  Opportunities’  copies  of  which  are  available  in

 the  Library  of  the  Parliament  and  have  also  been  circulated  to  the  Members  of
 Parliament,
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 देल  में  गरोबी  के  काररख

 4280.  श्री  arraee AAR > FIT सोलंकी  :  क्या  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  देवा

 में  safes  गरीबी  के  क्या  कारण  हैं  जब कि  सरकार ने  गरीबी को  ge  करने  के  लिए  अनेक

 उपाय  करने  का  उपाय  किया  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  :  भारत  में  गरीबी के  कारशा  F—

 (1)  विकास  (2)  असमानताएं  ।  देश  के  विकास  तथा  असमानतायें  घटाने  के  लिये  किए

 गए  उपायों  से  कुछ  प्रतिफल  प्राप्त  हुए  हैं  परन्तु  वे  इतने  ज्यादा  नहीं  हैं  कि  स्थिति  में  श्राघारभूत

 परिवतंन  ला  सकें  ।  अतः  पांचवी  योजना  के  दौरान  इस  दक्षा  में  किए  जाने  बाले  प्रयत्नों  में  काफी

 वृद्धि  करने  का प्रस्ताव है  ।

 दिल्ली  में  का  सान्यता-प्राप्त  संवाददाता

 4281.0
 श्री  e  हालदार

 :  क्या  सूचना  ate  प्रसारण  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 कंरेंगे कि  :

 बम्बई  का  समाचार  पत्र  ‘quar’  देनिक  प्रेस  इन्फोर्मेशन  ब्यूरो  की  सुविधाश्रों  के

 माध्यम  से  केन्द्रीय  सरकार  के  समाचार  भेजने  के  लिए  नई  दिल्‍ली  में  कब  से  पुर्णकालिक  मान्यता

 प्राप्त  संवाददाता  रखे  हुए  हैं  ;

 क्या  1972  में  प्रेस  इन्फोर्मेशन  ब्यूरो  को  इस  समाचार-पत्र  की  से

 एक  पत्र  मिला  था  जिसमें  उसे  यह  बताया  गया  था  सम्बन्धित  संवाददाता  केवल  संसद्‌  के

 दोनों  सदनों  के  ही  समाचार  भेजता  सरकार  के  समाचार  नहीं  भेजता  है  ;  और

 सरकार  द्वारा  इस  संवाददाता  को  दी  गई  मान्यता  की  सुविधाओं  को  तुरन्त  वापिस

 न  लेने  के  क्या  कारण  थे  ?

 सूचना  श्रौर  प्रसारण  मन्त्रालय  में  Tq-Aeat  (ait  धर्मवीर
 :  इस  पत्र  का

 नई  दिल्‍ली  में  14  arg,  1969  से  27  1972  तक  एक  प्रत्यायित  संवाददाता  था  ।

 तथा  महाराष्ट्र  qe  प्राइवेट  जो  पत्र  के  मालिक  के

 प्रबन्ध  निदेशक  से  1972  में  एक  पत्र  प्राप्त  gar  था  wer  बातों  के  यह  लिखा

 था  दीपक  बी०  श्रार०  चौघरी  लोकसभा  तथा  राज्य  सभा  की  कार्यवाहियां  कवर  करने  के

 लिए  हमारे  दिल्‍ली  के  संवाददाता हैं  ।  वह  हमारे  नियमित्र  सबेतन  कमंचारी  नहीं  हैं  (1

 जब  इस  पत्न  पर  कार्रवाई  विचाराधीन  श्री  चौघरी  को  श्रव्यावसायिक  आचरण  में  रत

 पाया  मामले  पर  केन्द्रीय  प्रैस  प्रत्यायन  समिति  द्वारा  विचार  किया  गया  और  उनकी

 सिफारिश  पर  उनके  प्रत्यायन  को  वापिस  ले  लिया  गया  ।
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 प्रेस  संवाददाता  का  शत्रु  देशों  का  एजेंट  पाया  जाना

 4282,  श्री  argaa  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  से  प्रत्यय  पत्र  प्राप्त  एक  प्रेस  संवाददाता  जो  पहले

 बसमतीਂ  के  लिए  तथा  अब्र  के  लिए  काय  करता  है  aa  देशों  का  एजेंट--जानकारी  देने

 वाला  पाया  गया  है  ;  श्रौर

 इस  पत्रकार  के  सम्बन्धों  के  बारे  में  प्रेस  सूचना  ब्यूरो  को  सुचित  करने  में  gg

 मंत्रालय  तथा  2122.0  ब्यूरो  क  aqaT  रहने  के  क्या  कारर

 पह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  जी  श्रीमन्‌  ।

 इस  प्रकार  की
 कोई

 नहीं  हुई  तथा  प्रइन  नहीं  उठता  |

 समाचारपत्रों
 में  कबरे  नतकियों  के

 नंगे
 तथा  मड़काने  वाले  चित्रों  के  विज्ञापन

 4283.  श्रीमती  सावित्री  क्या  सूचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 (#)  दिल्‍ली  तथा  अन्य  बड़े  नगरों  के  लगभग  सभी  समाचारपत्रों  में  विज्ञापनों  के  रूप  में

 कैबरे  नतंकियों  के  नंगे  तथा  भड़काने  वाले  चित्र  छापे  जाते  हैं  ;

 क्या  ऐसे  विज्ञापनों  से  युवा  पीढ़ी  के  नाजुक  मन  पर  हानिकारक  प्रभाव  पड़ने  की

 है  5  श्योर

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  समाचारपत्रों  तथा  पत्रिकाओं  में  ऐसे  विज्ञापनों

 को  छपने  से  रोकने  का  है  ;  और  यदि  तो  कब  तक  ?

 सचना  ole  SHATLUY  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  घर्मवोर  तथा  नंगे

 चित्र  नहीं  छापे  जाते  यद्यपि  कभी-कभी  चित्रों  को  अभद्र  तथा  उत्तेजक  माना  जा  सकता  है  जिससे

 हानिकारक  प्रभाव  पड़  सकता  है  ।  प्रश्न  के  सभी  पहलुश्रों  पर  ग्रह  मंत्रालय  तथा  श्रन्य  सभी

 सम्बन्धित  हितों  के  परामदषं  से  विचार  किया  जायेगा  |

 समाचारपत्र  उद्योग  को  श्रपीलें  की  गई  हैं  कि  वे  इस  प्रकार  के  विज्ञापनों  को  न  छापें

 दण्डात्मक  कार्रवाई  सम्बन्धित  राज्य  सरकार  के  ्रन्तगंत  प्राधिकारियों  द्वारा  की  जानी  है  ।

 शिक्षित  बेरोजगारों  के  लिए  काम

 4284,  श्री  पी०  dear  सुब्बया  :  क्या  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  fafeta Sosa  को  काम  देने  सम्बन्धी  योजनाश्रों  में  कोई  प्रगति  नहीं

 हुई  है

 यदि
 तो

 इसके  कया  कांरण  हैं  ;
 श्रौर
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 को  तेजी  से  क्रियान्वित  करने  के  f  7
 क

 क्या  कार्यवाही दी  गई  है  श्रथवा

 करने  का  विचार है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  से  शिक्षित  बेरोजगारों

 की  स्कीमों  का  सुश्रपात  1971-72  में  किया  गया  था  श्रौर  निम्नांकित  कार्यक्रमों  के  12.07

 करोड़  रुपये  की  राशि  स्वीकृत  की  गई  थी

 (1)  प्राथमिक  शिक्षा  का  विस्तार  तथा  कोटि  में  सुधार ;

 (2)  ग्रामीण  इंजीनियरिंग  संवेक्षण  ;

 (3)  कृषि  सेवा  केन्द्र

 (4)  उपभोक्ता  सहकारी  भण्डारों  का  विस्तार

 (5)  उद्योगों  की  स्थापना  के  लिए  उद्यमियों  को  वित्तीय  सहायता  :

 (6)

 bit  बेत

 8  भन्तगंत
 पांचवीं  योजना  में  सड़क

 fraia  कार्यो  के  अन्वेषण पर

 भ्रग्निम  कार्रवाई ;

 (7)  ग्रामीण

 ग

 sen  के  लिए  श्रभिकल्प  एककों  की  स्थापना  |

 ये  नई  स्कीमें  कार्यक्रमों  को  तैयार  करने  में  मंत्रालयों  को  कुछ  समर्य॑  लगा

 1971 स्वीकृतियाँ
 के  बाद  ही  जारी

 की
 जा  सकी

 ।
 इन  कार्यक्रमों  के

 कार्यो  वयन  के  लिए  वर्ष  के  दौरान  राज्य  aware  को  श्रस्तिम  रूप  से  9.81  करोड़  रुपये  की  राशि

 दी  गई  थी  ।  वर्ष  1972-73  के  दौरान  इन  कार्यक्रमों को  जारी  रखने  तथा  विस्तार के  लिए

 41.95  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था की  गई  वर्ष  1971-72  में  पहले से  तयार की  गई  स्कीमों

 पर  काम  हो  tat  श्रौर  श्राद्या  है  कि  1972-73  के  इन  को  पूरी  तरह  कार्यान्वित  कर

 fear  ज़ायेगा  ।

 वैज्ञानिकों  तथा  इंजीनियरों  को  रोजगार  देने  की  स्कीमों  के  लिए  भी  1972-73  में  20

 करोड़  रुपये  की  राशि  रखी  गई  है  ।  जिन  विभिन्‍न  अभिकरणों  के  रोजगार  देने  की  क्षमता

 उनके  लिए  श्रावइ्यक  स्कीमें  तैयार  की  जा  रही  है  ।  इस  प्रकार  की  स्कीमों  को  तैयार  करने  के  लिए

 विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  विभाग  ने  वैजञनिकों  के  पैगल  गठित  किए  हैं  ।  इन  परिकल्पित  स्कीमों  में

 सामान्यतया  ये  बातें  द्यामिल है

 (1)  सिंचाई  ate  बिजली  परियोजनाश्रों  का  सर्वेक्षण  तथा  अन्वेषण  ;

 (2)  प्राकृतिक संसाघन  सर्वेक्षण

 (3)  प्रौद्योगिकी  स्वावलम्बन के  लिए  विकास  भर  अनुसंधान  परियोजनाएं  ;

 (4)  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  ;  श्रौर

 (5)  वैज्ञानिक  तथा  तकनीशियनों  द्वाराਂ  श्रपना  ter  श्रारम्भ  किया  जाना
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 वैज्ञानिकों  के  लिए  तैयार  A  गई  गई  7.62  arte  रुपयों  कै  परिव्यय  की  में  योजना

 आयोग  द्वारा  पहले  ही  शभ्रनुमोदित  की  जा  चुकी  हैं  |

 इसके  सरकार  द्वारा  जी  श्रनेक  अन्य  tay  शुरू  की  गई  हैं  site  fast  हवाला

 योंजना  STAT  की  पुस्तिका  रोजगार  की  सुविधायें  में  दिया  गया

 उनके  द्वारा  भी  विभिन्‍न  वर्गों  के  शिक्षित  बेरोजगारों  को  रीजंगार  मिलेगा  ।

 इन  स्कीमों  के  भ्रन्तगंत  स्वीकृत  निधियों  के  उपयोग  की  घीमीं  गति  के  मुख्य  कारण  y—

 मार्गदर्शक  सिद्धान्तों  की  केन्द्रीय  मन्त्रालयों  व  राज्य  सरकारों  द्वारा  कःयेक्रमों  के  निष्पादन

 में  काफी  समय  लगने  के  साथ  साथ
 कर्म  चारियों  की  नियुक्ति  और  warafaa  तन्त्र  संगठित  करने

 में  भी  काफी  समय  लगा  ।

 इन  स्कीमों  का  ठीक  ठीक  कितनां  प्रभाव  पड़ेंगा  इस  बारे  में  भी  अभी  बताना  सम्भव

 फिर  भी  इन  स्कीमों  कीं  ध्रंगति  की  मन्त्रालय  तथा  योजना  अयोग  निरस्तर  समीक्षा  कर  रहे  हैं

 शौर  इन  कार्मफ्रबों  के  घ्लीघ्नता  से  कार्यान्वित  करने  के  लिए  हर  सम्भव  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  |

 राज्यों  में  बेरोजगारी  दूर  करना

 4285.  श्री  tito  eer  सुख्क्या  :  धोनी  Heft  बेरीजमारी  को  टर  करने  के  लिए

 रान्यों  हारा  प्रस्तुत  योजनाओं  के  बारे  में  22.0  1972  के  प्रदन  संख्या  1203

 के  उज्र  के  सम्बन्घ  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  बया  राज्य  स्तर  पर  संगठित  चलाने  तथा  निष्पादन  के  लिए  किसी  उच्च

 Frere  के  कारण  गोजनाओं  में  विलम्ब  हो  रहा  है  शौर  इस  प्रयोजनाथ  कोई  श्रनुवर्ती

 wed aft भी  नहीं  हैं  ;  और

 यदि  तो  इस  दिशा  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  है
 ?

 योजना  मस्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  मोहन  :  ate  इन  स्कीमों  का

 सूत्रपात  चलू  ag  मैं  किया  गया  हैं  ।  ईतनी  जल्दी  इनकी  safe  का  विश्लेषण  करना  सम्भव  नहीं  |

 राज्य  सरकारों  ने  इन  कार्यक्रमों  के  महत्व  को  माने  लिया  है  site  कार्यान्वयम  झौर  समन्वय

 aa  करने  के  fee  सरकारी  स्तर  पर  aaa  यहाँ  व्यवस्था  की  है  |

 जन
 श्रान्दोलम

 पर
 नियंत्रण  रखने  के  लिए  aia  गैस  गोलों  का  प्रयोग

 4286,  श्री  पी०
 बेंकटा  सुब्बया

 :
 क्या  गृह  मंत्री

 यह
 वताने

 की
 कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  गेस  के  गोलों  पर  ary  लाइट  का  उपयोग  करने  से  उन  में  श्राग  लग  जाती

 है  और  गोलों  से  गैस  का  निकलना  तुरन्त  बन्द  हो  जागा  है  ;

 कया  जन  पेर  नियंत्रण  रखने  के  लिये
 ag  हथियार  बेकार  हो  गया  है  ;

 और

 यदि  at,  तो  इस  aah  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  fare  है  ?
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 ह  संप्ररलथ में उप-मंत्रो में  प-म्रंत्री  एफ०  ewe  :  {w) Ft agi जी  शीनु  ।

 जी  श्रीमान्‌  |

 seat  नहीं  उठता ।

 चन्डीगढ़  सम्बन्धी  पंचाट  का  feareaaay

 4287.  थ्री  श्री०  बकदा  घुब्बय़ा  :
 क्या  गृह  मन्नी  अह  ब्रत्ताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  चण्डीगढ़  के  ary  में  प्रधान  मन्त्री  द्वारा  जनब्ररी  1970  में  दिये  गये  पंचाट

 को  कार्यरूप  देने  के  मामले  में  कोई  प्रगति  हुई  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  श्रौर

 इस  प्रामले  में  सरकार  का  विचार  क्या  कट्टम  उठाने  का  है
 ?

 गृह  मन्त्रालय  में  3q-ReFt  एफ०  एच०  :  29  1970 के  को  जिम

 Sila  बरकार  के  निणुय  के  श्रनुसार  चन्डीगढ़  को  प्रघिक्र  से  अधिक  पांच  ad  की  अवधि  के  लिए

 सघ  राज्य  क्षेत्र  रहना  है  ।  अगली  कार्यवाही  इस  निधेय  को  कार्यान्त्रत  करने  के  लिए  उपयुक्त

 समय  पर  संविधान  के  अनुच्छेद  3  के  अधीन  कानून  बनाना  है  ।

 waa  लोगों  के  Crsevriz  के  लिए  qa  ant  मध्यवय  स्तर  के  Bay  को  स्थापना

 4288,  श्री  पी०  deat  Asqat  :  क्या  योजसा  मन्त्री  यह  बताने  की  Har  करेंगे  कि  :

 क्या  ग्रामीण  को  रोजगार  के  श्रवसर  प्रदान  करने  के  लिये  श्रधिक  से  भ्रघिक

 लघु  तथा  मध्यम  स्तर  के  उद्योग  स्थापित  करने  की  आवश्यकता  पर  विचार  किया  गया  है  ;

 भ्रौर यदि  तो  उसके  क्या  परिम  निकले

 इस  दिशा  में  क्या  कदम  उठाए  जा  @  हैं
 ?

 योजना  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  मोहन  :
 से  (7)  श्रष॑-लहरी

 भोर

 पिछड़े  क्षेत्रों  सहित  ग्राभीणा  क्षेत्रों  में  विकेन्द्रीकरण
 के  श्राघार  पर  रोजगार  के  श्रवसर  सुलभ  ace

 के  लिए  मध्यम  व  ag  उद्योगों  के  संवर्धन  के  बारे  में  अनेक  उपाय  अपनाए  गए  विकास

 क्रम  विशेषकर  amar  तथा  लघु  उद्योगों  में  ऋण  सुविधायें  उपलब्ध  goa  सामग्री  के

 BEAT,  aaa  फैक्ट्री  के  स्थात  आदि  की  स्कीमें  शामिल  की  गई  चौथी  योजना

 प्रवधि  के  वित्तीय  संस्थानों  द्वारा  रियायती  दरों  पर  घन  उपलब्ध  किया  जा  है
 श्र

 चुने  हुए  औद्योसिक  दृष्टि  से  पिछड़े  क्षेक्षों  में  मध्यम  तथा  लघु  उद्योगों  के  संवर्धन  के  लिये
 विनियोजन

 इमदाद  की  केन्द्रीय  स्कीम  दुरू  की  गई  है  1  इन  उड्योगों  के  qaqa  क्री

 vu

 स्कीमें  का  ब्यौरा

 योजना  श्रायोग  की  पुस्तिका
 की  सुविधायें  (xeqarratiz  अपरचुनिटीज

 में  दिया  गया

 इस  पुस्तिक्रा  की  प्रतियां  संसद्‌  सदस्यों  में  पहले  ही
 प्रचारित  की  ज़ा

 चुकी  हैं
 ।
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 aq  1973-74  के  लिये  श्रानघ्  प्रदेश  तथा  केरल  के  लिये  वाधिक  योजनायें

 4289.  श्री  जाज॑  :

 श्रीमती  भागंवी  तनकप्पन :

 क्या  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  श्रान्घ्र  प्रदेश  तथा  केरल  राज्य  सरकारों  ने  झ्रपने  अपने  राज्यों  के  लिये

 ay  1973-74  के  लिए  वार्षिक  योजनायें  केन्द्रीय  सरकार  को  स्वीकृति  के  लिये  भेज  दी  हैं  ;

 यदि  तो  प्रत्येक  राज्य  की  योजना  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ;  श्र

 उन  पर  केन्द्रीय  सरकार  ने  क्या  निर्णय  किया  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  :  are  प्रदेश  सरकार  ने

 at  तक  वार्षिक  योजना  1973-74  के  लिये  प्रस्तावों  का  प्रारूप  नहीं  भेजा  है  ।  केरल  सरकार  ने

 ऐसे  प्रस्ताव  भेज  दिये  है ं।

 ae  1973-74  के  लिये  केरल  के  वार्षिक  योजना  प्रस्तावों  के  प्रारूप  वी  मुख्य  बातें

 बताते  हुए  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  है
 ।

 केरल  सरकार  के  मसौदा  प्रस्तावों  पर  4  तथा  5  1972  को  कार्यकारी

 दलों  द्वारा  विचार-विमद्यों  किया  गया  था  ।  वार्षिक  योजना  1973-74  के  कुछ  परिव्यय  तथा  इसके

 क्षेत्रवार  वितरण  के  सम्बन्ध  में  भ्रंत्िम  निणुंय  राज्य  सरकारों  से  प्र  परामद  कर
 शीघ्र  ही  ले

 लिया  जायेगा ।

 1.  केरल  arias  योजना  1973-74  को  मुख्य  बातें

 (1)  केरल  सरकार  द्वारा  गयां
 वित्तीय  करोड़  रु०

 (2)  क्षेत्रों  के  झन्तगेत  राज्य  सरकार  द्वारा  गये  भौतिक  लक्ष्य  नीचे

 aan  eRe

 मद  एकक  19  73-74
 प्रस्तावित

 लक्ष्य

 1.  कृषि

 1500 arent  उत्पादन  000  मी०  टन

 50
 लघु

 सिंचाई
 के  भ्रन्तगंत

 000
 हैक्टर

 क्षेत्र  (az)

 पंत्रीकृत  नौकायें  संख्या  50.0
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 मद  एकर्क  1973-74  प्रस्तावित

 लक्ष्य

 121.26 2.  सिचाई  क्षमता  (3a)  000  हैक्टर

 3,  ऊर्जा

 पदा  की  गई  विद्युत  एम०  Fo  डब्ल्यू०  एच०  2684

 ग्रामीण  विद्युतीकरण

 विद्य  तीकृत  गांव  सख्या  100

 4.  यातायात  एवं  संचार

 000  किलोमीटर  10.40 सड़कें  (cat) )

 सामान्य  दिक्षा

 नामांकन--कक्षा  1-5

 6-11  ag at  की

 जनसंख्या  के  अनुपात

 112 के  अनुसार  प्रतिशत

 wart  6-8

 वर्ग  11-14  प्रतिद्यत  65

 इंजीनियरिंग  कालेजों

 में  वार्षिक  प्रवेश  1046

 6.  ध्रावाव

 300 निम्न  आय  वर्ग  अ्रावास  संख्या

 ee

 arerararait  की  arfufsas  vara  से  a

 4290.  श्री  नरेन्द्र  कुमार  area  :

 श्री  हुकम  चन्द  कछुवांय :

 क्या  सुचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 गत  तीन  वर्षों  में  श्राकाशवाणी  के  विभिन्‍न  स्टेशनों
 की

 वाशिज्यिक  से

 कितनीਂ  आय

 गाकाशवाणी  की  वाणिज्यिक  सेवाओं  की  ara  को  देखते  हुए  कया  रेडियो

 विजन  लाइसेंस  शुल्क  में  कटौती  की  सिफारिश  करने  का  कोई  प्रस्ताव  के

 atk

 यदि  gi,  तो  प्रस्ताव  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 1.1  19
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 सूचना  भोर  प्रसारण  मन्त्रालय  में  उप-मंत्री  (eit  yA  faz)  :  जानकारी  संलग्

 विवरण  में  दी  गई  है  ।  में  रखा  गया  ।  वेखिए  संख्या  एल०  टी०  4020/72]

 नहीं  ।

 ser  नहीं  उठाता |

 सरकारी  तथा  गर-सरकारी  क्षेत्रों  में  टेलोधिजन  सेटों  का  बनाया  जाना

 4291.
 नरेन्द्र  कुमार  साल्वे

 :
 कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकारी  तथा  गैर-सरकारी  दोनों  क्षेत्रों  में  विभिन्‍न  आकार  के  टेलीविजन  सैट  बनाने

 की  लाइसेंस  प्राप्त  क्षमता  FAT

 देश  में  भावी  तीन  वर्षों  के  दौरान  कितने  टेलीविजन  set  की  आवश्यकता

 श्रौर

 विभिन्‍न  प्रकार  के  टेलीविजन  सैट  जनता  को  कम  से  कम  कितने-कितने  मुल्यों  पर

 उपलब्ध  होगे  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  ary  :  सभी  प्रकार  के  स्क्रीन  साइज

 के  do  वी०  सैटों  की  स्वीकृत  क्षमता  प्रति  वर्ष  2.8  लाख  से  ऊपर  है  ।  इसमें  से  1,10,000

 सेटों  की  क्षमता  संगठित  तथा  सरकारी  क्षेत्र
 के

 लिये  स्वीकार  की  जा  gat  है  ak

 1,70,000  से  अधिक  सेट  लघु  उद्योग  क्षेत्र  के  लिये  हैं  ।

 1969  में  ग्राकादावाणी  द्वारा  माँग  सम्बन्धी  श्रध्ययन  किया  श्रोर  म्रनुमान

 लगाया  कि  aga  ta  वर्षीय  योजना  के  aa  तक  3,70,000  सेटों  की  श्रावस्यकता  पड़ेगी  ।  इस

 झाधार  पर  टी०  वी०  की  कीमत  2000/-  रुपये  निर्धारित  है  जो  पहले  लगाये  जा  चुके

 श्रागामी  तीन  वर्ष  तक  की  सम्भाषित  श्रावद्यकता  जो  1975  के अ्रन्त  तक  होगी  तीन  लाख  से

 अघिक  ही  होगी  ।  टी०  वी०  सेटों  की  मांग  से  do  वी०  सेटों  को  कीमत  दुगनी  1250-1500/

 प्रति  ae  होने  की  सम्भावना है

 देश  में  निर्मित  det  की  जो  जनता  के  लिये  उपलब्ध  हैं  एक्साइज  तथा  बिक्री

 कर  को  निकाल  कर  निम्नलिखित  है

 स्क्रीन  साइज  कीमत

 23724"  2,050  रुपये

 1,800  रुपये

 fo  ato  dai  की  कीमते  नीचे  लाने  के  लिये  कुछ  आवश्यक  कदम  विचाराघीन  है

 (1)  उत्पादन की  प्रघिक  मात्रा  ea  तक  इलेक्ट्रानिक्स  घटकों  की  कीमतों  में  क्रमिक

 घटक  टी ०  सैटों  के  मूल्य  को  प्रभ  वित  करने  वाला  एक  ठोस  भाग  विशेष  रूप
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 भारत  सरकार  टी ०  ato  faraczgal  की  कीमत  aa  के  उपायों  पर  विचार  कर  रही  है  जो

 एक  मात्र  रूप  से  बड़ी  मदद  है  ।

 (2)  do  ato  सैटों  की  बड़ी  मात्रा  का  ताकि  मांग के  श्रनुकुल  Ara  इस

 fear  में  पार्टियों  को  एक  बड़ी  संख्या  को  स्वीकृत  प्रदान  की  गई  है  विशेषरूप  से  लघु  उद्योग  क्षत्र

 में  शरीर  यह  ara  की  जाती  है  कि  इससे  काफी  वाशिज्य  स्पर्धा  जागृत  होगी  |

 (3)  ट्रांजिस्टर  युक्त  टी०  वी  सेटों  का

 (4)  छोटे  पर्दे  वाले  टी ०  वी०  सेटों  का  श्रारम्भ  छोटे  टी०  वी०  ट्यूबों/पर्दों  से

 सम्बन्धित  तकनी मारके  टिंग  स्वरूप  है  जो  विचाराधीन  है  भ्रौर  शीघ्र  ही  निरांय  लिया  जायेगा  ।

 Loss  incurred  by  Bihar  Khadi  Gramodyog

 4292.  Shri  M.  S.  Purty  :  Will  the  Minisler  of  Industrial  Development  and  Science

 and  Technology  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Bihar  Khadi  Gramodyog  has  been  incurring  loss  of  rupees  four  thous-

 and  per  day;

 (b)  if  80,  since  when  it  has  been  running  in  loss  and  the  reasons  therefor;  and

 (c)  the  steps  taken  by  Government  in  this  regard  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  industrial  Development  (Shri  Siddheshwar

 Prasad)  :  (a)  &  (c).  Information  is  being  collected  and  will  be  placed  on  the  table  of  the

 House.

 दिल्‍ली  बम्बई  तथा  मद्रास  में  लघु  उद्योग  स्थापित  वाले

 saanaiat  को  सहायता  देना

 4293.  at  श्रार०  पी०  उलगनम्बी  :  क्या  भ्रौद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  दिल्‍ली  बम्बई  मद्रात  के  लघु  उद्योग  उद्यमियों

 को  केन्द्रीय  सरकार  ने  पृथक  पृथक  कितनी  राशि  बांटी  भर

 उक्त  श्रवधघि  के  दोरान  किसी  एक  उद्यमी  को  सहायता  को  ग्रचिक से श्रणिक से  अधिक

 कितनी राशि  दी  गई  है  ?

 श्रौद्योगिक  विकास  मन्त्रालय  सें  उप-मंत्री  सिद्ध  इवर  :  केन्द्रीय  सरकार

 व्यक्तिगत  उद्यमियों  का  रुपया  नहीं  बांटती  है

 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।
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 सरकारी  ऐजन्सी  के  माध्यम  से  बेरोजगारी  विज्ञान  स्नातकों  को  रोटरी  प्रिटिंग

 प्रेस  श्रादि  देना

 4294.  थी  श्भार ०  पी०  WaATAral : :  क्या  श्रौद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  देश  के  बेरोजगार  विज्ञान  स्नातकों  को  सरकारी  एजेन्सी  के  माध्यम

 से  रोटरी  प्रिटिंग  फेब्रीकेटिंग  तथा  वेल्डिंग  मशीनों  भ्रादि  देने  की  कोई  योजना  बनाई  है  ;

 और

 यदि  तो  उसकी  रूपरेखा  क्या  है  ?

 श्रौद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिद्ध  इवर  :.  और  (=)

 किराया  खरीद  योजना  के  श्रन्तंगंत  राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  और  न्य  लोगों  के  साथ  बेकार

 वैज्ञानिक  स्नातक  किराया  खरीद  के  श्रघार  पर  मशीनें  प्राप्त  कर  सकते  हैं  ।  राष्ट्रीय  लघु  उद्योग

 निगम  द्वारा  इस  श्रेणी  के  लोगों  के  लिए  अलग  से  कोई  योजना  तैयार  नहीं  की  गई  है  ।

 इंजीनियरों  को  रॉजगार  देने  के  किए  नियोक्ता  एककों  में  उत्पादकता  बढ़ाने  की  योजना

 4295.  थ्री  मुहम्मद  शरीफ  :  वया  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  बेरोजगार  इंजीनियरों  को  रोजगार  प्रदान  करने  की  योजना  के

 अन्तगंत  नियोक्ता  एककों  में  रोजगार  के  अधिक  श्रक्सर  पैदा  करने  के  लिए  सभी  राज्यों  से  एक

 योजना  की  सिफारिश  की  है  ;  और

 यदि  तो  योजना  की  रूपरेखा  क्या  है  श्रौर  इस  सम्बन्ध  में  क्या  प्रगति  हुई  है
 ?

 योजना  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्रों  (st  मोहन  :  ate  बेरोजगार

 इंजीनियरों  श्रौर  डिप्लोमा  धारियों  को  रोजगार  मुहैया  करने  की  efse  से  तैयार  की  गई  कई

 स्कीमों  में  से  एक  स्कीम  सरकार  द्वारा  इस  वर्ष  शुरू  की  गई  जिसके  द्वारा  25  लाख  रु०  या

 इससे  कम  जमा  पु  जी  वाले  vary  में  इंजीनियर  ate  डिप्लोमाघारियों  को  नियुक्त  किया  जा

 सकता है  |  इस  स्कीम  के  अनुसार  सरकार  एक  इ  जीनियरी-स्नातक  के  लिए  50  प्रतिशत  राज़

 जो  200  रु०  प्रतिमाह  से  श्रधिक  न  तथा  एक  fecalararay  के  लिए  125  रु०

 प्रतिमाह  की  राज  सहायता  एक  वष॑  की  अवधि  के  लिए  देती  इंजीनियरों  site

 माधारियों  की  रोजगार  मिलने  के  भ्रतिरिक्त  इस  योजना  से  युनिटों  की  उत्पादकशीलता  में  पर्याप्त

 सीमा  तक  सुधार  करने  मिलेगी  ।  एक  वर्ष  की  अवधि  पुरी  हो  जाने  पर  उद्योगपति

 चाहें  तो  ऐसे  इंजीनियरों  और  fecaiatarfzat  की  सेवा  जारी  रख  सकता  है  जो  उनकी  समभ  में

 उनवी  युनिट  के  लिए  उपयोगी  सिद्ध  हो  सकेंगे  ।  दूसरे  लोगों  को  इससे  इतना  अनुभव  मिल

 जाएगा  कि  वे  श्राम  निजी  रोजगार  स्थापित  कर  सकें  ।

 इस  स्कीम  की  प्रगति  का  अभी  से  अनुमान  लगाना  सम्भव  नहीं  क्योंकि  यह  स्कीम  केवल

 कुछ  ही  महीने  पूर्व  प्रारम्भ  की  गई  थी  ।
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 चौथी  पंचवर्षोय  योजना  के  लिए  श्रतिरिकत  संसाधन  जुटाना

 4296.  श्री  राज  राज  fag  देव  :  क्या  थोजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  से  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए

 श्रतिरिक्त  संसाघन  जुटाने  के  लिए  गंभीर  प्रयास  करने  के  लिए  कहा  है  ;

 यदि  तो  क्या  इसके  कोई  परिणाम  निकले  है  ;  ok

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  वित्त  पोषण  में  राज्यों  के  श्रतिरिक्त  संसाधनों  से  कितनी

 है  ?

 मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (sit  मोहन  राज्य  सरकारों

 को  समय-समय  पर  सलाह  दी  गई  कि  विकास  की  गति  में  तेजी  लाने  के  लिए  वे  अपनी

 योजनाओं  के  लिए  अधिकतम  श्रतिरिक्त  संसाधन  जुटायें  ।

 श्रौर  र राज्य  सरकारों  तथा  उनके  उद्यमों  द्वारा  अतिरिक्त  साघन  जुटाने  के

 लिए  जो  उपाय  बरते  गये  उनसे  चालू  वित्तीय  ag  के  दन्त  तक  लगभग  657  करोड़  रुपये  और

 चौथी  योजना  भ्रवधघि  के  दौरान  लगभग  996  करोड़  रुपये  उपलब्ध  होने  की  सम्भावना  है  जब
 कि

 चौथी  योजना  का  लक्ष्य  1098  करोड़  रुपये  रखा  गया  था  ।

 विज्ञान  ate  प्रौद्योगिकी
 दल  के  दौरे  पर  gar  व्यय

 4297.  श्री  ध्रार०  पी०  उलगनम्बी  विज्ञान  att  प्रोद्योगिकी  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 बया  श्रौद्योगिक  विकास  मंत्री  श्री  ato  सुब्रहमण्यम  की  श्रष्यक्षता  में  विज्ञान  शरीर

 प्रौद्योगिकी  दल  के  रूस  के  दौरे  पर  कुल  कितना  व्यय  हुआ  है  ;
 शौर

 दल  में  कौन-कौन  व्यक्ति  सम्मिलित  थे  तथा  उनके  पदनाम  क्या  है  ?

 झौद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  प्रोद्योगिकी  मंत्रो  ato

 लगभग  55,608.00  रुपये  |

 a)  प्रतिनिधि  मण्डल  के  सदस्यों  के  नाम  उनके  पदनामों  के  साथ  निम्नलिखित  हैं  :--

 1  श्री  सी०  सब्रह्मण्यम  मंत्री

 2.  श्रीमती  सब्रह्माण्यम

 3  डा०  वाइ०  नयदम्मा  महा  निदेशक  तथा  भारत  सरकार

 के
 वैज्ञानिक  तथा  श्रौद्योगिक

 अनुसन्धान  नई  दिल्‍ली  |

 4  श्री  एम०  एम०  सुरी  विज्ञान  और  प्रोद्योगिकी

 की  राष्ट्रीय  समिति  ।
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 5  डा०  बी०  डी०  तिलक  faders,  राष्ट्रीय  रासायनिक  TAT

 दाला  पुना  तथा  विज्ञान  और

 श्रौद्योगिकी  की  राष्ट्रीय  समिति  के

 सदस्य  |

 6  डा०  Yoo  धोष  झाधिक  श्रौद्योगिक

 विकास  मंत्रालय  ।

 7  श्री  पी०  बी०  HPUTTATAT  मंत्री  के  निजी  सचिव  ।

 भारत  में  खाद्य  निर्यात  एककों  के  बारे  में  केन्द्रीय  खाद्य  प्रौद्योगिकी  श्रन्नुसंघान  संस्थान

 द्वारा  निदेदिका  का  प्रकादान

 4298,  श्री  के०  लकप्पा :  क्या  विज्ञान  ake  प्रोद्योगिक्र  मंत्री  यह  wart  की  कपा

 करेंगे  कि

 (#)  क्या  मसूर  स्थित  केन्द्रीय  खाद्य  प्रोद्योगिकी  अनुसंधान  संस्थान ने  हाल  में  एक

 निदेशिका  प्रकादित  को
 है  जिसमें  भारत  में  खाद्य  पदार्थों  का  उत्पादन  कर  रहे  लगभग  10,000

 कारखानों  से  सम्बन्धित  सप्रेकित  जासकारी  दी  गई  है  ;:

 यदि  तो  इस  निदेशिका  में  कया  जानकारी  दी  गई  और

 खाद्य  प्रौद्योगिकी  के  लिए  यह  जानकारी  कितनी  लाभप्रद  रहेगी  ?

 विकास  war  fae  ote  प्रोद्योगिकी  मन्त्री  ato  arava)  :

 (=)  द्रभाष  तार  के  ऊत्पादों  के  freq  और  निर्माता  एककों

 की  स्थापना  के  वर्ष  सम्बन्धी  सुचना  निदेशिका  में  दी  गई  है  ।  इसके  श्रतिरिक्त  सम्बन्धित  सरकारी

 अनुसंधान  शौर  प्रशिक्षण  निर्यात  उन्नत  करने  वाले  खाद्य  उत्पाद

 के  खाद्य  मशीनरी  एवं  उपकरणों  के  संभरराकर्ता  एवं  भारतीय  खाद्य

 खाद्य  उत्पादों  के  लिए  भारतीय  मानक  संस्थान  के  उल्लेख  ste  खादय  विज्ञात  श्रौर

 प्रौद्योगिकी  की  मुख्य-मुख्य  पत्रिकाएं  सम्बन्धी  सूचना  भी  इस  निदेशिका  में  प्रदान  की  गई

 देश  में  खाद्य  उद्योगों  को  प्रोत्साहित  करने  और  लखादूय  प्रौद्योगिकी  को

 विकासशील  बनाने  के  लिए  ये  सूचनाएं  महत्वपुर्ण  होंगी  सम्बन्धित  सरकारी  योजना

 श्रनुसंघान  परामद्यंदात्री  फर्मों  और  खादूय  उद्योगों  के  क्षेत्र  में  उद्योग  प्रारम्भ

 करने  वालों  के  लिए  भी  यह  लाभदायक  होंगी  ।

 सीधी  wat  तथा  पदोन्नति  में  भ्रनुसुत्तित  जातियों  शौर  ध्रनुसूचित  जन  जातियों  के

 अ्रारक्षित  कोटे  को  भरना

 4299,  श्री  geo  एस०  सिट्यया  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सेवा  सम्बन्धी  मामलों  विशेषकर  भश्रनुसुचित  जातियां  atk  श्रनुसूुचित  जन-जातियों
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 एक

 के  सम्बन्ध  में  1  1971  से  1972  के  बीच  कामिक  विभाग  द्वारा  जारी  किए

 कार्यालय  ज्ञापनों  की  सख्या  क्या  हैं  ;

 सीधी  भर्ती  और  पदोन्नति  में  उनके  लिए  श्रारक्षित  कोटे  को  भरने  हेतु  श्रनुसूचित
 जातियों  श्रौर  safer  जन  जातियों  को  श्रधिकाधिक  नौकरियां  देने  में  उनसे  कहां

 तंक  सुविधा  मिली है  ;

 कपा  प्रत्येक  कार्यालय  ज्ञापन  की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखी  जायेगी  ?

 गृह  मंत्रालय  site
 कामिक  विमाग में  राज्य  मंत्री

 राम  निवास  :
 तथा

 1  1971  से  1  1972  तक  कामिक  विभाग  दवारा  केन्द्रीय  सरकार  के

 matt  पदों/सेवाओं  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  श्रतुसचित  जन  जातियों  को  उनकी  नियुक्ति  का

 सम्बन्ध
 में  दिए  गए  श्रारक्षण ।  सुविघाओं  के

 बारे
 में  जारी  किये  गये

 कार्यालय  ज्ञापनों की  एक
 एक  प्रतिलिपि  संलग्न  की  जाती  (ayarT Y  से  श

 ।  [wwrere  में  रखी  गयी
 ।

 देखिये  संख्या  एल०

 श्रनुसूचित  जातियों  amet  जन  जातियों  को  सेवाओं  में  दी  गई  रियायतों

 तथा  ग्रारक्षणों  ale  इस  सम्बन्ध  में  समय  समय  पर  जारी  किए  गए  wr  aaa  के

 सरकार  के  श्रघीन  सेवाग्रों  में  इन  जातियों  के  उम्मीदवारों  को  श्रघिकाधघिक  नौकरों  देने

 का  प्रतिनिधित्व  निरन्तर  बढ़ता  रहा  यह  सही  रूप  से  नहीं  बताया  जा  सकता  कि

 इश  सम्बन्ध  में  जारी  किए  गए  किसी  विद्वेष  अनुदेश  के  द्वारा  श्रारक्षित  कोटे  को  भरने  ें  कहां  तक

 सुविधा  मिली  है  ।

 Banat  के  मामलों  में  उच्चतम  att  उच्च  न्यायालयों  के  निर्णय

 4300.  श्री  एस०  एम०  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 darat  के  मामलों  के  सम्बन्ध  में  1  1972  से  उच्चतम  न्यायालय  भ्रथवा

 विभिन्‍न  उच्च  न्यायालयों  ने  कितने  निराय  दिये  ;

 सेवाओं  में  श्रनुसूचित  जातियों  ste  श्रनुसूचित  जन-जातियों  के  व्यक्ति  लिये  जाने  में

 उनका  कहां  तक  अच्छा  प्रभाव  पढ़ा  है  श्रथवा  बुरा  प्रभाव  पड़  शर

 कया  सरकार  प्रत्येक  निशांय  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखेगी ?

 गृह  मन्त्रालय  ate  कामिक  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  राम  निवास  :  तथा

 सेवा  के  मामलों  के  सम्बन्ध  में  उच्चतम  न्यायालय  ।  उच्च  न्यायालयों  के  विभिन्‍न  frafat
 को  सविसेज  ला  रिपोर्टरਂ  तथा  श्रन्य  जरनलोंਂ  में  प्रकाशित  किया  जाता  है  ।  सेवा  के  मामलों

 के  सम्बन्ध में
 1  1972  से  उच्चतम  न्यायालय के  25  fata  तथा  विभिन्‍न  उच्च

 न्यायालयों के  46  निराप  दिये  गए  है ंजो  कि  लॉ  रिपोर्टरਂ  के  जनवरी  1972 से

 feqraz,  1972  तक  के  उसके  fay  में  प्रकाशित  किए  गए
 चूकि  निणंयों  की  संख्या  काफी
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 बड़ी  द्र्त  विभिन्‍त  सम्बन्धित  प्राधिकारियों  या  उच्चतम  उच्च  न्यायाल

 उनकी  प्रमाणित  प्रतियां  प्राप्त  करना  और  उन्हें  सदन  के  पटल  पर  रखना  सम्भंव  नहीं  है  ।

 सेवा  के  मोमलों  के  सम्बन्ध  में  उच्चतम  न्यायालय  तथा  उच्च  न्यायालय  निर्णयों

 में  भारत  सरकार  तथा  राज्य  सरकारों  के  विभिन्‍न  मंत्रालयों  /  विभागों  से  सम्बन्धित  भ्रनेक  प्रकार

 के  सेवा  मामले  समाहित है  ।  किसी  राज्य  सरकार  के  अधघीन  सेवाएं  केवल  उस  सरकार  के

 क्षेत्राधिकार  का  ही  विषय  निद्चित
 रूप

 से  यह  कहना  सम्भव  भहीं  है
 कि

 में

 agafad  जातियों  ate  अनुसूचित  जन  जातियों
 के के  व्यक्ति  लिए  जाने  में  निरणंयों  का  कह  तक

 झच्छा  प्रभाव  पड़ा  है  अथवा  बुरा  प्रभाव  पड़ा  है  ।

 प्रथम  तथा  द्वितीय  श्र  शी  के  पदों  में  श्रनुसूचित  जातियों  शौर  प्रनुसुचित

 ana-onfaayt  का  प्रतिनिधित्व

 431.  श्री  एसं०ਂ  एम०  fageat  :
 क्या  प्रचान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ज्या  सरकार  को  पता  है  कि  प्रथम  तथा  द्वितीय  श्रेणी  के  पदों  में  अनुसूचित  ज!तियों

 श्रौर  प्रनंसचित  जन-जांतियों  का  प्रतिनिधित्व  संतोषजनक  नहीं  है  ;

 यदि  at,  तो  क्या  सरकार  का  विचार  केवल  उनके  लिए  विशेष  भर्ती  करने  का  है

 ताकि  कमी  दूर  की  जा  और

 यदि  ती  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 गह  मंत्रालय  att  कार्मिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास

 ada  aaa  /  पदों  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनसचित

 जातियों  के  लिए  श्रारक्षणों  की  व्यवस्था  किसी  संवर्ग  या  सेवा  की  कुल  संख्या  से  सम्बन्धित  न

 होकर  समय-समय  पर  होने  वाली  रिक्तियों  समानुपात  से  की  गई  है  ।  पदों  की  कुछ  श्रे  रियों

 श्रनसचित  जातियों  तथा  अ्रनुसूचित  जन-जातियों  के  लिए  आरक्षित  रिक्तयां  इन  जातियों

 उम्मीदवारों से  भरी  जा  रही  है  ।  ay  1964-8  wat  प्रशासनिक  aar

 तथा  भारतीय  पुलिस  सेवा  में  तथा  साथ  ही  साथ
 श्र  तथा  प

 केन्द्रीय  सेवाओं
 में  जिनमें

 भर्ती  भारतीय  देशासनिक
 सेवा  mifa  परीक्षा  के  श्राघार  पर  की  जाती  ह  1971  की  परीक्षा

 को  छोड़कर  जहां  अनुसूचित  के  सम्बन्ध  में  कुछ  रही  सभी  आरक्षित  feaaat

 इन  जातियों  के  उम्मीदवारों  द्वारा  भरी  रही  हैं  भ्रनुसूचित  जातियों  लथा  अनुसूचित

 जन-जातियों  के  लिए  श्र  णी  1  तथा
 ir  पदों  में

 कुछ  ग्रारक्षित
 .  रिक्तयां  विशेषतः  वे  जिनमें  विशेषज्ञ

 तथा  तकनीकी  योग्यताग्रों  की  श्रावदयकता  उन्हें  इन  जातियो ंके  उम्मीद्रवारों  से  न  भरा  जा

 क्योंकि  निर्धारित  योग्यताएं  भ्रादि  प्राप्त  किए  हुए'ग्रौर  श्रारक्षित  परदों  नियुक्ति के  लिए

 उपयुक्त  उक्त  जातियों  के  उम्मीदवारों  की  भ्रपेक्षित  संख्या  उपलब्ध  न  थी  ।

 तथा  :  टीं०  देवदासन  बनाम  भारत  संघ  तथा  अन्य  के  न्यायालय

 कें  निणय के  किसी  भर्ती  वर्ष  में  भरी  जाने  वाली  50  प्रतिशत से  श्रधिक  रिक्तयों  az
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 1894  (a) )

 ~
 आरक्षण  देना  संविधान  अरन  छेद  16  के  steal  के  दर्क्तिवाह्य  होगा  ।  अनुसूचित  जातियों

 तथा  अनुसूचित  जन-जातियों  तथा  अ  पात  कमीशन  प्राप्त  अधिकारियों  /  अल्पकालीन

 सेवा  कमीशन  प्रात  झधिकारियों  के  लिए  विद्यमान  ग्रारक्षणों  की  सीमा  पहले  ही  50.0  प्रतिशत  की

 उच्चतम  ् अनज्ञ य थि  सीमा  तक  पहुंच  गई  है  ।  केवल  अनुसूचित  जातियों  तथा  जन-जातियों  के

 लिए  ही  किसी  विद्वेष  भर्ती  को  dina  wear  सम्भव  नहीं  हो  सकेगा  ।  ग्रनुसूचित  जातियों

 तथा  अनुसूचित  जन-जातियों  के  लिए  श्रारक्षणों  के  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  जारी  किए  गये

 झादेशों  में  पहले  से  ही  व्यवस्था  है  कि  एक  वर्ष  के  श्रारक्षित  fraaat  जो  इन  जातियों  के

 उम्मीदवारों  से  न  भरी  जा  उन्हें  श्रागामी  तीन  भर्ती  वर्षों  के  लिए  श्रग्रेनीत  जाना

 चाहिए  ।  इसके  साथ  ही  भग्रेनीत  अवधि  के  श्रन्तिम  वर्ष  में  भ्रनुसूचित  जातियों  के  लिए  की  गई

 भ्रारक्षित  रिक्तियों  को  श्रनुसुचित  जन-जातियों  के  लिए  उपयोग  में  लाया  जा  सकता  है  श्रौर  इसके

 विपरीत  क्रम  से  जन-जातियों  के  लिए  की  गई  आरक्षित  रिक्तियों  को
 अनुसूचित

 जातियों  के  उपयोग  में  लाया  जा  सकता  |

 प्रमृतसर  के  ate  गांवों  के  स्वतन्त्रता  सेनानियों  द्वारा  श्रनुमव  st  गई  कठिनाइयां

 4302,  stt  श्रार ०  एल०  भाटिया  :

 क्या  गृह  मन्त्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  श्रमृतसर  के  ग्राम  मारजिन्दपुरा  दूसरे  गांवों  के  स्वतन्त्रता  सेनानियों  से

 द्वारा  भुगती  गई  कंद  के  समन  में  प्रमाणपत्र  प्राप्त  करने  के  सिलसिले  में  उनके  द्वारा  उठाई

 जा  रही  कठिनाइयों  के  बारे  में  1972  में  कोई  भ्रभ्यावेदन  प्राप्त  gar  aye

 क्या  इस  मामले  की  जांच  की  गई  है  त्रौर  यदि  तो  उस  पर  क्या  कार्यवाही

 की  गई  है  ?

 गृह  मन्त्रालय  में  STAR  एफ०  ज़ी  श्रीमान्‌  ।

 प्रश्न  नदीं  उठता  ।  राज्य  सरकारों  ने  स्वतंत्रता  सेनानियों  को  जेल  प्रमाण-पत्र  प्राप्त

 कराने  में  हर  सुविधा  देने  के  लिए  सभी  उप-आयुक्‍्तों  को  mata  जारी  किये  हैं  ।

 Possibility  of  gap  in  balance  of  payment  in  respect  of  Foreign  Loans  during  Fifth  Plan

 4303  Shri  Dhan  Shah  Pradhan  :
 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :

 Will  the  Minister  of  Planning  be  pleased  to  state  :

 (a)  wehther  there  is  a  possibility  of  a  gap  of  about  Rs.  3,000  crores  in  the  balance

 of  payment  in  respect  of  foreign  loans  during  the  Fifth  Five  Year  Plan  ;  and

 (0)  whether  it  will  have  direct  impact  on  deficit  financing  during  the  plan  period?

 127



 Written  Answers  December  13,  1972

 The  Minister  at  State  in  the  Ministry  of  hlanning  (Shri  चिधपिज्वाा  Dharia)  :  (a)  Approach
 to  the  Fifth  Five  Year  Plan  and  other  relevant  studies  are  yet  under  discussion  and  it  may
 not  be  possible  to  indicate  extent  of  such  gap  at  this  stage.

 (b)  Does  not  arise,

 प्रचतन  द्वारा  (Herararz  श्री  एम०  जी०  रामचन्द्रन  कौ  जारी

 fa  गये  निदेश

 4304,  श्री  सी ०
 चिलिवाबु

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  सताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रवर्तन  मद्रास  द्वारा  फिल्म-स्टार  श्री  एम०  जी०  रामचन्द्रन ्  को

 विदेशी  मुद्रा  विनियमन  श्रघिमियम  की  घारा  19  के  अन्तर्गत  एक  faa  जारी  किया  है  ;

 यदि  तो  वह  किस  तारीख  से  जारी  किया  गया  था  ;

 क्या  उस  व्यक्ति  से  कोई  उत्तर  प्राप्त  gut  यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ;

 भौर

 सरकार  द्वारा  उस  पर  व्या  अनुवर्ती  कार्यवाही  की  गयी  अथवा  करने  का  विचार

 गह  aera  RIT  कामिक  विभाग  में  राज्यमंत्री  राम  निवास  तथा

 (=)  :  जी  श्रीमान  |  प्रवर्तन  द्वारा  श्री  एम०  जी०  रामचन्द्रनू  को  विदेशी

 मुद्रा  विनियमन  1947  की  घारा  19  की  उपघारा  (2)  के  एक  निर्देश  जारी

 किया  गया  था

 तथा  (a):  श्री  एम०  जी०  रामचन्द्रनू  से  प्राप्त  हुए  उत्तर  भी  जाचांघीन  हैं  इस

 विषय  में  अन्य  ब्यौरा  प्रकट  करना  उचित न  क्योंकि  इससे  जांच  कार्य  में  बाघा  पड़  सकती  है  ।

 जांच  के  परिणामों  के  आधार  पर  बिधि  के  अनुसार  यथोचित  कार्यवाई  की  जाएगी  |

 पूर्वोत्तर  परिषद  के  सलाहकारों  का  कार्य  तथा  उत्तरदायित्व

 4305,  श्री  रोबिन  काकोटो  :

 कया  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  पूर्वोत्तर  परिषद्‌  के  विभिन्‍न  सलाहकारों  का

 कार्य  तथा  उत्तरदायित्व  क्या  है  ?

 गुह  मंत्रालय  मे  उपमन्त्री  एम०  एच ०  :
 परिषद  के  सचिवालय

 के  एक  भाग  हैं  तथा  परिषद  के  अध्यक्ष  के  निरीक्षण  a  नियन्त्रण  में  pra  करते  हैं  ।

 उनके  कार्यों  तथा  उत्तरदायित्वों  का  विकास  परिषद  की  प्रगति  के  साथ  होगा  ।  वर्तमान  में

 कार्य  इस  प्रकार  हैं  १

 (1)  योजना  सलाहकार  से  परिषद  के  योजना  विभाग  से  मस्त्राणात्मक  एवं

 aieraeya  det  में  मार्गदंशन  तथा  निरीक्ष  णा  करने
 श्रौर  उत्तर-पूर्वी

 परिषद  अधिनियम  1947
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 की  घारा  4  की  उपघारा  (1),  (2)  तथा  (3)  मे ं1
 is a)  किये  गये  कार्यों  में  सहायता  करने

 की  ara  की  जाती है  ।

 (2)  भ्राथिक  सलाहकार का  रज  योजना  विभाग  में  प्रयोजना  तथा  परियोजनाओं की

 भाधिक  दृष्टि  से  जांच  तथा  पुनरीक्षण  करने  में  सहायता  करना  है  att  गृह  व्यवस्था  विभाग  के

 श्राधिक  मामलों  में  सलाह  देना  है  ।

 (3)  सुरक्षा  सलाहकार
 का  कायें

 सार्वजनिक  व्यवस्था  तथा  सुरक्षा  जेसा कि
 अधिनियम  की  घारा  4  की  उपधारा  (4)  में  निर्धारित  की  गई  की  समीक्षा  करने  में  सहायता
 करना है

 Recovery  of  a  gas  revolver  and  capsul  from  a  Forelgner  by  Delhi  Police

 4306.  Shri  Hukam  Chand  Kachwal  :

 Shri  Dhan  Shah  Pradhan  :

 Will  the  Minister  of  Home  Affiars  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  foreign  made  gas  revolver  and  capsule  were  recovered  by  Delhi  Police
 from  a  foreigner  in  the  month  of  November,  1972;

 (b)  the  use  of  the  revolver  and  its  results  after  use;  and

 (c)  the  action  since  taken  by  Government  against  the  accused?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  Mohsin):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  According  to  the  expert  opinion  the  teargas  revolver  is  a  fire-arm  and  the  cap-
 sules  are  ammunition  within  the  meaning  of  The  Arms  Act  1959,  When  used  it  would
 produce  tears  in  the  eyes.

 (c)  A  case  was  registeread  under  The  Arms  Act,  1959,  the  accused  was  arrested
 and  the  revolver  along  with  the  capsules  was  taken  into  pessession  by  the  police,  The
 case  will  be  put  in  the  court  shortly.

 संकटग्रस्त  प्रौद्योगिक  कारखाने

 4307,  श्री  नरेख  कुमार  सात्वे  :  क्या  sitet fit  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 देवा  में  बड़े  मध्यम  स्तर  के  ऐसे  श्रौद्योगिक  कारखानों  की  संख्या  कितनी  है

 जिन्हें  31  1972  तक  संकटग्रस्त  घोषित  किया  गया  है  श्रथवा  जो  बन्द  होने  वाले  हैं  ;  और

 हजारों  मजदूरों  को  बेरोजगारी  से  बचाने  के  लिए  सरकार  इन  कारखानों  की  स्थिति

 में  सुधार  करने  के  लिए  क्या  कर  रही

 श्रौद्योगिक  विकास  मन्त्रालय  में  Sq-AeTt
 सिद्ध  इवर  Tata)  :  ate  ऐसी

 कोई  भी  निधारित  प्रणाली  नहीं  है  जिसके  द्वारा  उन  श्रौद्योगिक  एककों  को  जो  बन्द  होने  की

 129



 Written  Answers  December  13,  1972

 स्थिति  में  पहुंच  गये  हैं  उन्हें  घोषित  किया  जा  सके  ।  फिर  भी  उद्योग  Pike

 श्रधितियण  के  अस्तगत  अनुसूचित  औद्योगिक  उपक्रमों  के  कार्यों  जहाँ  कहीं  भी  उत्पादन

 में  अनुसूचित
 गिरावट  आ  गई

 है
 या

 एकक
 का  प्रबन्ध  हितਂ  के  लिये  घातक  तरीके  से  किया

 जा  रहा  की  जांच  करने  के  लिये  सरकार  को  पर्याप्त  शक्ति  प्राप्त  है  !  उक्त  भ्रघिनियम  के  उपबंधों

 में  इस  प्रकार  के  एकक  के  स्थापन  के  लिये  अधिग्रहण  की  भी  व्यवस्था  है  ।

 दिल्‍ली  प्रशासन  द्वारा  विभिन्‍न  समितियों  में  सदस्यों  का  नामांकन

 4308.  श्री  नरेन्द्र  कुमार  are  :  बया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  जल  प्रदाय  ate  मल  व्ययन  समिति  तथा  दिल्‍ली  परिवहन

 निगम  में  बहत  समय  तक  श्रपने  सदस्यों  को  नामांकित  नहीं  fF1T  जिससे  इन  निकायों  की

 कुचलता  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ा  है  ;
 और

 )  यदि  तो  इसके  क्या  कारा  हैं  तथा  इस  सम्बन्ध  में  क्या  की  गई  है

 गह  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  एफ०  एच०  :  site  जी  श्रीम

 सड़क  परिवहन  निगम  श्रधिनियम  1950  को  संघ  राज्य  क्षेत्र  दिल्‍ली  में  लागू  होता  है  के  अनुसार

 दिल्ली  परिवहन  निगम  के  बोड़े  का  नामांकन  जहाजरानी  व  परिवहन  मन्त्रालय  द्वारा  far  जाना

 है  भ्रौर  3  1971  को  उसके  स्थापित  होने  के  दिन  से  ही  ats  में  दिल्‍ली  garage  का

 प्रतिनिधित्व  दिल्‍ली  परिवहन  के  निदेशक  द्वारा  किया  जाता  रहा  ।  जहाँ  तक  जल  प्रदाय  तथा  मल

 व्ययन  समिति  का  सम्बन्ध  है  दिल्‍ली  उप  राज्यपाल  ने  wast  Fo  fo  सलाहकार

 एच०  स्वास्थ्य  परिवार  नियोजन  भारत  सरकार  और  बी०  पी०  वर्मा

 लोक  स्वास्थ्य  दिल्‍ली  प्रद्यासन  को  aaatt  टी०  दुराई  राज  तथा  ato  पी०  शर्मा

 जिनका  aa  गधा  के  स्थान  पर  3  1972  से  उक्त  समिति  के

 सदस्यों  के  रूप  में  नामांकित  किया  है  ।

 Delivery  of  भ  Delhi

 4309.  Shri  Bharat  Singh  Chauhan  Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased
 to  state

 (a)  whether  the  frequency  of.  delivery-of  mail  is  not  uniform  throughout  Delhi;

 (b)  if  so,
 the

 number  of  times  the  mail  delivered  zone-wise;  and

 (c)  the  reason  for  the  difference  in.  delivery  schedule
 and  the  efforts  made  or  pro-

 posed
 to  be  made  to  make  it  uniform  ?

 The  Minister  of  Communications  (Shri  H.  N.  Bahuguan)  :  (a)  Yes,  Sir

 (b)  In  the  established  urban  area,  unregistered  articles  are  delivered  thrice  a  day  and

 accountable  articles  viz.,  registered,  parcels’  and  money  orders  are  delivered  once  a  day
 through  Postmen.  ा  rural  areas  the  mails  are  delivered  only  once  a  day,  the  delivery

 A being  comibned  when  all  categories’  of  mails  are  delivered  at  one,  and  the  same  time.

 statement  the  number  of  deliveries  Zone-wise  is  placed  on  the  table  of  the  Lok  Sabha,

 [Placed in  Library:  See  No.  LT.  ~4022/72]

 130



 22  1894  लिखित
 ane

 (c)  The  reosons  for  difference  in  the  number  of  deliveries  in  different  localities  are
 mainly  quantum  of  mails,  mode  of  eonveyance  and  the  distance  of  various  post  offices
 from  despatching  points.  The  arrangements  are  revised  as  and  when  necessitated  by  a

 change  in  any  of  the  factors  mentioned  above.  Since  these  factors,  on  the  basis  of  which
 number  of  deliveries  are  determined,  are  not  uniform  in  various  zones,  the  number  of
 delivery  can  also  not  be  uniform.

 Compensation  demanded  of  I.  T.  I.,  Bangalore

 4310,  Shri  Bharat  Singh  Chauhan  :  Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  the  Indian  Telephone  Industries  Ltd.,  Bangalore  has  been  asked  to  pay
 compensation  for  supplying  defective  cross  bar  equipment;  and

 (b)  if  so,  the  amount  of  compensation  demanded  and  the  reaction  of  the  company
 thereto  ?

 The  Minister  of  Communication  (Shri  H.  N.  Bahuguna)  :  (a)  and  (b)  Issues

 relating  to  the  supply  of  cross-bar  switching  equipment,  which  did  not  conform  to  the
 standards  laid  down,  were  taken  up  with  the  Indian  Telephone  Industries  Limited,  Ban-

 galore,  who  replied  that  the  equipment  supplied  by  them  was  according  to  the  designs
 furnished  by  the  foreign  collaborators  viz.,  Bell  Telephone  Manufacturing  Company  of

 Belgium.  The  issue  of  rectification  of  the  crossbar  equipment  supplied  by  the  Bell

 Telephone  Manufacturing  Company  to  the  Posts  &  Telegraphs  Department  was  raised  with
 them  and  the  same  is  under  execution,  The  cost  of  the  rectification  for  the  48,000  lines  of
 crossbar  switching  equipment  supplied  by  the  Belgian  Company  to  the  Posts  &  Telegraphs
 Department  is  being  borne  by  them.  A  Task  Force  consisting  of  the  engineers  of  the  Posts

 &  Telegraphs  Department  and  Indian  Telephone  Industries  Limited  is  currently  working
 out  solutions  for  further  improvements  to  be  adopted  in  future  production  by  the  Indian

 Telephone  Industries  Limited.

 जयपुर  में  टेलीविजन  सुविधाएं

 4211,  भी  नवल  किशोर  शर्मा  :  क्या  सूचना  ate  प्रसारण  मंत्री  यह  बंताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  राजस्थान  क्षेत्र
 के  लिए  जयपुर  में  टेलीविजन  सुविधाए  भारम्भ  करने  का

 प्रस्ताव  श्रौर

 यदि  तो  उसकी  रूप-रेखा  कया  है
 ?

 सूचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्रालय  में  3q-Wat  मंद्र  fag)  :  तथा

 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  wage  में  टेलींविजन  per  स्थापित  करने  का  एक  प्रस्ताव

 विचाराधीन  है  ।

 निषिद्ध  राइफलें  प्रादि  श्राम  के  लिये  सूृतपुव  नरेशों  को  हथियारों  का  लाइसेंस

 4312.  श्री  नवल  किशोर  शर्मा  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  fae  मामले  के  रूप  में  भ्रुतपूवं  नरेशों  को  निषिद्ध  राइफलों  श्रादि  के

 लिए  लाइसेंस  जारी  करने  पर  विचार  कर  रही  और
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 Calling  Attention  to  a  matter  of  Urgent  Public  Importance  December  13,  1972

 (a)  यदि  हा  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय  में  34-Aat  एफ०  एच०  :  श्र  .  भारत  सरकार  ने

 नि्शंय  किया  है  कि  प्रत्येक  yas  नरेश  झथवा  उसके  परिवार  के  भूतपूर्व  छूट  प्राप्त  सदस्य  को

 लाइसेंस  के  किसी  श्र  णी  की  एक  निषिद्ध  हथियार  रखने  की  श्रनुमति  दी  जा  सकती  है  बच्च
 ें

 कि  (1)  छूट  के  aha  अतीत  में  भ्रूतपू्वे  छूट  प्राप्तकर्ता  द्वारा  प्रहले  ही  tar  हथियार  रखा  गया

 पौर  (1)  निषिद्ध  राइफल  को  रखने  के  लिए  छूट  उसके  लिए  निजी  है  श्रोर  यह  उसकी  मृत्यु  पर

 स्वतः  समाप्त  हो  जायगी  ।  og  निरण  आपवादिक  मामलों  में  विशिष्ट  अथवा  भावनात्मक  आधार

 पर  जनता  के  अन्य  व्यक्तियों  को  निषिद्ध  हथियार  के  लिए  लाइसेंसों  की  स्वीकृति  के  संबंध  में

 सरकार  की  वर्तमान  नीति  के  अनुरूप  |

 प्रविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  are  ध्यान  दिलाना

 CALLING  ATTENTION  TO  A  MATTER  OF  URGENT  PUBLIC  IMPORTANCE

 फटे-पुराने  करेंसी  नटों  को  नष्ट  करने  के  लिए  श्रपनायी  गई  विशेष  प्रक्रिया  के  विरुद्ध

 भारतीय  fina  बेक  के  क्मंचारियों  द्वारा  विरोध  प्रकट  किये  जाने  को  समाचार

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  मैं  माननीय  ब्रि्त-मन्त्री  का  ध्यान  श्रविलम्बनीय  लोक  महत्व

 के  निम्नलिखित  विषय  की  शआर  दिलाता  हूं  ate  उनसे  STSAT  करता  हूं  कि  वह  स  बारे  में  एक

 वक्तव्य  दें  |

 करेंगी  नोटों  को  नष्ट  करने  के  लिए  अपनाई  गई  fads  प्रक्रिया  के  face

 भारतीय  fort  बेक  के  कमंचा  रियों  द्वारा  विरोध  प्रकट  किये  जाने  के  समाचार  1.0

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  श्रार०  :  भारतीय  fears  बेक  के  कार्यालयों

 में  प्रेषराश्रों  यः  टेण्डरों  से  प्राप्त  प्रत्येक  पृथक  नोट  की  परीक्षा  और  गणना  सिक्का  /

 नोट  परीक्षक  द्वारा  की  जाती  है  और  उसके  बाद  उनके  काम  की  प्रतिशत  आधार  पर  जांच  की

 जाती  है  ।  जारी  किए  जाने  के  अ्रयोग्य  समभे  जाने  वाले  नोटों  को  नष्ट  कर  दिया  जाता  है  ।  यद्यपि

 यह  कार्यप्रग़ाली  100  रुपये  या  उससे  afew  के  मुल्य  की  सभी  TITY  के  सम्बन्ध  में  श्रपनाई

 जा  रही  तदपि  fora  वेक  समय-समय  पर  कम  मूल्य  की  विशिष्ट  प्रेषणाओओं  के  सम्बन्ध  में

 विस्तृत  जांच  टेण्डर  से  प्राप्त  कुल  नोटों  की  एक  प्रतिशतता  तक  सीमित  करने  के  श्रादेश  जारी

 कर  देता  है  |  यह  faze  कार्यप्रणाली  कार्यभार  और  संचित  परिमाण  की  निकासी  की

 के  किन्तु  सभी  समय  सुरक्षा  का  ध्यान  रखते  श्रपनाई  जाती  है  ।

 संशोधित  कायें-प्रशाली  का  विरोध  करने  के  लिये  भारतीय  Rad  बेंक  के  बम्बई  कार्यालय

 में  गत  जुन  में  पड़ताल  हुई  ।  समभ्रौते  की  शर्तों  के  जिस  पर  पहली  1972  को

 हड़ताल  समाप्त  की  बक  ने  अखिल  भारतीय  रिजर्व  बेक  कमूंचारी  संघ  से  14  से  लेकर
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 पि  —

 18  नवम्बर  तक  संदोधित  कार्यप्रणाली  से  उत्पन्न  विषयों  पर  faar<-fanar  किया  ।  कमंचारी-संघ

 से  बातचीत  के  दौरोन  बेक  ने  अन्य  देशों  के  केन्द्रीय  बंकों  के  खराब  नोटों  की  जांच  करने  att

 ery  सम्बन्धी  अनुभव  का  उत्लेख  किया  ale  बताया  कि  हमारे  देश  में  अपनाई  गई  कार्यप्रणाली  में

 न  तो  कोई  अ्रसामान्य  बात  है  और  न  हो  यह  अभुतपुर्वे  है  ।  बेक  से  कमंचारी-संघ  को  यह  श्राइ्वासन

 भी  दिया कि  इस  बात  की  कतई  सम्भावना  नहीं  है  कि  सिक्कों  ayer  नोटों  के  परीक्षकों  के  पद

 समाप्त  किए  जाएंगे  बल्कि  इसके  विपरीत  पदों  की  संख्या  में  वृद्धि  हुई  है  श्रीर  वृद्धि  होती  ही  रहेगी

 कमंचा  री-संघ  ने  इस  बात  पर  जोर  दिया  कि  संशोधित  कार्यप्रसाली  को  बिल्कुल  ही  समाप्त  कर

 देना  चाहिए  ale  बेक  से  तदनुसार  प्राइवासन  भी  च।हा  ।  बेक  इस  प्रकार  का  श्राइवासन  देने  की

 स्थिति  में  न  था  ।

 अखिल  भारतीय  रिजव  बेक  कमंचारी  संघ  के  कहने  पर  बेंक  के  विभिन्‍न  कार्यालयों  के

 era  5  1972  से  या  तो  कार्यालय  का  समय  होने  से  पुर्व  waar  भोजन

 के  समय  प्रदर्शन  कर  रहे  हैं  12  faqeaz  को  faq  qh  के  अधिकांश  कार्यालयों  में  कर्मचारी

 काम  प्रारम्भ  होने  पर  एक  घण्टे  देर  से  ग्राए  ।  इस  प्रकार  के  विरोध-प्रदशन  में  कितने  कमंचा  रियों

 ने  भाग  लिया  इसकी  संख्या  श्रलग-अलग  कार्यालयों  में  श्रलग-श्रलंग  थी  ।

 Sto  मधु  दंडवते  :  इस  प्रक्रिया  से  कुछ  लोगों  की  नौकरी  भी  समाप्त  हो  जायेगी  ।  इसके

 ग्रतिरिक्त  सबसे  महत्वपूर्ण  करेंधी  नोटों  में  लोगों  के  विश्वास  क्या  हैं  करेंसी  के  विनियमन  का

 कायें  तथा  कुछ  नोटों  को  ख़त्म  की  जिम्मेदारी  ford  बेंक  की  है  |

 पुरानी  प्रक्रिया  के  अनुसार  फटे  पुराने  तथा  खराब  तथा  श्रप्रयुक्त  नौटों  की  गणना  की

 जाती  थी  तथा  उनमें  से  wey  तथा  जारी  किये  जा  सकने  वाले  नोट  निकाले  जाते  थे  शौर

 उनकी  सौ  सौ  की  गठिया  बनाई  जाती  थी  ।  अच्छे  नोटों  को  नये  नोटों  के  साथ  नत्थी  कर  दियां

 जाता  था  और  खराब  नोटों  को  नष्ट  कर  दिया  जाता  था  ।  खराब  नोटों  को  पंच  कर  दिया  जाता

 था  ।  उनके  जारी  किये  जाने  की  सम्भावना  नहीं  रहती  थी  ।

 1964  में  ‘ara  प्रफ्रियाਂ  ary  की  गई  और  1970  में  faery  प्रकिया  जिसे  eqafedr

 प्रक्रिया  भी  कहा  जाਂ  सकतीं  हैं  ary  की  इससे  प्रतिदिन  2000  का  ara  समाप्त

 हो  गया ।  ‘sft  को  लांगू  करने
 का  उद्ददय  यह  देखना  था  कि  वित्त  का  लेने  देन  ठीक

 घोखांघड़ी  कां  पता  AMAT जा  संके  तथा  भ्रच्छ्ध  नोटों  की  छटनी  की  जा  सके  ।  इससे  नये  नोटों  की

 प्रिटिंग  aor  नोटों  के  लिए  arte व  आयात  पर  व्यय  होने  वाली  बिदेशी  मुद्रा  में  काफी  बचत  हो

 जाती  थी  ।  नई  प्रतिक्रिया  के  अ्रनुसोर  विभिन्‍न  संस्थाश्रों  द्वारा  भेजे  गये  पुराने  नोटों  की  छटनी

 नहीं'की  जाती  a  उन्हें  सीधे  जलाने  के  स्थान  पर  ले  जाया  जाता  है  और  पयेवेक्षको  के  संमक्ष

 लाखों  रुपयों के  नोटों कों  नष्ट  कर  दिया  जाता  है  ।  सौ  रुपये  के  नोटों  के  बंडल में  50  श्रथवा  so

 श्रच्छे  नोट  होते  हैं  जिनको  ga:  जारी  जा  सकता  है  ।  परन्तु  ‘qez  जैसे  सामान  उनको

 खराबਂ  कह  देते  है श्रौर  fest  बेंक  द्वारा  बिनता  जांच  किये  उनेको  नष्ट  कर  दिया  जाता है
 ।  इन

 नोटों  को  पंच भी  नहीं  किया  जा  सकता  अत  सम्बन्धित  अधिकारियों  द्वारा  इनको  चोरी  कर
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 मघु  दडंवते

 बाजार  में  चलाया  जा  सकता  है  ऐसी  शंका  है  की  नई  प्रवृत्ति  उत्पन्न  होगी ।

 अतः  पदि  करेंसी  में  लोगों  का  विद्वास  खत्म  हो  गया  तो  यह  एक  खतरनाक  बात  होगी  |

 माननीय  मन्त्री  ने  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  गलत  आंकडे  प्रस्तुत  किये  उन्होंने  कहा  है  कि

 100  रुपये  के  नोटों  के  बंडल  में  श्रघिकांश  नोट  फटे  पुराने  होते  हैं  ?  यदि  अप  दिल्‍ली  gra  योजना

 द्वारा  भेजे  गये  नोटों  के  बंडल  को  देखें  तो  श्रापको  पता  लगेगा  कि  उसमें  50  60  नोट  अच्छे

 हीते  हैं  जिनको  पन  जारी  किया  जा  सकता  है  इस  प्रक्रिया  के  विरोध  में  fest  बम्बई  के

 कमंचारियों  ने  जुन  1972  में  14  दिन  तक  हड़ताल  की  थी  ।  दिल्‍ली  तथा  कुछ  अन्य

 स्थानों  पर  भी  कमंचारियों  ने  हड़ताल  की  थी  ।  बाईकुला  में  काम  करने  वाले  दो  अधिकारियों  ने

 नई  प्रफ्रिया  के  प्रनुसार  कार्य  करने  से  इन्कार  कर  दिया  था  ।  उनको  निलम्बित  कर  दिया

 गयां  था  ।  इंसके  कारण  14  दिन  की  हड़ताल  वित्त  मंत्री ने  आश्वासन  दिया  था  कि  नई  प्रक्रिया

 के  बारे  में  अखिल  भारतीय  fora  se  कमंचारी  संघ  से  बातचीत  की  जायेगी  और  किसी  भी

 चारी  को  दड  नहीं  दिया  जायेगा  ।  इसके  पदचात  सम्बन्धित  अधिकारियों  की  वार्षिक  वृद्धियाँ  स्थगित

 कर  दी  गई  ।  वित्त  मन्त्री  ने  मुझे  झ्ाइवासन  दिया  था  कि  वह  इस  मामले  की  जांच  |  सरकार

 ने  पद  समाप्त  संगराक  लगाने  तथा  तबादले  की  नीति  के  विरुद्ध  कर्मचारियों  द्वारा  विरोध

 प्रकट  किये  जाने  पर  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  है  ।  माननीय  मंत्री  ने  इस  अपने  वक्तव्य  में  इन  समस्याओं

 पर  विचार  नहीं  किया  है  ।

 कल  15  केन्द्रों  में  एक  घण्टे  के  लिए  कायें  बन्द  रहा  ।  इन  मामलों की  भर  अनेक  मजदूर

 संघों  तथा  wet  शास्त्रियों  ने  सरकार  का  ध्यान  श्राकषित  कराया  है  ।  अतः  मैं  इन  सभी  ayearal

 पर  माननीय  मंत्री  से  स्पष्ट  उत्तर  चाहता  इस  बात को  देखने  के  लिए  नोटों  को  नष्ट  करने  के

 लिए  कौन  सी  प्रक्रिया  श्रपनाई  जाये  forq  एक  उचित  प्राधिकार  है  नोटों  को  जारी  करने  तथा

 समुची  करेंसी  पद्धति  की  सुरक्षा  की  जिम्मेदारी  Peas  बेक  की  है  ।  1964  से  ही  संशोधित

 प्रणाली  पर  कार्य  हो  रहा  है  ।  पुरानी  प्रक्रिया  1934  ग्रथवा  1935  में  लागू  की  गई  थी  परन्तु

 wa  नोटों  का  परिचालन  पहले  से  शब  बहुत  श्रधघिक  aa:  fora  बेंक  के  लिए  नई  प्रक्रिया

 श्रावश्यक  था  ।  झत  इस  बात  का  fala  करना  कि  कौन  सी  उचित  रिजर्व  बेक

 का  ec OTT  ।  उसके  पास  श्रावइ्यक  तकनीकी  जानकारी  भी

 जहां  तक  पद  समाप्त  करने  की  बात  है  मैं  बताना  चाहता  हूं  कि  नोटों  तथा  सिक्कों  की

 करने  वालों की  संख्या  1966  में  2987  थी  जो  ars  1972  में  बढ़कर  4509  हो  गई  अतः

 यह  कहना  ठीक  नहीं  है  कि  नौकरी  के  श्रवसर  खत्म  किये  जा  रहे  हैं  संगठन  तथा  एशोशियन  को

 आशवासन  दिया  गया है  कि  किसी  भी  व्यक्ति  की  छटनी  नहीं  जायेगी  ।  दत  नौकरी  के  श्रघिक

 श्रवसर  उत्पन्न  हुए  हैं  नोटों  की  जांच  के  19  नये  अनुभाग  खोले  गये  है  और  इस  प्रकार  इस

 भागों  की  संख्या  89  हो  गई  है  ।  प्रत्येक  अनुभाग  में  45  व्यक्ति  होते  हैं  भावी  श्रावइ्यकताओं  को

 देखते  हुए  नये  श्रनुभाग  खोलने  पर  विचार  fear  जायेगा  ।  श्रांकड़ों  तथा  तथ्यों  से  यह  fag

 होता  है  कि  इस  बारे  में  माननीय  सदस्य  की  शंका  ठीक  नहीं  है  ।

 100  रुपये  तथा  इससे  श्रघिक  के  मुल्य  के  नोटों  की  शत  प्रतिशत  जांच  की  जाती है  ।  इस

 बारे  में  प्रक्रिया  में  कोई  परिवर्तन  नहीं  किया  गया  है  ।  थोड़े  मूल्य  के  नोटों  मामले  में  नई
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 प्रक्रिया  लागु  की  गई  है  ।  स्टेट  बेंक  तथा  अन्य  वाशिज्यिक  बेकों
 द्वारा  इन  नोटों  को गारंटी  संदूकों

 में  भेजा  जाता  है  और  इस  पर  ead  ae  द्वारा  श्रचानक  जांच  भी  की  जाती
 है

 |  इस  सम्बन्ध

 में  परीक्षात्मक  जांच  की  प्रक्रिया  भी  लायू  है  ।

 इस  बात  को  देखते  हुए  कि  थोड़े  मूल्य  के  नोटों  की  जांच  में  बहुत  भधिक  व्यय  होता  है

 भौर  इसमें  जोखिम  कुछ  भी  नहीं  नई  प्रक्रिया  को  लागू  किया  गया  है  ।

 मैं  माननीय  मंत्री  को  श्राइवासन  देना  चाहता  हूं  कि  सभी  पहलुग्रों  पर  सावधानी  से  काम

 लिया  गया  है  |

 समभोता  करते  समय  इस  बात  को  स्पष्ट  कर  feat  गया  था  कि  हड़ताल  की  श्रवधि  को

 बिना  aaa  की  wet  awa  जायेगा  श्रौर  इस  श्रवधि  को  वार्षिक  वृद्धि  के  लिए  भी  नहीं  गिना

 जायेगा  ।  यह  नीति  अनेक  वर्षों  से  श्रपनाई  जा  रही  है  ।

 प्रो०  avad  इस  प्रक्रिया  को  लागू  किये  जाने  से  पु  ford  बक  में  उपलब्ध  ग्रांकड़ों

 से  ज्ञात  होता  था  कि  तथा  दिल्ली  दग्ध  यो  जना  भेजे  जाने  वाले  प्रत्येक  100  नोटों

 में  से  50  भ्रथवा  60  अच्छे  नोट  होते  थ  जिसको  पुनः  जारी  किया  जा  सकता  था  ।  श्र्त  यह

 कहना  ठीक  नहीं  है  सभी  नोटों  की  जांच  कर  ली  जाती  है  ate  सभी  फटे  पराने  नोट  अच्छे

 होते हैं  ।

 जहां  तक  कानूनी  स्थिति  का  प्रशन  है  हम  इस  को  स्वीकार  करते  हैं  कि  fra  बेक

 को  स्वायतता  प्राप्त  है  परन्तु  फिर  भी  यदि  लोगों  को  farata  करेंसी  से  उठ  जाता  है  तो  मेरे

 विचार  में  माननीय  fitz  बेक  को  उचित  cera  तथा  निदेश  दे  सकतें  नोटों  को  नष्ट
 करने

 की  जिम्मेदारी  केवल  दो  अथवा  तीन  व्यक्तियों  पर  क्या  उनके  विचार  में  कदाचार
 .  नहीं

 a

 सकता है  ?

 श्री०  के  प्रार०  ग्रॉकड़ों  का  पता  करूंगा  Ate  मानन नीय  ferry ह  ६  ी  १  द  के  ची  |  के  झांकड़े  सप्लाई

 कर दूगा ।
 वक  es  -----«

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 हिन्दुस्तान  केबल्स  लिमिटेड  का  arias  प्रतिवेदन  तथा  समीक्षा  ||

 श्रोद्योगिक  fasta  विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिक  मंत्री  सी०  :  मैं  कम्पनी

 fran  956  की  घारा  की  उपधारा  (1)  के  श्रन्तगंत  निम्नलिखित  पत्रों

 श्रंग्रेजी  की  एक-एक  प्रति  सभापटल  पर  रखता  हूं

 (1)  हिन्दुस्तान  लिमिटेड के  वर्ष  1970-71  RITH LUT नः  की  सरकार  हारा

 इ समीक्षा  ।
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 ह

 सी०  querer]

 (2)  हिन्दुस्तान  लिमिटेड  का  वर्ष  1970-71  सम्बन्धी  वाधिक  प्रतिवेदन  तथा

 लेखापरीक्षित  लेखे  और  उन  पर  नियंत्रक  ate  महालेखा  परीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 में  रखे  गये  |  देखिए  संख्या  एल०

 Areata  तार  श्रधिनियम  के  भ्रन्तगंत  झधिसूचनाए

 संचार  मंत्रालय  में  3q-Wait  जगन्नाथ  मैं  श्री  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा  की

 are  से  भारतीय  तार  1885  की  धारा  7  की  उपधारा  (5)  के  अस्तर्गत  निम्नलिखित

 अधिसूचनाग्रों  तथा  sist  की  एक-एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 (1):  भारतीय  तार  aaa)  1972,  को  भारत  के  दिनांक  4

 1972  में  अधिसूचना  संख्या  ato  सां०  नि०  1390  में  प्रकाशित  हुए  थे  मंत्रालय

 में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०

 (2)  भारतीय  तार  संशोधन  1972,  जो  भारत  के  दिनांक

 25  में  भ्रघिसूचना  संख्या  aro  सां०  नि०  1480  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।  में  रखी

 गई  |  देखिए  संख्या  एल०  टी  ०-4002/72]

 भ्रखिल  मारतीय  सेवाए  श्रधिनियम  के  ग्रन्तगंत  ग्रधिसूचनाएਂ  तथा  भारतीय

 सांल्यिकोय  कलकत्ता  का  वारिक  प्रतिवेदन

 गृह  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  एफ०  एच०  :  मैं  श्री  राम  निवास  मिर्घा  कीं

 श्रोर से

 (1)  श्रखिल  भारतीय  सेवाएं  951  की  घारा
 3

 की  उपधारा  (2)  के

 निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  तथा  प्रंग्रेजी  की  एक-एक  प्रति  सभा-पटल

 पर  रखता हूं  :--

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  (Tara  द्वारा  तीसरा  ana

 1972,  जो  भारत के  दिनांक  27  1972
 में  ग्रधिसूचना  संख्या  ato  ato

 fre  में  प्रकाशित  हुए  थे

 भारतीय  carafe  में  फद-संख्या  चौदहवां  संशोधन

 1972,  जो  भारत  के  दिनांक  30.0  1972  में  अधिसूचना  संख्या  ato

 ato  fro  में  प्रकादित  हुए  थे  ।

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  उत्नीसवां  संद्योधन  1972,  जो  भारत

 के  दिनांक  30.  1972  में  भ्रविसूचना  संख्या  सा०  सां०  fito  में

 प्रकाशित  हुए  थे  ।  में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०

 (2)  भारतीय  सांख्यिकीय  कलकत्ता  के  ay  1969-70  सम्बन्धी  वाधघिक

 प्रतिविदन  1)  की  एक  प्रति  ।
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 उपयु कत  प्रतिवेदन  के  wash  संस्करण  के  साथ
 हिन्दी  संस्करण

 सभा  पटल  पर  न

 रखे  जाने  के  कारश  स्पष्ट  करने  वाला  एक  विवरण  तथा  wast  [ weaeTaT

 में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०

 Notification  Under  Compainies  Act

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Industrial  Development  (Shri  Siddheshwar

 Prasad):  I  beg  to  lay  on  the  table  a  copy  of  each  of  the  follwing  paper.

 (1)  A  copy  of  the  Annual  Report  (Hindi  version)  of  the  Tannery  and  Footwear
 Corporation  of  India  Limited,  Kanpur,  for  the  yer  1970-71  along  with  the  Audited  Accounts
 and  the  comments  of  the  Comptroller  and  Auditor  General  thereon,  under  sub-section

 (1)  of  section  619A  of  the  Companies  Act,  1956,  [Placed  in  the  Litrary.  See  No.

 1,.5'.-4004/72]

 (2)  A  copy  of  the  Annual  Report  (Hindi  and  English  versions)  of  the  Khadi  and

 Village  Industries  Commission,  Bombay,  for  the  year  1970-71  under  sub-section  (3)  of
 section  24  of  the  Khadi  and  Village  Industries  Commission  Act,  1956  along  With  the
 Statistical  Statements.  [Placed  in  the  Library.  See  No.  L.T.-4005/72]

 राज्य  सभा  से  सन्देश

 MESSAGE  FROM  RAJYA  SABHA

 सचिव  :  मैं  राज्य  सभा  से  ora  एक  daa  की  सूचना  देता  हूं  कि  राज्य  सभा  11

 1972  को  भ्रपनी  बैठक  में  लोक  सभा  द्वारा  5  1972  को  पास  किये  गये  बोनस  संदाय

 1972  बिना  किसी  संदोधन  के  सहमत  हुई  है  ।

 —  कदली

 सदस्य  की  गिरफ्तारी

 ARREST  OF  MEMBER

 श्री  aqrTatyt  रवि  तमिल  are  के  मुख्य  मंत्री  ने  इस  पर  भ्रापत्ति  की  है  ।

 यह  UH  महत्वपूर्ण  मामला  सम्बन्धित  मंत्री  यहां  पर  उपस्थित  है  ale  वह  इस  बारे  में  एक

 बर्बत ब्य  दे  सकते  हैं  ।

 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  उनको  कोई  मामला  उठाने  की  amaate  नहीं  दी  है  ।  मैं  सदन  को

 सूचना  देना  चाहता  हूं  कि  पटना  के  सब-डिवीजनल  मजिस्ट्रेट  से  दिनांक  12  1972  का

 निम्नलिखित  दार  प्राप्त  gar  जिसमें  यह  कहा  गया  है  कि  12  1972  को  केन्द्रीय

 राजस्व  भवन  के  सामने  सत्याग्रह  घरना  देते  भारतीय  दण्ड  संहिता  की  घारा  143/341  के

 cama  श्री  दिग्विजय  नारायण  fag,  लोक  सभा  को  गिरफ्तार  कर  लिया  गया  और

 फुलबाड़ी  कम्प  कारावास  में  हिरासत  में  रखा  गया  है  ।
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 Re.  Question  of  Privilege  December  13,  1972

 परस  द्वारा  बैयवितक  स्पष्टीकरण

 PERSONAL  EXPLANATION  BY  MEMBER

 बेरोजगारी  के  बारे  में  श्रीमती  माया  राय  द्वारा  पेश श्री  सोमनाथ  चटर्जी  (azara)

 किये  गेर-सरकारी  संकल्प  पर  बहस  में  मैंने  24  1972  को  भाग  लिया  था  ।  श्रीमती  माया

 राय  ने  8  1972  को  बहस  का  उत्तर  देते  हुए  अन्य  बातों  के  साथ  साथ
 मुभपर  get

 मानदण्ड  अपनाने  का  झारोप  लगाया  था  ।  उन्होंने  कहा  था  कि  यह  कितना  कठिन  है  कि  इस  सदन

 में  जनता  का  समर्थन  किया  जाय  ale  कर-श्रपबंचन  करने  के  लिए  सर्वोच्च  न्यायालय  में

 श्री  हरिदास  दड़ा  की  श्रोर  से  मुकदमा  लड़ा  जाय  |

 यह  श्रारोप  पुर्णतया  गलत  है  कि  कर-म्रपवंचन  के  किसी  मामले  के  बारे  में  श्री  हरिदास

 q cst  की  श्रोर  से  सर्वोच्च  न्यायालय  में  मैंने  मुकदमा  लड़ा  और  श्रथवा  अन्य  किसी  उद्योगपति  को

 Ht-AIaAT  करने  में  मदद  दी  ।  यद्यपि  यह  मेरा  श्रधिकार  है  कि  एक  वकील  के  रूप  में  किसी  की

 भी  ओर  से  मुकदमा  लट्टू  ।  मेरे  विरुद्ध  श्रीमती  मायाराय  के  we  सदन  के  एक  सदस्य  की

 गरिमा  के  प्रतिकूल  हैं  ate  वे  पूर्णतया  गलत  ate  निराधार  हैं  ।

 जिस  मामले  में  श्री  हरिदास  मूंदड़ा  at  श्रोर  से  मैं  सर्वोच्च  न्यायालय  में  गया  वह

 मेसर्स  टर्नर  मारिसन  कम्पनी  के  कुछ  शेयरों  से  सम्बन्धित  था  ।  उसमें  श्री  सिद्धार्थ  शंकर  राय  भी

 मेरे साथ  थे  ।

 श्रीमती  माथा  राय  :  भध्यक्ष  महोदय  जब  वकील  राजनीति  में  भाग  लेने  लगते

 तब  उनके  विरुद्ध  ऐसे  आरोप  लगाये  ही  जाते  हैं  और  उन्हें  सहन  करना  पड़ता  है  ।  परन्तु  जहां

 तक  प्रतिष्ठा  ate  गरिमा  का  सम्बन्ध  श्री  चटर्जी  व्यवसाय  गौर  संसद  दोनों  में  ही  सुभ  से

 वरिष्ठ  इसलिए  मैं  गरिमा  के  बारे  में  उनसे  सीखने  के  लिए  dared  परन्तु  एक

 सापेक्ष  दाब्द  है  |

 meq  महोदय  :  इस  प्रकार  की  कोई  प्रथा  नहीं  रही  है  कि  जब  एक  सदस्य  व्यक्तिगत

 स्पष्टीकरण  दे  तो  दूसरा  सदस्य  उसके  बाद  फिर  ate  कुछ  कहे  ।  Az,  श्रीमती  माथा  राय  को

 कुछ  कहना  था  कह  ही  दिया  |

 वा

 विशेषाधिकार  के  के  बारे  में

 RE.  QUESTION  OF  PRIVILEGE

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  विशेषाधिकार  समिति  के  समक्ष  विचाराघीन  एक

 घिकार  प्रस्ताव  से  सम्बन्धित  एक  मामले  के  बारे  में  मैंने  श्रापको  एक  पत्र  लिखा  ari  यह  एक

 गम्भीर  मामला  है  ।

 Weqy  महोदय  :  मैं  इस  बारे  में  आपसे  विचार  विमर्श  करना  चाहूंगा  ।  परन्तु  मेरे  विचार

 में  विशेषाधिकार  afafa  को  इस  नई  araarot  पर  wt  विचार SuUTUT इ  जा  थ द  चह  व्य  सा  चय  क  2  ॥ ॥  T  art  हुए  ।
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 22  1894  (az)  भूमि  की  alana  सीमा  के  बारे  में

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  यह  प्रइन  चदर  के  विद्षेषाघिकार  से  सम्बन्धित  द्रतः  सदन  को  भी

 इसकी  जानकारी  देनी  चाहिए  ।

 meat  महोदय  :  यह  पाइप  लाइन  जांच  STANT  के  बारे  में  है  विशेषाधिकार  समिति  इस

 विषय  पर  पहले  से  ही  विचार  कर  रही  है  ।  इसी  श्री  नायक  ने  भूतपूर्व  सचिव

 श्री  एस०  एस०  खेड़ा  को  पत्र  लिखा  !  उसके  आधार  पर  श्री  खेड़ा  ने  1  1972  को  एक

 शपथपत्र  प्रस्तुत  जिसमें  उन्होंने  कहा  है  कि  श्री  नायक  ने  एक  पत्र  में  उन्हें  लिखा

 श्री  नायक  ने  यह  लिखा  है  कि  संसदीय  समिति  पर  लोगों  द्वारा  दबाव  डालो  जा  रहा  है  |

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  उस  समय  श्राप  उस  समिति  के  सभापति  थे  ।  श्री  नायक  के  पत्र  के

 अ्रनुसार  श्रापने  श्रौर  समिति  के  अन्य  सदस्यों  ने  दबाव  में  श्राकर  faqiz  लिखी  थी  ।  मेरा

 श्राप  से  यह  ध्रनुरोध  है  कि  यह  मामला  विशेषाधिकार  समिति  को  सौंपा  जाए  ।

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  समिति  इस  पर  पहले  ही  विचार  कर  रही  इस  नई  जानकारी

 सहित  aro  पत्र  की  भी  मैं  समिति  के  पास  भेज  दूगा  |

 श्री  समर  गुह  :  ध्यानाकर्षण  सूचना के  बारे  में  मैंने
 श्रापको

 पत्र  लिखा  था

 श्रापने  मुभसे  प्रश्न  करने  के  लिए  कहा  था  परन्तु  मेरे  प्रस  का  श्री  एल०  एन०  मिश्र  ने  कोई  उत्तर

 नहीं  दिया  है  ।

 श्रघ्यक्ष  महोदय  :  श्रापके  पास  जानकारी  भेज  दी  जायेंगी

 ne

 भ्रूमि  at  श्रधिकतम  सीमा  के  बारे  में

 RE,  LAND  CEILINGS

 Shri  Bhogendra  Jha  (Jainagar)  :  It  was  announced  by  the  ruling  party  that  the  new
 land  ceilings  laws  would  come  into  force  throughout  the  country  by  31st  December,
 1972.  The  Bills  in  this  regard  have  been  passed  by  the  assembolies  of  Bihar,  Andhra
 Pradesh,  Madhya  Pradesh,  Hariyana  and  Maharasthra,  but  these  bills  are  pending  here
 for  the  last  one  year  for  want  of  Pres‘dent’s  approval.  U.  P.  Punjab,  Gujarat  and  many
 other  states  have  not  passed  such  bills  so  far.  You  kindly  ask  the  hon’ble  Minister  to
 make  a  statement  and  explain  to  us  how  long  would  it  take  to  enforce  the  land  ceilings
 in  the  Country.

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  (Gwalior)  :  I  had  given  a  Calling  Attentions  Notice  re-

 garding  1.  I.  Delhi.  A  professor  was  dismissed  from  service,  because  he  was  orga-
 nising  class  111  and  IV  Union,  Is  it  not  victimisation?

 ~

 Mr.  Speaker :  I  neither  commit  nor  accept,  if  you  would  pursuade  me  like  this
 in  the  house.

 a  es  ee
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 Industrial  Finance  Corporation  (Amendment)  Bill  December  13,  1972

 श्रौद्योगिक  वित्त  निगम  )
 विधेयक

 INDUSTRIAL  FINANCE  CORPORATION  (AMENDMENT)  BILL

 श्री  सोमनाथ  vest  :  औद्योगिक  faa  निगम  श्रौद्योगिक  विकास  बैंक  की  50

 प्रतिश्त  शाखा है  ।  इसलिए  श्रौद्योगिक  वित्त  निगम  को  विभिन्‍न  प्रस्ताव  स्वीकृति  के  लिए

 श्रौद्योगिक  विकास  बेंक  को  भेजने  पड़ते  हैं  ।

 जो  प्रफ़िय  अ्रपनाई  जा  रही  है  उससे  बाधायें  उत्पन्न  हो  रही  हैं  श्रोर  कुछ  मामलों  में  तो

 निगम  के  कार्य  में  विकास  बेंक  द्वारा  अनुचित  हस्तक्षेप  किया  जाता  है  ।  इसलिए  faa  निगम  कों

 स्वायदद्यासी  संस्था  बनाया  जाना  चाहिय  ate  नीति  निर्देश  सम्बन्धी  कार्य  सरकार  के  अधीन

 रहना  चाहिए  |

 देश  में  क्षमता  के  लिए  att  जरूरतमन्द  कारखानों  की  सहायता  करने  के  लिए

 alanfina.  वित्त  निगम  शौर  विभिन्‍न  प्रान्तों  के  राज्य  वित्त  निगमों  के  बीच  समन्वय  होना  चाहिए

 जिससे  एक  दूसरे  की  सहयता  करने  के  लिए  उपयुक्त  कार्यक्रम  बनाये  जा  सकें  |

 यह  सच  है  कि  देश  के  श्रौद्योगिक  विकास  में  शभ्रौद्योगिक  वित्त  निगम  ने  एक  महत्वपूर्ण

 yfaar  अदा  की  परन्तु  वित्त  निगम  को  केवल  बड़े  व्यापार  गृहों  ate  एकाधिकार  ग्रहों  की  ही

 सहायता  करने  के  बजाय  छोटे  saqHal aT  और  उन  की  सहायता  करनी  चाहिए

 कठनाई  में  हों  |

 alent  वित्त  निगम  को  जिन  कठिनाइयों  में  कार्य  करना  पड़  रहा  ae  जो  zat  के

 उचित  श्राधिक  विकास  में  बाघा  बन  रही  वे  हैं  केन्द्रीय  सरकार  श्रौर  राज्य  सरकारों  की  गलत

 प्राधिक  नीतियां  है  ।  इसलिए  जब  तक  सरकार  की  नीति  में  फ़ान्तिकारी  परिवर्तन  नहीं  किया  जाता

 att  लघु  उद्योगों  की  सहायता  करने  की  zfs  से  श्रौद्योगिक  वित्त  fara  की  नीति  में  परिवर्तन

 नहीं  अभीष्ट  प्रभाव  प्राप्त  नहीं  किया  जा  सकता  |

 श्री  डी०  के०  पण्डा  :  संशोधनों  का  लक्ष्य  यह  g  कि  औद्योगिक  वित्त  निगम

 सरकारी  क्षेत्र  के  नये  उद्यमकर्ताओं  और  पिछड़े  ata  के  उद्योगों  कों  वित्तीय  सहायता

 दे  ।  विधेयक  का  मुख्य  उद्देश्य है  क्षत्रीय  भ्रसन्तुलन  को  समाप्त  करना  |  इससे  बड़े

 घिकार-गृहों को  दी  जाने  वाली  श्राथिक  सहायता  में  भी  कमी  होगी  |

 घारा  25  में  खण्ड  13  द्वारा  संशोधन  किया  गया  है  जिससे  निगम  प्रभावी  ढंग  से  अपने

 श्रघिकारों  का  प्रयोग  कर  सके  ।  अब  तक  वित्त  निगम  सुरक्षा  प्रधान  परियोजनाओं  का  वित्त  पोषण

 करती  रही  है  लेकिन  अब  परियोजनोन्मुख  उद्यमों  को  वित्त  निगम  घन  प्रदान  करेगा  |

 अ्रतारराकित  प्रइन  सं०  2694  के  उत्तर  में  मन्त्री  महोदय  ने  स्वीकार  किया  था  कि  1948

 से  30  qa,  1972  के  बीच  वित्त
 निंगम  द्वारा  दिये  गये  कुल  397.86  करोड़  रुपये  के  ऋण  में  से

 131,52  करोड़  रुपये  के  ऋण  बड़े  व्यापार  गृहों  को  दिए  गये  जो  कुल  ऋण  राशि  का  35.6%,

 है  ।  इसी  प्रकार  1970-71  बौर  1971-72  के  दौरान  बड़े  व्यापार  गृहों  को  दिए  गए  कुल
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 75.79  करोड़  रुपये  के  wy  में  से  1732.0  करोड़  रुपये  दिये  गये  जो  कुल  का  22.85%,

 बड़  व्यापार  ग्रह  नौकरदाही  की  मदद
 से

 देश  को  लूट  रहे  हैं  ।

 बाजोरिया  भ्रौर  जालान  22.37  करोड़  रुपये  के  ऋण  लेकर  गैर-कानूनी  रूप  से  उसका

 उपयोग  कर  रहे  हैं  ।  टाटा  ate  बिड़ला  को  अब  भी  ऋण  दिये  जा  रहे  हैं  ।

 मन्त्री  महोदय  से  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  इसे  रोकने  के  लिए  सरकार  Far  कार्यवाही  कर

 रही है  ?

 क्षेत्रीय  श्रसन्तुलन  बढ़ता  ही  जा  रहा  है  ।  तमिलनाडु  wt  पश्चिम  बंगाल  को

 6  %  ऋण  दिये  जबकि  हरियाणा  को  1.4%  ऋण  दिये  गये  श्रौर  उड़ीसा  को  बिल्कुल

 भी  ऋण  प्राप्त  नहीं  gar  ।  उड़ीसा  में  श्रौद्योगिक  क्षमतायें  हैं  और  विभिन्‍न  उद्योगों  की  वहां

 स्थापना  करने  के  लिए  व्यापक  श्रौद्योगिक  योजनायें  बनाई  जानी  चाहिए  ।  पारादीप  में

 उवंरक  तेल  शोधक  कारखाना  श्रौर  कोरापुट  जिने  में  सीमेन्ट  कारखाने  के  लिए

 wTaeaqa  यहां  भेजे  गये  परन्तु  अभी  तक  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  है  ।

 दत्त  समिति  की  सिफारिशों  और  प्रतिबन्घात्मक  व्यापार  प्रक्रिया  श्रघिनतियम  के

 का  उल्लंघन  किया  गया  है  ।  घारा  43  के  भ्रन्तगंत  वित्त  निगम  विकास  बेक  के  परामर्श  विनिमय

 बना  सकता  है  ।  विकास  बेंक  का  श्रध्यक्ष  ही  ऋणों  को  साम्य  oa  में  बदलने  के  विरुद्ध  OT:

 जब  वह  सरकार  के  घोषित  सिद्धान्तों  के  ही  विरुद्ध  है  फिर  उसे  अपने  पद  पर  रहने  का  क्या

 अधिकार  है  ?  इसलिए  बिना  किसी  निर्देश  के  one  परामद्द  का  srt  विकास  बेक  पर  ही  छोड़

 दिया  गया  तो  कोई  लाभप्रद  परिणाम  प्राप्त  नहीं  होंगे  ।

 श्री  एम०  Rito  दामाशी  :  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  निगम

 ने  देश  के  श्रौद्योगिक  विकास  में  काफी  सहायता  दी  है  ।  वित्त  निगम  अब  तक  365  करोड़  रुपये

 के  ऋणा  दे  चुका  है  श्रौर  527  कम्पनियों  अथवा  कारखानों  को  उसने  मदद  की  हैं  ।

 कुछ  त्रुटियों  की  श्रोर  भी  मैं  मन्त्री  महोदय  का  ध्यान  दिलाना  चाहूंगा  ।  वे  सभी  waar

 पन्नों  पर  घन  वापस  मिलने  की  सुरक्षा  की  afte  से  देखते  हैं  ate  oer  पहलुप्रों  पर  ध्यान  नहीं  देते  ।

 लोग  सारी  सुचना  तत्काल  नहीं  दे  पाते  ate  निरादा  होकर  अपने  श्रावेदन  पत्र  वापस  ले  लेते  हैं  ।

 यह  एक  चिन्ताजनक  बात  है  कि  लगभग  44  प्रतिश्त  लोगों
 ने

 aay  MaACqay  वापस  ले  लिए

 श्रगर  देश  के  श्रौद्योगीकरण  मे  सहायता  करनी  तो  इस  नीति  में  परिवतेन  करना  होगा  |

 झब  घन  वापस  मिलने  को  सुरक्षा  की  बजाय  इस  पर  पहने  विचार  करिया  जायगा  कि

 योजना  से  उत्पादन  श्रौर  रोजर  के  अवसरों  में  वृद्धि  होगी  अथवा  नहीं  ।  केवल  घन  की  सुरक्षा

 का  ध्यान  रखने  से  देश  की  द्र  तगति  से  श्रौद्योगीकरण  नहीं  हो  सकता  |

 वित्त  निगम  का  मुख्यालय  दिल्‍ली  में  है  और  तीन  अन्य  कार्यालय  कलकत्ता  और

 मद्रास  में  इसलिये  इन  कार्यालयों  के  निकट  के  उद्यमकर्त्ताओं  ने
 ही

 वित  निगम  से  ग्रत्रिक  लाभ

 उठाया है  ।
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 नकल  ee

 न्च्यक्ष
 महोदय

 :  क्या  श्राप  मध्याह्न  भोजन  के  बाद  अपन ा  भाषण  जारी  रखना  चाहेंगें  ?
 BY  Qqo  शरार ०  दामाणी :  हां  ।

 तत्पदचात्‌  लोक  सभा  मध्याह्न  भोजन  के  लिए  दो  बजे  म०  go  तक  के  लिए  स्थगित  हुई

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  for  lunch  till  fourteen  of  the  clock

 मध्याह्न  भोजन  के  पश्चात्‌  लोवा  सभा  दो  बजकर  पांच  मिनट  Ao  प्‌०  पर  पुनः

 समवेत  हुई

 The  Lok  Sabha  then  reassembled  after  lunch  at  five  minutes  past  fourteen  of  the  clock

 |  उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए

 Mr.  Deputy  speaker  in  the  chair

 श्री  एस०  श्रार०  दामाणी  :  Ts  प्रसन्नता है
 कि  श्रौद्योगिक  वित्त  निगम  ने

 बंगलौर  ake  आन्ध्र  प्रदेश  में  नये  कार्यालय  खोलने  का  निर्णय  किया  वित्त  निगम

 के  कार्यालय  भारत  के  सभी  प्रमुख  नगरों  ote  सभी  राज्यों  की  राजधानियों  में  खोले  जाने  चाहिए

 जिससे  saAHa ay  को  आसानी  से  ऋण  सूविधा  प्राप्त  हो  सके  |

 इस  विधेयक  के  द्वारा  पूंजी  में  afs  करने  ae  वित्तोय  सहायता  देने  की  नीति  को  उदार

 बनाने  का  प्रस्ताव  है  ।  अरब  तक  केवल  गैर-सरकारी  क्षेत्र  प्रथवा  सहकारी  क्षेत्र
 को  ही  ऋण  मिल

 सकता  परन्तु  त्र  सरकारी  क्षत्र  की  मध्यम  दर्जे  की  और  छोटी  कम्पनियां  भी  ऋण  प्राप्त  कर

 सकती  हैं  श्रब  तक  25  लाख  से  afew  की  पूजी  वाली  कम्पनियों  के  wazy  पत्रों  पर  ही

 विचार  किया  जाता  परन्तु  अब  छोटे  और  मध्यम  दर्जे  के  उद्योगों  के  लाभ  के  लिये  इस  सीमा

 को  भी  हटा  दिया  गया  है  ।

 वित्त  निगम  को  परियोजना  नये  उद्यमों  ate  क्षेत्रों  के  बारे  में  छोटे  ्र  मध्यम

 दर्जे  के  उद्योगों का  मार्गदर्शन  करना  चाहिये  |

 खण्ड  11  के  द्वारा  अनुच्छेद  23  में  GaNTAT  किया  गया  जिसके  ग्रनुसार  निगम  को  ag

 afaatt  दिया  गया  है  कि  श्रगर  कोई  पार्टी  ठीक  समय  पर  किस्तें  देने  में  असमथे  रहती  तो

 सारी  रादि  ब्याज  सहित  सामान्य  पूजी  के  शेयरों  में  परिवर्तित  की  जा  सकेगी  ।  यह  एक  कठोर

 उपबन्ध  है  ।  यदि  पू  जीगत  बिजली  मिलने  श्रथवा  इमारत  बनने  में  विलम्ब  होने  के  कारण

 उत्पादन  शुरू  होने  में  देरी  होती  तो  सारी  ऋण  रादि  area  म्रंशों  में  बदल  दी  जायगी  ।  जब

 जनता  से  ऋण  लिया  तो  एक  अनिश्चितता  की  स्थिति  उत्पन्न  हो  क्योंकि  इससे

 लाभांश  में  कमी  का  भय  बना  इसलिये  किन  परिस्थितियों  में  इस  उपबन्ध  का  प्रयोग  किया

 सरकार  इस  बारे  में  cqsey Hay  दे  |

 यदि  कोई  कारखाना  घाटे  में  चला  जाता  है  ate  ऋण  की  किस्तें  श्रदा  नहीं  कर  at

 सारे  घन  को  सामान्य  पु  जी  में  बदल  देने  से  निगम  को  क्या  लाभ  होगा  ?  निगम  कारखाने  का

 अधिप्रहुण  करके  घाटे
 को

 लाभ  में
 नहीं

 बदल  सकता ।
 इम  बारे  में  मन्त्री  महोदय  स्थिति

 स्पष्ट  करें  ।
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 22  1894  औद्योगिक  वित्त  निगम  विधेयक

 पिछले  चार  वर्षों  में  निगम  के  कार्यकरणा  में  ह्लास  हुआ  है  ।  व्यय  में  वृद्धि  हुई  है  और

 भाय  में  कमी  हुई  2  और  व्यापार  में  कोई  वृद्धि  नहीं  हुई  1967-68,  1968-69,  1969-70

 झौर  1970-71  में  8,  20,  25  श्रौर  44  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  है  व्यय  में  भारी  वृद्धि  के

 क्या  कारण  हैं  ?

 घन  की  श्रदायगी  करने  के  समय  से  वचतबद्धता  शुल्क  लगाने  के  बजाय  श्रावेदन  पत्र

 स्वीकार  होने  के  समय  से  भारी  मात्रा  में  वचनबद्धता  शुल्क  लगाया  जाता  है  ।  यह  उचित  नहीं  at

 श्रनेक  उद्यमकर्ता  राज्य  सरकारों  से  गारण्टी  पत्र  प्राप्त  कर  परन्तु  निगम  उन

 गारण्टी-पत्रों  को  स्वीकार  नहीं  करता  ।  मन्त्री  महोदय  यह  सुनिदिचित  करें  कि  निगम  राज्यों  के

 गारण्टी  पत्रों  को  स्वीकार  करें  और  यदि  वे  तो  गारण्टी  पत्र  के  लिए  पत्र  निर्घारित  कर

 सकते  हैं
 ।

 आवेदनपत्रों  की  जांच  करते  समय  निगम  को  अधितर  लचीला  रुख  अपनाना  चहिये

 जिससे  श्रघिक  संख्या  में  कारखाने  निगम  से  सहायता  प्राप्त  कर  सकें  ।  निगम  को  ऋण  देते  समय

 श्रौद्योगिक  रूप  से  frags  ये  क्षत्रों  को  प्राथमिकता  देनी  चाहिये
 }

 टी
 ०  एस०  लक्ष्मणन  (stttteagz)  :  विधेयक  के  खण्ड  8  के  अनुसार  भौद्योगिक

 वित्त  निगम  को  वित्तीय  संस्थानों  के  da  खरीदने  का  अ्रघिकार  दिया  गया  है  ।  मध्य  प्रदेश  की

 विनोद  मिल्स  के  शेयर  अपने  सम-मूल्य  से  नीचे  गिर  गये  थे  ।  उस  समय  वित्त  निगम  ने  अपने  ऋण

 को  सामान्य  sad  में  परिवर्तित  कर  जिसके  परिणामस्वरूप  कम्पनी  को  कृत्रिम  रूप  से

 प्रोत्साहन  दिया  गया  |  ऋणा  की  सामान्य  शेयरों  में  बदलने  की  निगम  की  इस  नीति  पर  सरकार

 को  करना  चाहिए  ।

 विधेयक  में  यह  प्रावधान  भी  है  कि  श्रौद्योगिक  वित्त  निगम  द्वारा  बनाये  विनियमों  को

 सभा  पटल  पर  नहीं  रखा  जायगा  ।  यह  श्रनुचित  क्योंकि  वित्त  निगम  अपना  सभी  धन  केन्द्रीय

 सरकार  से  ही  प्राप्त  करता  इसलिए  सभा  को  यह  जानने  का  पुरा  afaaret  है  कि  इस  घन  का

 किस  प्रकार  उपयोग  किया  जा  रहा  है  ।

 श्रौद्योगिक  वित्त  निगम  कानूनी  विभाग  में  केवल  सालिसिटरों  की  भर्ती  करने  की  नीति  पर

 चल  tal  है  सालिसिटर  केवल  पश्चिम  बंगाल  में  ही  होते  हैं  जिसके  कारण  gear  राज्यों  के

 केटों  को  कोई  श्रवसर  नहीं  मिल  पाता  ।  मेरा  श्रनुरोध  है  कि  मन्त्री  महोदय  इस  बारे  में  पुनर्विचार

 करें  और  श्रावश्यक  कार्यवाही  करें  ।

 केन्द्रीय  सरकार  ने  211  जिलों  ओर  8  संघ  राज्यक्षेत्रों
 को

 श्रौद्योगिक  रूप  से  पिछड़े  हुए
 क्षेत्र  अधिसूचित  किया  है  ।  परन्तु  श्रौद्योगिक  वित्त  निगम  ने  रियायती  वित्तीय  सुविधा  केवल  68

 का
 जिलों  site  3  संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  प्रदान  की  मेरा  कहने  का  अभिप्राय  यह  ह  कि

 eafaat  में  दिये  गये  भाषण  के  श्रंग्रेजी  श्रनुवाद  का  संक्षिप्त  हिन्दी  रूपान्तर

 *Summarised  translated  version  based  oa  English  translation  of  the  speech  delivered

 in  Tamil  .
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 टी  ०  एस०

 वित्त  निगम  की  गतिविधियों  में  श्रौद्योगिक  रूप  से  पिछड़े  क्षेत्रो  को  प्रमुखता  नहीं  दी  गई  है  ।

 उपरोक्त  निगम  द्वारा  दी  गई  कुल  सहायता  में  से  केवल  28  प्रतिशत  सहायता  श्रौद्योगिक  रूप  से

 पिछड़े  क्षेत्रों  को  दी  गई  है
 ।  यह  बड़ी  हैरानगी  की  बात  है  ।  अ्रघिकांश  सहायता  28  चीनी  सहकारी

 समितियों  भौर  22  कपड़ा  निगमों  को  दी  गई  है  ।  इससे  पता  चलता  है  कि  पिछड़े  क्षेत्रों  में  लघु

 श्रौद्योगिक  एककों  को  प्राथमिकता  नहीं  दी  गई  मैं  मंत्री  महोदय  से  श्रनुरोध  करता  हूं  कि  वह

 इस  निगम  के  कार्यकरण  के  इस  पहलू  की  जांच  करें  और  देश  में  औद्योगिक  दृष्टि  से  पिछड़े  क्षेत्रों

 को  सहायता  देने  के  लिये  उचित  का्यंवाही  करें  ।  श्रौद्योगिक  वित्त  निगम  से  सहायता  प्राप्त  करने

 वाले  565  भौद्योगिक  प्रतिष्ठानों  में  से  70  जिनके  अधिकांश  बड़े  उद्योग  संकटग्रस्त

 हैं  प्रौर  बन्द  होने  की  स्थिति  में  बताये  जाते  यदि  यह  स्थिति  रही  तो  औद्योगिक  दृष्टि  से

 विकसित  क्षेत्र  भी  कुछ  समय  बाद  भी  पिछड़े  क्षेत्र  बन  जायेंगे  ।  मुझे  पू  fasara  है  कि  मन्त्री

 महोदय  इस  गम्भीर  स्थिति  की  जांच  करेंगे  ।

 औद्योगिक  faa  निगम  के  प्रबन्धक  बोड़  में  लगभग  सभी  निदेशक  afte  से

 विकसित  क्षेत्रों  के  हैं  ।  यदि  पिछड़े  क्षेत्रों  का  विकास  किया  जाना  है  तो  उन  क्षेत्रों  से  भी  कुछ

 दाक  प्रबन्धक  ब्रोडे  में  सम्मिलित  किये  जाने  चाहिये  ।

 श्री  वाई०  एस०  महाजन  :  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  स्वतंत्रता

 प्राप्ति  के  बाद  हम  देश  में  योजनाबद्ध  तरीके  से  श्रौद्योगिक  विकास  कर  रहे  परन्तु  भौद्योगिक

 विक!स  के  लिये  धन  देने  वाली  एजेंसी  का  अभाव  था  ।  श्रौद्योगिक  वित्त  निगम  ने  इस  कमी  को

 परा  कर  दिया  है  ।  गत  24  वर्षों  में  इस  निगम  ने  सराहनीय  काय  किया  है  ।  पहले  22  वषों  में

 338  करोड़  रुपये  की  सहायता  दी  थी  ।  इसका  परिणाम  ag  निकला  है  कि  अब  इसने  1448

 करोड  रुपये  की  प  जी  ली  है
 ।

 इस  निगम  ने  चीनी  और  कपड़ा  उद्योग  सम्बन्धी  सहकारी  समितियों  को  लगभग  77  करोड़

 की  राशि  दी  है  ।  इसके  परिणामस्वरूप  ये  सहकारी  समितियां  श्रौद्योगिक  ष्टि  से  पिछड़े  क्षेत्रों  से

 160  करोड़  रुपये  की  पू  जी  एकत्र  कर  ली  इस  संशोधन  से  इस  उपक्रम  को  निदेशक  नियुक्त

 करने  की  शक्ति  प्राप्त  हो  ज'्येगी
 ।  दूसरे  यदि  किसी  निदेशक  को  किसी  औद्योगिक  उपक्रम  में  हित

 होगा  तो  ऐसे  उपक्रमों  को  श्रौद्योगिक  वित्त  निगम  सहायता  देना  बन्दे  कर  सकता  है  ।  फिर  इन

 aeneaal  से  sates  निगम  देश  में  प्रौद्योगिक  श्रसंतुलन  कम  कर  सकता  है  कुछ  राज्य  और

 जिले  ऐसे  हैं  जिनको  arent  afee  से  पिछडे  हुए  घोषित  किया  गया  है  ।  इस  समय  इन  राज्यों

 को  बहुत  कम  सहायता  दी  जाती  है  ।  अब  पिछड़े  हुए  क्षेत्रों
 को

 रियायती  शर्तों  पर  ऋण  देने  की

 व्यवस्था  की  गई  इससे  साथ  ही  यह  निगम  पिछड़े  क्षेत्रों  में  नया  कारोबार  चलाने  वाले  नये

 TIAFA,  प्रौद्योगिकी  विद  भीर  इंजीनियरों  को  सहायता  देने  पर

 पूर्ण  ढ़ग  से  विचार  करेगा  ।  इस  विधेयक  में  एक  महत्वपूर्ण  व्यवस्था  यह  है  कि  aa  यह  झ्रावश्यक

 नहीं  है  कि
 निगम  जमानत  पर  ही  ऋण  दे  ।  इसके  परिणामस्वरूप  यह  निगम  पिछड़े  जिलों  के  लिये

 कुछ
 न  कुछ  अवश्य  व्यवस्था  कर  सकेगा  |

 मुझे
 mat

 है
 कि  उपरोक्त  निगम  योजनाबद्ध

 उद्देश्यों  कौ
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 ब्यास  में  रख  कर  श्रपनी  नोति  बनायेगा  और  सहकारी  समितियों  को  अधिक  प्रोत्साहन  देगा  जिससे

 समाजवादी  WY sqaqTyy  स्थापित  हो  सके  ।  हमें  चीनी  और  कपड़ा  उद्योगों  के  स्थान  पर

 रासायनिक  झ्ादि  नपे  किस्म  के  उद्योगों  को  अधिक  प्रोत्साहन  देना  चाहिये  ।  नये  उद्योगो  को  चौथे

 या  पांचवें  वर्ष  के  बाद  व्याज  श्रौर  पूजी  का  भुगतान  aren  करने  की  aaa  दी  जानी  चाहिये

 ताकि  उनको  कठिनाई  का  सामना  न  करना  इससे  उद्योगीकरण  के  काम  में  सहायता

 मिलेगी  ।

 श्री  वीरेन्द्र  भ्रग्नवाल  :  मुझे यहू  नहीं  qa  में  भाया  कि  इस  विधेयक  में

 सरकारी  उपक्रम  समिति  की  सिफारिशों  को  सम्मिलित  क्यों  नहीं  किया  गया  है  sa  विधेयक

 का  एक  महत्वपूर्ण  पहलू  यह  है  कि  इसमें  10  करोड़  रुपये  की  अधिकृत  पू  जी  को  बढ़ा  कर  20

 करोड़  रुपये  कर  देने  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  सरकार  उपक्रम  समिति  ने  इसका  समन  नहीं  किया

 है  ।  उनका  कहना  है  कि  इस  निगम  को  wea  साधनों  से  पू  जी  एकत्र  करनी  चाहिये  ।

 विभिन्‍न  वित्तीय  aeaqray  में  एक  ही  किस्म  का  काम  किया  जा  रहा  है  ये  निगम

 पत्रों  पर  विचार  करने  के  लिये  बड़ा  कठोर  रवैया  हैं  ।  श्रौद्योगिक  वित्त  निगम  को

 रिक  afecanlar  अपनाना  चाहिये  शर  aTaaay  पर  इस  प्रकार  विचार  करना  चाहिये  जिससे  इस

 काम  में  कम  से  कम  समय  लगे  ।  कम  संसाधनों  बाले  श्रनेक  लोग  GHA  भरने  से  श्रौर  उन  पर  विचार

 करने  के  लिये  लगने  वाले  लम्बे  समय  से  बहुत  दुःखी  हैं  इन  संस्थाओं  के  कार्यकरण  में  इस  प्रकार

 सुधार  किया  जाना  चाहिये  जिससे  जनसाध्गररण  इन  वित्तोय  Tegra  द्वारा  मंजूर  की  जाने  वाली

 सहायता  क  पूरा  उपयोग  कर  सके  |

 सरकारी  उपक्रम  समिति  ने  सिफारिश  की  है  कि  भारतीय  श्रौद्योगिक  वित्ता  निगम  श्रौर

 श्रौद्योगिक  विकास  बेंक  को  दिया  जाना  चाहिये  ।  मेरा  सुभाव  यह  है  कि  देव  में  सभी

 संस्थाओं  पर  एक  ही  संगठन  का  नियंत्रण  होना  चाहिये  जिससे  वे  विभिन्‍न  संस्थाओं  को  बिना

 कठिनाई  के  ऋणा  उपलब्ध  कर  सके  ।

 इसमें  कोई  संदेह  नहीं  कि  इस  निगम  की  नीति  रोषपुर्ण  है  ।  इसने  अनेक  पिछड़े  क्षेत्रों  की

 सहायता  करने  हेतु  कोई  fare  प्रयत्त  नहीं  किया  है  ।  उत्तर  बिहार  ate  मध्य  प्रदेश  के

 हिन्दी  भाषी  राज्यों  पी  सभी  वित्तोय  संस्थाओं  द्वारा  उपेक्षा  की  गई  हैं  ।  श्र्त  दन  संस्थाओं  को

 उपरोक्त  पिछड़े  क्षेत्रों  की  सहायता  करनी  चाहिये  ।.

 प्राथमिकता  वाले  क्षेत्र  के  बारे  में  भी  बहुत  बढ़चढ़  कर  बातें  की  जाती  थी  परन्तु  दुर्भाग्य

 से  गत  25
 वर्षों  में  इस  क्षेत्र  में  कोई  fate  प्रगति नहीं  हुई  है

 भ्रतः  प्राथमिकता
 वाले  क्षेत्र  को

 अधिक  से  अधिक  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिये  ।  इन  निगमों  ar  मुख्य  are  यह  होना  चाहिये

 कि  वे  इन  पिछड़े  क्षेत्रों  से  श्रावेदन-पत्र  ग्रामंत्रित  करें  श्रौर  उनको  शीघ्र  से  शीघ्र  मंजूर  कर  लिया

 जाना  चाहिए  |

 इस  संशोषन  विधेयक  में  यह  सुभाव  भी  दिया  गया  है  कि  वित्तीय  को  सरकारी

 पाग efi गि
 क्षेत्र के  ate  क  उपक्रमों  को  भी  वित्तीय  सहायता  देनी  चाहिय े।  एक

 हृष्टि  से  यह  नीति
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 बीरेन्द्र  भ्रग्रवाल |

 बहुत  भ्रच्छी है  परन्तु  इस  समय
 सरकार  यह  चाहती  हैं  कि

 इस  देश  में  नियमित  श्रौद्योगिक

 उपक्रम  पूर्ण  रूप  से  वित्तीय  संश्थाग्रों  पर  निभंर  करें  i  यह  कोई  भ्रच्छी  नीति  नहीं  है  ।  निगमित

 उपफ्रमों
 को  जनता  द्वारा  दिये  जाते  वालि  म्ंशदान  पर  निर्भर  करना  सरकारी  संस्थाग्रों

 पर  नहीं  ।  हमने  अनेक  कानून  अना  +  हैं हैं  परन्तु  वास्तव  में  प्रौद्योगिक  प्रगति  कम  होती  जा  रही

 मेरे  विचार  से  हम  आगे  बड़ने  के  बजाप  पीछे  हट  रहे
 हैं  यदि  प्रगति  शुन्य  हुई  तो  गरीबी

 श्रौर  बेरोजगारी  में  ग्रधिक  वृद्धि  होगी  गौर  निःसदेह  मूत्यों  में  प्रतिदिन  वृद्धि  हो  रही  है  ।  सरकार

 द्वारा  अपनाई  जाने  वाली  नीतियों  का  ही  यह  परिणाम  है  ।

 qa  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  सरकार  आधिक  ढाचे  में  पुजी  लगाने  वाले  के  मन  में

 विश्वास  की  भावना  पदा  करना  चाहती  है  ?  यदि  पूँजी  लगाने  व'ला  व्यक्ति  पुजी  नहीं  लगाता

 है  तो  हमारे  देश  का  भविष्य  अन्धकारमय  हो  जायेगा  ।  हमें  ऐसी  स्थिति  पैदा  करनी  चाहिए

 जिसमें  जनसाधारण  देश  के  श्राथिक  जीवन  में  रुचि  लेने  लगे  इस  समय  देश  में  भयंकर

 मुद्रास्फीति  है  ।  हमें  मुद्राग्फीति  विरोधी  नीति  श्रपनानी  चाहिये  ate  यह  तभी  सम्भव  है  जब

 देश  में  उपभोक्ता  वस्तुग्रों  को  बनाने  वाले  उद्योगों  का  इतना  श्रधिक  विस्तार  हो  कि  लोगों  को

 वे  सब  वस्तुएं  उचित  मुल्यों  पर  उपलब्ध  हो  सकें  जिनकी  उनको  श्रावइ्यकता  है  और  मूल्य  वास्तव

 में  कम  हो  कर  उचित  स्तर  पर  ञ्रा  जाये  अराज  मुल  श्रावश्यकता  इस  बात  की  है  कि  सरकार

 ऐसी  श्राधिक  नीति  का  श्रनसरण  करे  जिससे  दश  में  कृषि  श्रौर  औद्योगिक  क्षत्र  में  प्रगति  दर

 बढ़े  ऐसा  करने  के  लिए  हमें  खेतों  और  कारखानों  में  काम  करने  वाले  लोगों  को  प्रोत्साहन  देने

 चाहिए  |  उत्पादन  भ्रौर  प्रोत्साहन  दोनों  काम  साथ  साथ  चलने  चाहिये  ।  सरकार  ने  श्रब  तक  जो

 श्राधिक  नीति  अपनाई  है  उससे  ग्राथिक  गतिरोध  पदा  हुमा  प्रधान  मंत्री  को  मन्त्रिमन्डल  में

 ऐसे  मन्त्री  fazed  करने  चाहिए  जो  देश  की  अधथंव्यस्था  को  नई  दिशा  प्रदान  सकें  |

 अ्राधिक  खुशहाली  और  सामाजिक  न्याय  के  अभाव  में  राजनीतिक  स्थिरता  की  बात

 faraa  होगी  '  लोगों  ने  यह  महसूस  करना  आरम्भ  कर  दिया  है  कि  यदि  उनको  श्राधिक

 हाली  और  सामाजिक  cara  नहीं  faa  सकता  तो  सजनीतिक  स्थिरता  में  उनकी  कोई  रुचि  नहीं

 s  |

 श्री  गिरिधर  गोमांगो  औद्योगिक  वित्त  निगम  ने  पहले  से  ही  श्रौद्योगिक

 हृष्टि  से  विकसित  राज्यों  को  धन  दिया  उड़ीसा  में  उद्योगों  के  विकास के  लिए  श्रत्यधघिक

 सुविधाएं  उपलब्ध  हैं  परन्तु  धन  के  अ्रभाव  के  कारण  उड़ीसा  में  उद्योगों  का  विकास  उचित  ढंग  से

 नहीं  हो  रहा  सरकारी
 क्षत्र  का  उद्द दय  देश  को  सामाजिक  एवं  श्राधिक  विकास  करना  है  ।

 ऐसी  योजनाएं  बना
 जाने  sarfet ;  जिनसे

 देश
 में  पिछड़  क्षत्रों  का

 विकास
 हो  सके  ।

 उड़ीसा  ें  area  कोरापुर  जिले  में  वन  आधारित  उद्योग  प्रारम्भ  किए  सकते  हैं

 क्योंकि  वहां  aaa  खनिज  संसाधन  उपलब्ध हैं
 श्रौर  काफी  पहाढ़  भी  हैं  राज्य॑  सरकार  ने

 कोरापुर  सूनकी  के  निंकट  सी nae  संयंत्र  स्थापित  करने  के  लिए  सित+्बर  1959  में  एक  प्रस्ताव

 mens erT  करूंगा  कि  बह  इस  प्रस्ताव  को  किः भेजा  था ।  मैं  ae  सर  कार  स  न  ASL  ब  ta  afar  करने  की
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 श्रनुम्ति  दें  भौद्योगिक  वित्त  निगम  को  राज्य  सरकार  को  घन  उपलब्ध  करना  चाहिए  ।  बैंकों  के

 राष्ट्रीयकरण  के  बाद  श्रादिवासी  श्रौर  पिछड़े  क्षेत्रों  को  श्रघिक  घन  मिलना  चाहिये  ।

 यदि  श्रादिवासी  atx  पिछड़े  क्षेत्रों  में  बडे  उद्योगों  का  विकास  भी  किया  गया  तो  इससे

 वहां  के  लोगों  की  झ्रावश्यकता  पूरी  नहीं  क्योंकि  वह  लोग  तकनीकी  व्यक्ति  नहीं  हैं  ।  श्र्त

 मैं  श्रनुरोध  करता  हूं  कि  उन  क्षेत्रों  में  उद्योग  स्थापित  किए  जाएं  |

 Shri  Dhanshah  Pradhan  (Shahdol)  :  Industrial  Finance  Corporation  provides  loans
 to  Public  Limited  Companies  and  Co-operative  Societies.  The  present  amendment  pro-
 vides  that  this  Corporation  could  provide  loans  to  public  sector  undertakings  also.

 The  Government  is  trying  to  get  finances  for  Publie  Sector  undertakings  from
 all  the  sources.  There  is  no  objection  to  it.  But  a  question  arises  as  to  why  produc-
 tion  of  consumer  goods  is  not  increased  in  Public  Sector  undertakings  and  other  indus-
 tries.  It  should  be  ensured  that  this  Corporation  provides  loans  to  those  Industries
 which  produce  products  meant  for  daily  use  of  the  people.  Public  Sector  undertakings
 need  better  management,  Attention  should  be  paid  towards  this  aspect  so  that  losses
 in  these  undertakings  could  be  eleminated.

 It  would  be  better  if  financial  help  is  provided  to  small  scale  Industries  in  place
 of  big  Public  Sector  Undertakings,  Madhya  Pradesh  is  a  backward  area  from  Industrial
 point  of  view,  This  corporation  could  help  in  remaining  Industrial  imbatance.

 Industrial  Finance  Corporation  in  working  since  1964.  This  Bill  has  been  brought
 up  in  order  to  remove  short  comings  in  its  working.  Its  area  of  operation  was  limited
 to  Co-operative  Societes  and  Private  Companies.  But  now  its  scope  is  being  enlarged
 to  cover

 Public
 Sector  undertakings  also.

 Leather  Industry  and  raw  Lac  Industry  is  facing  financial  Crisis  in  Adivasi  areas,
 Immediate  orders  should  be  issued  to  this  Corporation  to  provide  help  to  these  Indus-
 tries  so  that  Adivasis  could  get  employment.

 Study  team  should  be  deputed  to  make  assessment  with  regard  to  the  needs  of
 different  areas  and  Specially  in  Madhya  Pradesh  in  order  to  establish  small  Industries
 with  minimum  of  finance  complex  and  fine-consuming  procedures  should  also  be

 simplified.

 वित्त  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सुशीला  Veet)  :  इस  चर्चा  के  दौरान  माननीय

 सदस्यों  ने  जो  मूल्यवान  सुभाव  दिये  हैं  उनके  लिए  मैं  उनका  धन्यवाद  करती  हुं  ।  इसके  साथ  ही

 मैं  सबसे  पहले  यह  सूचित  करना  चाहती  हूं  कि  awe  वर्ष  जून  में  श्रौद्योगिक  वित्त  निगम  द्वारा

 अ्रपनी  रजत  जयन्ती  मनाई  जायेगी  ।  यह  निगम  श्रपने  प्रकार  की  प्रमुख  संस्था  हैं  ।  सारे  एशिया  में

 इस  प्रकार  की  यह  श्रकेली  संस्था  है  ।  देशों  में  इसकी  अपनी  सी  प्रतिष्ठा  है  ।

 श्री  वीरेन्द्र  अ्रग्रवाल  ने  कहा  कि  किसी  भी  संस्था  के  योगदान  पर  विचार  करते  समय  हमें

 संस्था  के  कार्यों  निष्पादन  व  उसकी  aaray  का  मुल्यांकन  करना  चाहि  ।  इन  दोनों  दृष्टियों  से  यदि

 हम  श्रौद्योगिक  वित्त  निगम  का  मुल्यांकन  करें  तों  पायेंगे  कि  यह  सफल  संस्था  रही  है  ।  इसके  लिएं

 मैं  इससे  सम्बद्ध  सभी  को  aarg  देना  चाहती  हूं  ।

 इस  विधेयक  के  द्वारा  सरकारी  उपक्रमों  को  भी  इसके  अधीन  लाया  जा  रहा  है  ।

 aaa
 नये  उद्यमों  की  स्थापना  में

 सहायता  मिलेगी  इस  निगम  के  कार्य  में  काफी  विस्तार  द्  है
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 [ stare  सुशीला  रोहतगी

 att  यह  बहुत  प्रशंसा  की  बात  है  कि  निगम  की  refine  निधि  इसकी  प्रदत्त  पुजीं  के  बराबर
 इससे  स्पष्ट  प्रतीत  होता  है  कि  निगस  के  कार्य  में  काफी  प्रगति  हो  रही  है  इससे  इसकी  afraa
 पूजी  को  10  करोड़  से  बढ़ा  कर  20  करोड  रुपये  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  इससे  इसके  भावी
 विस्तार  में  भी  सहायता  मिलेगी  ate  कार्य  में  विस्तार  तो  fate  बढ़ेगा  तथा  अधिक
 निवेश  से  स्वभावतया  उत्पादन  में  भी  वृद्धि  होती  हैं  इससे  देश  में  भी  श्रघिक  घन  होता  है  ।

 यह  स्वागत  योग्य  है  ।

 इसके  ra  की  अन्य  विशेषता  है  छोटे  उद्यमियों  को  विदेशी  विनियम  में  ऋण  उपलब्ध

 कराना  अब  तक  यह  सविधा  नहीं  थी  परन्तु  इस  संदोधन  विधेयक  के  are  यह  सुविधा  उपलब्ध

 कराने  का  प्रस्ताव  है  यह  भीं  एक  स्वागत  योग्य  उपाय  है  ।

 इस  विधेयक  के  खड  6,  14  ate  15  के  द्वारा  सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  संमिति  की

 सिफारिदों  को  रवीकार  करने  और  उन्हें  कार्यान्वित  करने  का  प्रयास  किया  जा  रहा  है  श्र्तः  इस

 सम्बन्ध  में  सिफारिशों  के  किसी  उल्लंघन  का  ve  निराघार  है  |

 प्रफ़िया  की  दुरूहता  को  समाप्त  करने  का  कुछ  सदस्यों  ने  श्रनुरोध  किया  है  ।  इस  संबंध

 में  मैं  dz  11  की  ओर  मानवीय  सदस्यों  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहती  हूं  ।

 एक  बात  मैं  यह  भी  बताना  चाहती  ह  कि  रजत  जयन्ती  वर्ष  होने  के  कारण  इस  ae  कुछ

 विशेष  योजनाओं  क़ी  Hem  की  गई  है  ।  परामर्दों  यात्री  सेवा यग्रों  की  व्ण्वस्थां  करने  के  विच  र  से

 एक  fase  प्रबन्ध  संस्था  की  स्थापना  की  गई  है  ।  नये  उद्यमियों  की  सहायता  करने  के  विचार  से

 कल्याण  निधि  का  गठन  प्रस्तावित है  ।

 यह  तक  दिया  गया  है  कि  ar  औद्योगिक  विकास  बेक  ate  प्रौद्योगिक  वित्त  निगम

 को  विलयन  किया  जाना  चाहिये  ।  मैं  ae  बताना  चाहता  हैं  कि  वर्तमान  प्रवृति  विलयन  sear

 बड़े  बड़े  निगमों  की  स्थापना  करने  के  वारे  में  नहीं  हैं  बहुत  से  लोगों  का  यह  है  कि  aa  पिछड

 रहा  है  ।  मेरे  विचार  से  यह  एक  रजनतिक  मंत  अतः  इस  बारें  में  कुछ  बताने  की  श्रावस्यकता

 नहीं हैं  ।

 भारतीय  श्रौद्योगिक  विकास  बेक  भी  वित्त  लगाता  है  शरर  औद्योगिक  वित्त  निगम  सहकारी

 संस्थाओं  को  ऋणा  देता  हैं  ।  यह  कार्य  भारतीय  विकास  बेक  द्वारा  नहीं  किया  जाता  t

 इस  प्रकार  दोनों  के  ज काय  श्रलग  अलग  हैं  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  ने  यह  कहा  है  कि  ag  बात  नहीं  बताई  गई  कि  श्रौद्योगिक  वित्त

 निगंम  द्वारा  किस  संस्था  अथवा  संस्थाओं  के  ऋणों  का  भ्रन्तरण  किया  जायेगा  ।  क्योंकि  यह  संस्था

 केवलमात्र  न्यास  रूप  में  है  श्र्त  इस  बात  की  श्रावश्यकता  नहीं  हैं  |

 ‘earalay’  शब्द  की  पहले  हो  व्याख्या  की  जा  चुकी  हैं  atx
 यह

 स्पष्ट
 है  तथा  विधेयक

 लैयार  करने  में  किसी  प्रकार  की  कमी  नहीं  रही  है  ।
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 22  1894  (a5)  प्रौद्योगिक  वित्त  निगम  विधेयक

 at  सोमनाथ  चटर्जी  (azatz)  :  qs  16  में  यह  बताया  गया  है  कि  औद्योगिक  fare
 निगम  द्वारा  aga  अधिकारों  का  अन्तरण  fear  जायेगा  परन्तु  यह  नहीं  बताया  गया  कि  ag
 श्र्तरणा  किसे  दिया  जायेगा  ।  माननीय  मंत्री  ने  इस  संबंध  में  खंड  का  उल्लेख  किया  है  परन्तु

 उसका  सम्बन्ध  तो  घौरा  18  के  संशोधन  से  है  जो  श्रौद्योगिक  वित्त  निगम  की  कार्यकारी  समिति
 से  स्थापित  है  ।

 ्य श्रीमती  सुशीला  रोहतगी  :  विनियमों  के  सम्बन्ध  में  कहा  गया  &  कि  संसद  में  इतकी

 संवीक्षा  होनी  चाहिए  ।  यह  निगम  25  aq  से  कार्य  कर  रहा  है  ate  इसको  पर्याप्त  agua
 हो

 चुका है  यह  Gaal  जाता  है  कि  इसे  बन्धन  रहित  होना  चाहिये  ।  विनियम  रोजमर्रा  की  बात

 है  ।  संसद  में  उनकी  संवीक्षा  की  भावइ्यकता  नही ंहै  ।  इसी  विचार  से  पीछे  कुछ  समय  से  हसे

 संसद  के  समक्ष  वार्सा  के  लिए  प्रस्तुत  नहीं  किया  गया  है  ।  बास्तव  में  बहुत  श्रधिक  संवीक्षा  से

 भी  कायें  में  रुकाबट  ata  है  ।

 at  सोमनाथ  चटर्जी  :  श्रधीनस्थ  विधान  भी  व्तंमान  प्रफ़िया  फे  mata  निगम  संसद

 के  समक्ष  प्रस्तुत  किए  जाते  हैं  इस  कारण  संसद  के  Beaat  प  से  इसमें  कोई  देरी  नहीं  हौगी  ।

 श्रीमती  सुशीला  Tiga} :  :  पिछले  ge  वर्षों  से  बिल  किसी  संशोधन  के  यह  नियम

 विद्यमान  हैं  ।  जहां  तक  लाभांश  के  वितरण  की  बात  है  हम  यह  अनुभव  करते  हैं  कि  पांच
 प्रतिशत

 की  afapar  सीमा  को  भी  समाप्त  fear  जाना  चाहिये  ।

 बहुत  से  सदस्यों  ने  यह  मत  व्यक्त  किया  है  कि  निगम  प्रादेशिक  विषमताएਂ  कम  करने

 की  नीति  को  ध्यान  में  रखकर  ऋणरा  इस  संबंध  में  पिछले  मोकड़ों  को  देखने  से  हमें

 प्रतीत  होता  है  कि  निगम  ने  अब  तक  कुल  565  योजनाओं  के  लिये  398  करोड़  की  सहायता

 प्रदान  की  है  ।  इसमें  से  148  परियोजनाएं  कम  ब्रिकसित  श्रथवा  frag  क्षेत्रों  की  थी  ak

 इन्हें  107  कसेड़  रुपये  की  सहाग्रता  दी.गई  ।  इसी  प्रकार  निगम  सहकारी  क्षत्र  को  भी  पर्याप्त

 सहायता  देता  है  ।  बड़ीं  बड़ी  सहकारी  शौद्योगिक  समितियों  को  प्रत्य  कोई  वित्त  संस्था  से  घन

 प्राप्त  नहीं  होता  ।  यह  समाज  के  कमजोर  वर्ग  की  सहायक  हैं  ।

 निगम  के  ga  तक  के  आंकड़  यह  aaa  हैं  कि  इसकी  का  26.9  प्रतिश्त

 कम  विकसित  राज्यों  att  frag  क्षत्रों  सहकारी  समितियों  को  22  प्रतिशत  नये

 उद्यमियों  को  10  प्रतिशत  sia  दिया  जातां  है  ।  इस  प्रकार  श्रौद्योगिक  faa  fata  द्वारो  दी  गई

 सहायता  से  रोजगार  के  नये  Far  होते  हैं  ।  ग्र्त  यह  नीति  रोजगार  प्रघान  है  |

 कुछ  सदस्यों  ने  यह  जानना  चाहा  कि  इसके  धन  का  उपयोग  किस  विद्वेष  दिशा  में

 किया  गया है है  ।  30  जुन  1972  तक़  नये  उद्यमकर्ताओं  को  दी  गई  सद्ायता  के  अंकड़े  बताते  z

 कि  उद्योगों  की  काय  विस्तार  श्राधुनिकीकरण  तथा  उत्पादन  में  विविघता  लाने  के  लिए  सहायता

 दी  गई  है  निगम  ने  2006  करोड़  रुपये  की  राशि  संसाधनों  के  रूप  में  जुटाई  है  ।  इस  प्रकार

 ag  za  में  तथा  बाहर  एक  प्रमुख  वित्तोय  संस्था  के  रूप  में  उठ  रदा  है  ।
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 सुशीला

 कछ  सदस्यों  ने  सुभाव  दिया  है  कि  लघु  उद्योगों  की  सहायता  की  यह  कार्य

 श्रौद्योगिक  वित्त  निगम  के  © ~ HTT  त्र  में  नहीं  भ्राता  ।  यह  कार्य  राज्य  वित्त  निगमों  का

 झ्ौद्योगिक  वित्त  निगम  20  लाख  रुपये  से  अधिक  राशि  के  ही  ऋण  प्रदान  करता  है  ।

 सहायता  देने  में  भेदभाव  azar  प्रगतिशील  राज्यों  को  अघिक  सहायता  देने  a  पिछड़े

 राज्यों  द्वारा  सहायता  का  पुर्ण  उपयोग  न  किये  जाने  के  बारे  में  जो  कुछ  कहां  गया  है  उसकी

 सरकार  नें  जांच  की  है  ।  हमने  पाया है
 कि  जुन  1972  तक  निगम  ने  महाराष्ट्र  में  निगमित  क्षेत्र

 की  80  परियोजनाग्रों  को  42.69  करोड़  रुपये  की  सहायता  दी  ।  पश्चिम  बंगाल  में  39.40

 करोड़  रुपयें  की  सहायंता  दी  गई  ।  महाराष्ट्र  में  सहकारी  समितियों  को  40.36  करोड़  रुपये  की

 सहायता  दी  गई  ।  पश्चिम  बंगाल  में  इस  रूप  में  कोई  सहायता  नहीं  दी  गई  ।  इसका  कारण

 यह  है  कि  पश्चिम  बंगाल  में  कोई  सहकारी  समिति  विद्यमान  नहीं  है  ।  इसका  एक  कारण  यह  भी

 है  कि  qfeaaq  बंगाल  औद्योगिक  स्थिरता  नहीं  है  ।  इस  प्रकार  का  वातावरण  श्रौद्योगिक  पुनर्निर्माण

 निगम  द्वारा  पदिचम  बंगाल  में  श्रपनी  कार्यवाहियां  प्रारंभ  करने  से  स्थिति  में  सुघार  gar  है
 यदि  यह  स्थिति  इसी  प्रकार  बनी  रही  तो  पश्चिम  बंगाल  भी  निगम  की  सहायता  करने  में

 ् समथ  होगा  ।

 ग्रौद्योगिक  वित्त  निगम  के  कार्य  निष्पादन  में  सुधार  करने  का  सुभाव  दिया  गया  है
 ।

 इस  में  कोई  सन्देह  नहीं  कि  इस  दिशा  में  सुधार  की  गुंजाइश  है  ।  सरकार  इस  बारे  में
 पुरांतया

 जागरूक  है  att  इस  दिशा  में  कुछ  कार्यवाही  की  भी  गई  है  ।  निगम  ने  कुछ  नई  खोली

 हैं  ।  आपने  तकनीकी  कमंचारियों  में  वृद्धि  की  है  ।  राज्य  वित्त  निगमों  तथा  राज्य  स्तर  के  श्रन्य

 अधिकरणों  के  साथ  समन्वय  स्थापित  किया  जा  रहा  है  |

 एक  सदस्य  ने  श्रौद्योगिक  faa  निगम  द्वारा  बजीरिया  र  जालान  की  सहायता  का

 उल्लेख  किया  ।  एकाधिकार  जांच  श्रायोग  के  अनुसार  बाजोरिया  ate  जलान  फ्रैमरा  बी०  श्राई०  सी
 ०

 सुरजमल  तथा  नागरमल  समूहों  के  अन्तगंत  है  ।  औद्योगिक  वित्त  निगम  ने  बी०  argo  सी०

 समूह  की  किसी  कम्पनी  को  कोई  सहायता  प्रदान  नहीं  की  सूरजमन  नागरमल  समूह  को

 1972  के  nea  तक  1.39  करोड़  रुपये  की  कुल  सहायता  प्रदान  की  गई  है  |

 श्री  डी०  के०  पंडा  :  बाजोरिया  जालान  ग्रह  को  कितनी  श्रम्चिम  राशि  दी  गई  है  ?

 श्रीमती  सुशीला  Cea  :  यह  आंकड़े  इस  समय  उपलब्ध  नहीं  है  आप  इसके  लिए

 अलग  से  सूचना  दे  दें
 ।  ग्रांकड़े  उपलब्ध  कर

 दिये
 जायेंगे  |

 कुछ  सदस्यों  ने  कहा  है  कि  उप-कम्पनियों  में  से  केवल  10  कम्पनियों  ने

 बिलिटीਂ  शर्तें  स्वीकार  की  है  ।  यह  बात  सही  नहीं  इन  सबने  यह  शर्तें  स्वीकार  की  है  |

 उड़ीसा  सरकार  ने  कोई  श्रावेदनपत्र  नहीं  दिया  है  ।

 aye  निश्वास  है  कि  सदन  इस  विधेयक  को  एक  कदम  के  रूप  में  aqaraa

 समधन  देगा  ।
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 res

 1  89  4  (  ae  वित्त  निगम  विधेयक

 a
 aranfs

 श्री  Eto  के०  पंडा  मै ंज  कता
 2 पन्

 ean  घि  भाग  यहू  पता

 लगाया  कि  उन्हें  झप  निगम  से
 र  थका  o

 Aan
 >  प्राप्त  े  दया रह एहें? मं मं

 स्थिति  स्पष्ट  करें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :
 हॉ  दह

 सम्बन्ध  में  आकड़े  प्रा

 आप्त
 at  जाएंगे  वह

 भेज  देंगीं  ।  set  यह  है
 :

 ह  ०  ७६  4 क
 ale

 गक  वित्त  f  1  है  दि  दि  दि  1948  का  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 पर  विचार  किया  जाये  श्

 प्रस्ताव  tal  gat
 The  motion  was  ad

 उपाध्यक्ष  महोदय  झरन  हम  इस  पर  खंड  वार  ६  प्रइन  qs है

 * कि खंड  2  से  16  aah  का  श्र्ग  बने  |

 स्वीकृत  gar
 The  motion  was  adopted

 ः खड़  हन  से  16  faaas  में  जोड  दिये  Ta

 Clauses  2  to  16  were  added  .to  the  Bill
 cf

 om
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  खंड  17  को  ।  सरकार  श्राज  मध्याह्न  पश्चात  2

 कर  22  मिनट  पर  एक  संशोधन  का  नोटिस  दिया  है  ।

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमन्त्री  (staat  सुशीला  रोहतगी  स्ताव  कती हूं  कि  :

 “G&S  ,  पंक्ति  12  और  13
 !

 or
 an

 Additional Judge’  न्यायाधी  दा  )  के  स्थान  पर  Judge  or

 Distric  Judgeਂ  न्यायाधीश  अथवा
 श्रतिरिक्त  जिला  edrarefter)  (2)

 उपाध्यक्ष
 महोदय :  प्रदन  यह  हे  ४,  पंक्ति  12  wie  12,

 ce
 istrict  Judge’’  के  स्थान  पर  Judge  or  an  Additional

 District  Judgeਂ  न्यायधीश  अथवा  अ्रतिरिक्त  न्पायघीश  ।”  (2)

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हु
 The  motion  was  adopted

 उपाध्यक्ष  प्र  इन  यह  है

 खंड  17
 ve घत

 रूप  विधेयक  का  श्रंग  ay’

 क
 प्रस्ताव  कत  gar

 The  motion  was  adopted
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 az  17  wanted oq F रूप  में  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 Clause  17,  as  amended,  was  added  to  the  Bill.

 खंड  18  से  20  में  जोड़  fea

 Clause  18  to  20  were  added  to  the  Bill

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्रीमती  सुशीला  रोहतगी  का  खंड  21  के  लिए  संशोधन  है  जो

 चांलित  कियां  जा  चुका  है  ।

 संद्योधन  किया  गया  पृष्ठ  9  पृष्ठ  26  श्र  27  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  पढ़िये  [101

 in  Sub-Section  (2)  in  clause  (c)  for  the  words  and  the  central  Com-

 mitteeਂ  this  word  ‘‘Board’’  shall  be  subsitited  ै

 (#)  खेंड  की  उपधारा  (2)  में  MSs  sz  केन्द्री य  alfa  कीਂ  के  स्थान  पर

 रखीं  जाये  ;  सुशीला

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदन यह  है  :

 खंड  21,  संशोधित  रूप  में  विधेयक  का  अंग  बने “*

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ge

 The  motion  was  adopted

 es  21  रूप  में  विधेयक में  ote  दिया  गया

 Clause  21,  as  amended,  was  added  to  the  Bill.

 खंड  (1)  श्रधिनियम  ga  ste  विधेयक  का  नाम  विधेयक में  जोड़  दिए  गए

 Clause,  Enacting  formula  and  the  title  were  added  to  the  Bill

 श्रीमती  सुशीला  रोहतगी  :  मैं  प्रस्ताव  करती हूं  :

 गग्कि  विधेयक  को  amnfact  रूप  में  पारित  किया  जारे

 उपाध्यक्ष महोदय  :  प्रदन  यह  है

 विधेयक  को  संशोधित रूप  में  पारित  किया
 ”

 र  ं  |.  [५  ह  gar
 The  motion  was  adopted

 meas  Spica
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 22  1894  परिसीमन  विधेयक

 परिसीमन  विधेयक

 DELIMITATION  BILL

 विधि  तथा  न्याय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  नीतिराज्  सिह  :  मैं  प्रस्ताव

 करता  हूं  :

 लोक  सभा  में  विभिन्‍न  राज्यों  के  लिये  श्रावंटित  का  प्रत्येक  राज्य  के

 लिए  विधान  सभा  के  कुल  स्थानों  का  प्रत्येक  राज्य  को ग्र  ऐसे  प्रत्येक  संघ  राज्य  क्षेत्र  को

 जहां  विघान  सभा  है  तथा  दिल्‍ली  संघ  राज्यक्षेत्र  लोक  सभा  ate  राज्यों  तथा  संघ  राज्यक्षेत्रों

 की  विधान  aural  ate  दिल्ली  की  महानगर  परिषद्‌  के  प्रादेशिक  निर्वाचन  क्षेत्रों  में  विभाजन

 का  समायोजन  करने  तथा  उनसे  सम्बन्धित  विषयों  का  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार

 किया  जाये  पी

 संविधान  के  श्रनुच्छेद  82  में  यह  व्यवस्था  है  कि  प्रत्येक  जनगणना  के  पश्चात्‌  कानुन  द्वारा

 लोकसभा  में  विभिन्‍न  राज्यों  के  लिये  arafed  स्थानों  का  भर  प्रत्येक  राज्य  में  प्रादेशिक  निर्वाचन

 क्षेत्रों  के  विभाजन  में  समायोजन  किया  इसी  प्रकार  की  व्यवस्था  अनुच्छेद
 भी  है  ।  गत  जनगणना  का  प्रतिवेदन  प्राप्त  होने  के  cea  इस  विधेयक  को  लाने  की

 दयकता  हुई  |

 यह  विधेयक  वर्ष  1962  में  इसी  सभा  में  पारित  fataar  पर  झाघारित  है  ।  परन्तु  इसमें

 पांच  संशोधन  1962  के  शभ्रबिनियम  का  नाम  आयोग  श्रधिनियमਂ

 at  जिसका  नाम  इस  विधेयक  Aaa  अधिनियमਂ  कर  fear  गया  है

 इसमें  ‘usa’  की  परिभाषा  दी  गई  है  ताकि  जम्मू  श्रौर  काइमीर  राज्य  को  इसमें  शामिल  न  किया

 जाये  |  इस  राज्य  का  नियमन  एक  पुथ ्  भ्रनुच्छेद  के  अन्तगंत  होता  है  ।  परिभाषा  देने  का  दूसरा

 कारण  यह  है  कि  यह  विधेयक  संघ  राज्य  जहां  विधान  सभाएं  तथा  दिल्‍ली  संघ  राज्य

 क्षेत्र  में  लागू  होता  है  जबकि  ga  विधेयक  को  पारित  करने  के  समय  विधि  संग्रह  में  संघ  राज्यक्षेत्र

 सरकार  1963  का  aq  नहीं  था  ।  तीसरे  संशोधन  के  अन्तगंत  खण्ड  4  में  दो

 उपबन्ध  और  शामिल  किए  गए  हैं  ।  पहले  उपबन्ध  के  श्रनुसार  यदि  किसी  राज्य  लोकसभा

 में  केवल  एक  स्थान  ग्राबंटित  किया  जाता  है  तो  वह  समूचा  एक  प्रादेशिक  निर्वाचन  क्षेत्र

 माना  जायेगा  ।  दूसरे  उपबन्ध  के  भ्रनुसार  लोकसभा  में  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  लिए  झ्राबंटित  स्थानों

 का  तथा  इनके  विधान  सभाओं  में  कुल  स्थानों  के  आबंटन  को  पुनः  समायोजन  करना  AAT के

 लिए  भावश्यक  ad  होगा  कयोंकि  इनके  लिए  संघ  राज्य  क्ष  त्र  सरकार  अधिनियम  1963  ate  दिल्‍ली

 प्रशासन  1966  में  व्यवस्था है  ।  इसी  प्रकार  खण्ड  5  के  उपखण्ड  (1)  में  एक  परन्तुक

 जोड़ा  गया  है  जो  1962  के  भ्रधिनियम  में  नहीं  था  ।  इसके  अनुसार  यदि  लोकसभा  में  किसी  राज्य

 के  सदस्य  चार  अथवा  उससे  कम  हैं  तो  ऐसे  सभी  सदस्य  उस  राज्य  के  लिए  संयुक्त  सदस्य  कहलाये

 जायेंगे  ate  इनकी  कुल  संख्या  नौ  से  कम  होनी  चाहिए  जिसमें  लॉकसभा  में  उस  राज्य  का

 निधित्व  करने  वाले  सदस्यों  की  संख्या  4  से  कम  हो  ।  खण्ड  8  में  स्थानों  की  संख्या  का  समायोजन
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 नीति  राम  fag

 करने  की  व्यवस्था  है  ताकि  परिसीमन  करने  का  कार्य  केवल  परिसीमन  श्रायोग  करे  न  कि  कतिपय

 मामलों  में  निर्वाचन  श्रायोग  करे  जेसा  कि  पहले  व्यवस्था  थी  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  यहू  विधेयक  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुश्रा  लोकसभा  में  विभिन्‍न  राज्यों  के  लिये

 आवंटित  स्थानों  का  प्रत्येक  राज्य  के  लिए  विधान  सभा  के  कुल  स्थानों  प्रत्येक  राज्य  की  श्रोर

 ऐसे  प्रत्येक  राज्य  क्षेत्र  को  जहां  विधान  सभा  है  तथा  दिल्‍ली  संघ  राज्यक्ष  लोक  सभा

 अर  राज्यों  तथा  संघ  राज्यक्षत्रों  की  faa  aural  और  दिल्‍ली  की  महानगर  परिषद  के

 प्रादेशिक  निर्वाचनक्ष  त्रों  में  विभाजन  का  पुनः  समायोजन  करने  तथा  उनसे  सम्बन्धित  विषयों  का

 उपबंध  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ै

 श्री  मूलचन्द  डागा  का  एक  संशोधन  है  जिसके  श्रनुसार  इस  विधेयक  को  fraud  प्रवर

 समिति  को  सौंपा  जाये  ।

 श्री  मुलचन्द  डागा
 :

 मैं  प्रस्ताव  करता हूं  :

 फि  लोक-सभा  में  विभिन्‍न  राज्यों  को  प्राबंटित  स्थानों  प्रत्येक  राज्य  के  लिए  विधान  सभा  के

 कुल
 स्थानों  ACI  राज्य  को  और  ऐसे  प्रत्येक  संघ  राज्यक्षेत्र  को  जहां  सभा  है  तथा  दिल्‍ली

 संघ  राज्यक्षेत्र  लोकसभा  शर  राज्यों  ate  संघ  राज्यक्ष  त्रों  की  विघान  सभाओं  शर  दिल्‍ली

 के  महानगर  परिषद्‌  के  प्र।देशिक  निर्वाचन-क्ष  त्रों  में  विभाजन  का  समायोजन  करने  तथा  उनसे

 सम्बन्धित  विषयों  का  उपबंध  करने  वाला  विधेपक  एक  प्रवर  समिति  को  सौंपा  जाए  जिसमें

 11  सदस्य

 (1)  श्री  श्ररविन्द  नेताम  :

 (2)  श्री  दीनेन  agra  :

 (3)  श्री  भान  सिंह  भौरा  :

 (4)  श्री  एच०  ्रार०  गोखले  :

 (5)  श्री  दिनेश  चन्द्र  गोस्वामी  :

 (6)  श्री समर  गुह  :

 (7)  att  निबालकर  :

 (8)  डॉ०  लक्ष्मीनारायण  पांडेय  :

 (9)  श्री  नारायण  चन्द  पारादर
 :

 (10)  श्री  ए०  पी०  wiz

 (11)  श्री  रामचन्द्र  विकल  :

 श्रौर  उसे  श्रागामी  सत्र  के  प्रथम  सप्ताह  के  श्रन्तिम  दिन  तक  प्रतिवेदन  देने  का  अनुदेश

 दिया  जाये  1.0
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 शी  एस०  एम०  बनर्जी  :  मैं  श्री  डागा  के  इस  संशोधन  से  सहमत हूं

 कि  इस  विधेयक  को  विचारार्थ  प्रवर  समिति  को  सौंपा  जाना  चाहिए  ।  यह  सच  है  कि  प्रत्येक

 जनगणना  के  पइचात्‌  संसद  wT  विधान  aaral  में  स्थानों  की  संख्या  में  वृद्धि  करनी  होती  है  ।

 प्रधान  मंत्री  ने  हाल  ही  में  इस  सम्बन्ध  में  विदेशी  दलों  की  बेठक  बुलाई  थी  परन्तु  उसमें  कोई

 निणांय  हो  सका  |

 मेरा  दल  स्थानों  की  सख्या  बढ़ाने  का  विरोधी  नहीं  है  और  न  इस  श्राघार  पर  इसको

 भ्रस्वीकार  करना  चाहिए  कि  लोकसभा  में  स्थान  की  कमी  है  ।  गया  है  कि  तकनीकी

 विशेषज्ञों  के  spare  स्थानों  की  संख्या  में
 वृद्धि  की  जा  सकती  है  ।

 मैं  यह  कहने  में  संकोच  नहीं  करूँगा  कि  हम  बड़ा  निर्वाचन  क्षेत्र  नहीं  चाहते  यदि  एक

 निर्वाचन  क्षेत्र  में  10  लाख  मतदाता  होते  हैं  तो  चुनाव  लड़ना  खर्चीला  हो  जाएगा  ।  इससे  किसी

 भी  उम्मीदवार  के  लिए  चुनाव  लड़ना  कठिन  हो  जाएगा  भ्र  इसमें  केवल  वे  बड़े  उद्योगपति  आदि

 घुस  जिनका  किसी  राजनीतिक  दल  श्रथवा  विचारघारा  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  इसलिए

 मेरा  सुभाव  हैं  कि  स्थानों  की  संख्या  जनगणना  के  आधार  पर  बढ़ाई  जानी  चाहिए  और  सभी

 सदस्यों  के  लिए  यहां  स्थानों  की  की  आनी  चाहिए  ।  लोकसभा  में  हमारा  ag  श्रनुभव

 रहा  है  कि  विषयों  पर  कायंवाही  के  दौरान  भी  सत्तारूढ़  ule  विपक्षी  दलों  के  सदस्यों

 की  उपस्थिति  संख्या  पुरी  नहीं  होती  इसमें  कठिनाई  मतदान  के  समय  आ  सकती  परन्तु  यह

 कठिनाई  इतनी  जाटिल  नहीं  है  कि  हम  स्थानों  की  संख्या  ही  न  बढ़ायें  ।

 परिसीमन  आयोग  के  बारे  में  मेरा  कटु  श्रनुभव  रहा  है  |  वरष॑  1962  के  चुनावों  के  दौरान

 मेरे  निर्वाचन  क्षत्र  का  कर  दिया  गया  था  ।  श्रीमती  सुशीला  Dea  को  जो  क्षेत्र  मिला

 उसमें  चार  सिनेमा  हाल  दो  WITT  कारखाने  और  एक  बड़ा  बाजार  है  तथा  इसे  ग्राम्य  निर्वाचन

 क्षत्र  का  नाम  दिया  गया  मुभ्ते  जो  क्षत्र  मिला है  उसमें  135  गांव  हैं  तथा  इसे  wet

 निर्वाचन  क्षेत्र  नाम  दिया  गया  है  ।  इस  पर  मुभे  बड़ा  Ly ARqA  हुआ  था  अर  मैंने  यह  जानना

 चाहा  था  कि  aar  कोई  afrarey  तथ्य  का  पता  लगाने  वहां  गया  था  ।

 परिसीमन  भायोग  का  कार्य  स्वयं  जाकर  यह  पता  लगाना  होता  है  कि  क्या  श्रमुक  क्षत्र

 आरक्षित  क्षेत्र  है  भ्रथवा  होता  य्ह  है  कि  क्सी  के  कहने  के  श्राघार  पर  साधारण  निर्वाचन

 क्षत्र  को  भ्रारक्षित  क्षेत्र  घोषित  कर  दिया  जाता  है  अतएव  परिसीमन  श्रायोग  को  इन  सब  बातों

 की  जांच  करके  ही  किसी  farsay  पर  पहुँचना  चहिए  ।

 DTA  नियुक्त  करने  से  पूवे  इस  बात  पार  किया  जाना  चाहिए  कि  क्या  इस  विधेयक  को

 विचाराथे  संयुक्त  समिति  को  सौंपना  उचित  नहीं  रहेगा  ।  यहां  हम  इसके  विभिन्न  पहलुभ्रों  पर

 चर्चा  कर  सकते  हैं  ।

 हमारा  इस  विधेयक  के  सिद्धान्तों  से  कोई  विरोध  नहीं  है  क्योंकि  संविघान  के  अनुसार

 यह  श्रपेक्षित  है  मात्र  तकनीकी  श्राघार  पर  जनता  से  उसका  प्रतिनिधित्व  करने  का  प्रधिकार

 नहीं  छीना  जा  सकता है
 ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  तथा  मेरा  मन्त्री

 महोदय  से  श्रनुरोध  है  कि  इस  विधेयक  को  संयुक्त  सिमिति  को  विचारां  सौंपा  जाये  ।
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 ाण  व न

 Shri  M.  Daga  (Pali)  :  I  want  to  know  whether  the  Bill  as  introduced  comes
 under  Article  82  or  Article  327,  The  Bill  if  passed  can  not  be  challenged  in  the  High
 Court  or  the  Supreme  Court  under  Article  329.  I  suggest  that  the  sitting  Judges  of  the

 Supreme  Court  should  be  included  in  be  Commission  and  there  is  no  need  to  take  the
 Judges  of  the  High  Courts.

 Who  should  be  these  nine  members  and  who  will  nomiaate  them.  I  think  there
 are  Divisions  in  the  states.  MPs  and  MLAs  of  the  concerned  Divisions  should  be  associated
 with  the  Commission  so  that  they  can  speak  for  their  Divisions.

 Publication  of  the  notice  of  the  Commission  in  the  Gazette  is  not  sufficient.
 Delimitation  of  the  constituencies  should  also  be  notified  at  the  Zilla  Parishad,  Tehsil  and
 Block  levels.  1  want  to  know  whether  the  opinion  of  the  various  associated  members  will  be
 given  any  weitage.

 +l  श्राई०  श्रार०  कृष्णन  यह  विधेयक  लोक  सभा  श्रौर  विघान  सभाश्रों  के

 निर्वाचन  क्षेत्रों  के  सीमांकन  करने  हेतु  परिसीमन  आयोग  का  गठन  करने  के  लिये  लाया  गया  है  |

 देश  की  जनसंख्या  में  वृद्धि  हुई है  इस  बात  से  कोई  इनकार  नहीं  कर  सकता  लेकिन

 परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  के  सफल  कार्यान्वयन  के  फलस्वरूप  तमिलनाडु  जैसे  राज्यों  की

 जनसंख्या  घटी  है  ।  इस  प्रकार  जनसंख्या  घटने  के  कारण  तमिलनाडु  दो  संसद  की  सीटों  से

 वन्चित  हो  गया  है  ।  क्या  परिवार  नियोजन  को  सफल  बनाने  का  यही  इनाम  है  ?

 परिसीमन  आयोग  को  इस  aly  को  ध्यान  में  रखना  चाहिए  मैं  तो  यहां  तक  कहूंगा  कि

 इस  विधेयक  में  ऐसी  व्यवस्था  होनी  चाहिये  कि  जो  राज्य  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  को

 gan  कार्यान्वित  करते  हैं  उनके  लोकसभा  के  प्रतिनिधित्व  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  नहीं  पड़ना

 चाहिये  |

 {att  नरेन्द्र  कुमार  area  पीठासीन  हुए
 Shri  N.K.P.  Salve  in  the  chair ह  .

 यदि  जनसंख्या  वृद्धि  के  अनुपात  से  लोकसभा  की  सदस्य  संख्या  न  बढ़ायी  जाये  तो  एक

 सदस्य  को  दस  लाख  से  श्रधघिक  लोगों  का  प्रतिनिधित्व  करना  पड़गा  जिसका  अर्थ  यह  होगा  कि

 ag  अपनी  जिम्मेवारियों  को  निभाने  में  सफल  न  होगा  ।  ग्र्त  जनसंख्या  वृद्धि  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 लोक  सभा  की  सीटों  में  वृद्धि  करना  जरूरी  इसी  प्रकार  विधान  सभा  की  सीटों  में  भी  वृद्धि

 होनी  चाहिए

 तमिलनाडु के
 मामले  में  निर्वाचन  क्षत्रों

 के
 सीमांकन  हेतु  1961  से  ga  की  जतसंख्या

 को  ध्यान  में  रखा  जाना  चाहिये  ।  लोकसभा  और  विधान  सभा  की  सीटों  का  परिसीमन  करते

 हुए  परिसीमन  श्रायोग  को  इन  सब  बातों  का  ध्यान  रखना  चाहिए

 न  cee

 स्तमिल  में  दिये  गये  भाषण  के  भ्रग्रेजी  अनुवाद  का  संक्षिप्त  हिन्दी  रूपान्तर

 *Summarised  translated  version  based  on  English  translation  of  the  speech
 delivered  in  Tamil,
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 परिसीमन  विधेयक
 22  1894  ाा

 थ्रो  बी०  ato  नायक  :
 मैं  विधेयक  का  स्वागत  करता  हैं  ।  मैं  आदा  रखता  हूं

 कि  श्रायोग  में  ऐसे  ad  राजनीतिक  श्रथवा  पूरे  राजनीतिक  व्यक्ति  नहीं  लिए  जायेंगे  जो  सारी

 स्थिति  का न्यायसंगत  दृष्टिकोण  न  अपनाते  हों  इस  सम्बन्ध  में  मैं  श्री  डागा  का  समथन  करूंगा

 जिन्होंने  कहा  है  कि  न्यायपालिका  के  वर्तमान  न्यायाघीद्ष  ही  इस  आयोग  में  लिये  जायें  ।

 मेरे  विचार  में  निर्वाचन  क्षेत्र  के  आकार  के  प्रश्स  को  निर्वाचन  में  होने  वाले  व्यय  से  नहीं

 जोड़ा  जाना  चाहिये  ।  निर्वाचन  क्षेत्र  के  बढ़ते  हुए  श्रवसर  के  बारे  में  जो  चिन्ता  व्यक्त  की  गई

 है  ।  उससे  मैं  सहमत  हूं  ।  156  करोड़  की  जनसंख्या  के  लिए  यदि  560  संसद  सदस्य  भी  हों  फिर

 भी  एक  सदस्यकों  10  लाख  जनसंख्या  का  प्रतिनिधित्व  करना  पड़गा  ।  मैं  श्राणा  करवा  हैं  कि

 मतदाता  और  निर्वाश्रित  व्यक्ति  व्यक्तिगत  सम्पर्क  की  पारस्परिक  क  sare qty  को  सम भेंगे  |

 aa  तक  निर्वाचन  क्षेत्रों  के  भौगोलिक  और  सांस्क्रतिक  पहलुधों  को  ध्यान  में
 ग्खने  aa

 aaa  करने  की  ate  बहत  कम  ध्यान  दिया  गया  है  ।  जहां  तक  व्यवहारिक  हो  हर हर  पहलु  को

 ध्यान  में  रखते  हुए  निर्वाचन  क्षेत्र  का  इस  प्रकार  गठन  किया  जाना  चाहिए  जो  एक  तरह  से

 age  बने  रहें  संसद  azeay  को  बिना  मतदान  के  श्रधिकार  के  एसोसियेट  मेम्बर  के

 कपों  रखा  जाये  ?  विधान  सभा  के  सदस्य  भी  5  के  स्थान  पर  4  क्यों  न  feet  जायें  ?  भ्राशा  है

 fe  मन्त्री  महोदय  इस  श्रोर  ध्यान  देगें  atc  इस  बात  को  देखेंगे  कि  संसद  सदस्यों  का  इसमें

 बहुमत  रहे  ।

 थी  सोमनाथ  चटर्जी  (aéarq)  TAT  के  पास  निस्सन्देह  बहत  बड़ा  काप

 सांस्कृतिक  ate  प्रशासनिक  पहलुप्रों  को  ध्यान  में  रखते  द्य  इसे  न  केवल  लोक  सभा

 बल्कि  विधान  सभा  निर्वाचन  क्षेत्रों  का  भी  सीमांकन  करना  पड़ता  है  ।  इस  गठित  कार्य  को

 निभनि  के  लिए  art  के  श्रावव्यक  ates  चित्र  उपलब्ध  करने  पढने  हैं  ।  चुनाव  Qari

 के  प्रतिवेदन  में  कहा  गया  है  कि  पिछने  सीमांकन  के  दौरान  ITT  को  चित्र  उपलब्ध  नदीं  किये

 गए  जो  बहुत  श्रावद्पक  थे  ।  यड़  एक  संवैघानिक  अवश्यकता  है  ।  इसमें  कोई  विशेष  बात  नहीं  है

 क्योंकि  अज  समूचा  परिसीमन  काय  seer  परिसीमन  श्रायोग  का  ही  कार्य  नहीं  रह  गया  है  क्योंकि

 इसे  उन्हीं  आँकड़ों  के  ग्रनुसार  चलना  पड़ता  है  जो  इसे  दिये  जाते  afz  इसे  मानचित्र

 भी  नहीं  दिये  जाते  तो  यह  किस  आघार  पर  परिसीमन  करेगा  ?  प्रणासानिक  तंत्र  इस  ग्रायोग  को

 झांकड़े  alt  सामग्री  देना  है  श्रौर  यह  अयोग  निर्वाचन  क्षत्रों  की  अपनी  सूची  तैयार  करना  है  ।

 परिसीमन  श्रायोग  के  लिए  यह  सम्भव  नहीं  है  कि  वह  सभी  निर्वाचन  क्षेत्रों  की  व्यक्तिगत  रूप  से

 जाँच  करें  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  इन  निर्वाचन  क्षेत्रों  का  किस  आधार  पर  परिसीमन  किया

 गया  था  ्र  सीमाएं  बनाई  गई  थी  ?
 हम  चाहते  हैं  कि  परिसीमन  का  कय  न  केवल  उन

 व्यक्तियों  को  ही  दिया  जाये  जो  राजनीति  से  ऊपर  हो  भ्रपितु  परिसीमन  कोय  में  ऐसी  कोई

 गुन्जाइंदा  नहीं  रखी  जानी  चाहिये  जिसमें  सम्भव  हो  कि  परिसीमन  इस  तरह  से  किया  जाये

 कि  विरोधी  उम्मीदवार  को  सरलता  हराया  जा  सके  |

 परिसीमन  निष्पक्ष  तथा  उचित  ढ़ंग से  किया  जाना  चाहिए  मैं  सरकार  से  जानना

 चाहना  हूँ

 हू
 कि  परिसीमन  आयोग  सड़ी  आंकड़े  ,

 मानचित्र  तथा  जो  कुछ  भी  सूचना  उसे  चाहिये
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 वि

 सोमनाथ  चटर्जी

 देने  के  लिये  क्या  प्रबन्ध  fax  जायेंगे  अथवा  fea  जा  रहे  ae  1967  में  एक  चेतावनी  दी

 गई  थी  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  भिन्न-भिन्न  प्रशासनिक  एककों  श्रथवा  जिलों  के

 सम्बन्ध  में  1972  में  परिसीमन  श्रायोग  को  देने  हेतु  उचित  मानचित्र  तैयार  कर  लिए  गये  हैं  ?

 जो  कर्मचारी  नियुक्त  किये  गये  थे  उनके  बारे  में  इस  प्रतिवेदन  में  उल्लेख  किया  गया  है

 गत  परिसीमन  आपोग  को  अपना  कार्य  पुरा  करने  में  oar  तीन  वर्ष  लगे  थे  ग्रौर  इसे  निर्वाचन

 श्रायोग  के  faeaqnra  कमंचारियों  की  सहायता  से  अपना  काम  करना  पड़ा  था  ।  जसा  कि  वे

 हते  हैं  कि  यहਂ  किसी  तरह  से  पर्याप्त  नहीं  है  परिपीमन  अयोग  को  पूर्णतया  झ्रात्मनिर्भर

 बनाने  के  लिये  क्या  BIT AaTAY  की  जायेगी  ।  क्या  सरकर  ने  कभी  यह  जानने  की  कोशिश  की  है

 az  जितने  कर्मचारी  इस  ara  को  चाहिये  sai  कमंचारी  देने  की  कोशिश  की  है

 ताकि  वह  सुचारु  रूप  से  कार्य  कर  सकें  ?

 इस  देवा  के  संविधान  के  अन्तगंत  हमने  बहुमत  पर  श्राघारित  मतदान  प्रणाली  श्रपनाई

 परन्तु  ग्रधिकांश  देशों  में  जहां  लोकतांत्रिक  चुनाव  हुये  हैं  भ्रथवा  होने  चाहिये  वहाँ

 दायद  जो  प्रणाली  अपनाई  जायेगी  भ्रथवा  भ्रपनाई  गई  है  वह  श्रनुपातिक  प्रतिनिधित्व  का  सिद्धान्त

 लोक-सभा  श्रौर  राज्यों  की  विधान  सभा  के  चुनाशओं  के  परिणाम  से  मतदान  की  प्रतिशतता

 का  पता  नहीं  लगता  है  ।  यदि  हम  चाहते
 हैं  कि  वास्तविक  चुनाव  यदि  हम  चाहते  हैं  कि  इस

 सभा  azar  राज्यों  के  विधान-मंडलों  में  उचित  प्रतिनिधित्व  हो  तो  at  अनुपातिक  प्रतिनिधित्व

 प्रणाली  श्रपनानी  चाहिये  |

 मैं  नहीं  समभता  कि  इसका  कोई  विरोघ  करेगा  ।  ये  तके  दिये  गये  हैं  कि  हमारे  देश  में

 पर्याप्त  साक्षरता  नहीं  है  श्रतः  इससे  काफी  व्यय  परन्तु  निष्पक्ष  चुनाव  के  लिए  ये  yeaa

 मार्ग  में  बाघक  नहीं  हैं  ।

 इस  आयोग  के  कार्यो  की  सहायता  करने  हेतु  विधेयक  के  खण्ड  4  में  उपबन्ध  है  कि  9

 ब्यक्ति  होंगे  जिनमें  लोक-सभा  के  सदस्य  और  .5  विधायक  होंगे  जो  राज्य  राष्ट्रपति  के

 दासन  के  अधीन  होगा  उसका  प्रतिनिधित्व  कौन  करेगा  ?  इसके  लिए  कोई  व्यवस्था  नहीं  कीं  गई

 है  यह  एक  कमी  है
 ।

 जब  किसी  विशेष  जिले  sear  डिवीजन  का  परिसीमन  किया  जाये  तो  स्थानीय  संसद

 सदस्य  श्रथवा  विधायक  का  सहयोग  लेने  के  लिये  उपबन्ध  क्यों  नहीं  किया  गया है  परन्तु  इसका

 कोई  उत्तर  नहीं  हैं  क्योंकि  पिछले  श्रधिमियम  की  नकल  की  गई  है

 दूसरा  पहलू  उस  प्रक्रिया  के  बारे  में  है  जो  शभ्रपनाई  जायेगी  ।  यह  गधा  है  कि  यह

 श्रायोग  अपने  प्रस्तावों  को  प्रबाशित  करेगा  और  आपत्तियों  तथा  grat  पर  विचार  करने  के

 पदचात  एवं  Tzar  तैयार  करेगा  जिसे  तत्काल  लागु  किया  जायेगा  परन्तु  कठिनाई  यह  है  कि

 salar  के  प्रस्तावों  का  पर्याप्त  प्रचार  नहीं  होता
 है  क्योंकि  प्रकाशन  के  लिये  चुने  गये  स्थान  ऐसे

 हैं  wat  बड़ी  संख्या में  लोग  पहुंच  नहीं  पाते हैं
 श्रतः  व्य'पक  श्रधिसूचनाएं  जारी  की  जानी
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 चाहिये  तथा  प्रस्तुत  किये  ma  वाले  प्रस्तावों  से  लोगों  को  अवगत  कराने  के  लिए  प्रयास  किये

 जाने  चाहिये  ताकि  warqay  पर  उचित  विचार  किया  जा  सके  श्रौर  को  ठीक  समय  पर

 प्रस्तुत  किया  जा  सके  |

 प्रो०  चन्द  पाराशर  :  यह  बड़े  ae  की  ata  है  कि  संसद  जो

 जनता  की  सर्वोच्च  इच्छा  का  प्रतिनिधित्व  करती  ऐसा  विधेयक  प्रस्तुत  किया  जाये  जो  संसद  सदस्यों

 को  मतदान  के  भ्रघिकार  से  वन्चित  करे  ।  यह  सुभाव  दिया  गया  है  कि  orale  अद्ध॑-स्यायिक  अयोग
 ||

 होगा

 Shri  Maha  Deepak  Singh  Shakya  (Kasganj)  :  There  is  no  quorum  in  the  House.

 सभापति  महोदय  :  घंटी  बजाई  जा  रही  है  aa  गणपूर्ति  हो  गई  है  ।

 Mo  नारायण  चन्द  पाराशर  :  यह  कहा  गया  है  कि  आयोग  aga  कार्य  के  प्रति  व्यय

 करेगा  परन्तु  वर्तमान  परिस्थितियों  में  शायद  ही  ऐसा  किया  जा  सके  |

 gait  के  गठन  को  देखने  से  चलता  है  कि  सहयुक्त  areal  का  विचर  कतई

 तांत्रिक  नहीं  है  ।  जो  संसद  सदस्य  इस  श्रायोग  के  सदस्य  हों  उन्हें  मतदान  का  पूरा  अधिकार  होना

 चाहिए  दन  संसद  सदस्यों  की  संख्या  विधायकों  से  अ्रघिक  होनी  चाहिये  इसके  अतिरिक्त

 यह  भी  स्पष्ट  नहीं  किया  गया  है  कि  5  faaran  कौन-कौन  होंगे  तथा  कौन-कौन  से  संसद  सदस्य

 होंगे  ।  यह  पूरी  तरह  से  स्पष्ट  किया  जाना  चाहिये  कि  यदि  किसी  जिले  में  एक  ही  संसदीय  निर्वाचन

 क्षेत्र  हो  तो  ग्रायोग  में  उस  जिले  के  विघायक  को  नहीं  लिया  जाना  चाहिये  क्योंकि  निर्वाचन  क्षत्रों

 का  परिसीमन  किसी  एक  समूह  के  हाथ  में  एक  शर्क्ति  है  और  वह  समूह  अ्रपनी  सुविधानुसार

 चन  क्षेत्रों
 का

 परिसीमन  करके  wat  काम  बनाने  कोशिश  कर  सकता  है  ।  हमारे  देश  में  कुछ

 ऐसे  निर्वाचन  क्षेत्र  हैं  जो  गत  25  वर्षों  से  श्रनुसुचित  जातियों  के  लिये  आरक्षित  हैं  इस  विधेयक

 में  इस  आशय  का  स्पष्ट  संकेत  होना  चाहिये  कि  उन  निर्वाचव  क्षेत्रों  में  परिवतंन  किया  जाना

 चाहि  ताकि  लोगों  को  समान  श्रवसर  मिल  सके  ।

 हम  चाहते  हैं  कि  इस  योजना  में  भ्रनुसुचित  जातियों  के  सदस्यों  को  भी  उचित  और  पर्याप्त

 प्रतिनिधित्व  मिलें  इस  विधेयक  में  इस  प्रकार  से  संशोधन  किया  जाना  चाहिये  कि  aT

 जातियों  के  सदस्यों  को  पर्याप्त  प्रतिनिधित्व  मिले

 जब  निर्वाचन  क्षत्रों  के  परिसीमन  की  बात  होती  है  तो  प्रत्येक  व्यक्ति  जनगणना  के  अ्रांकड़ों

 की  बात  करता  है  ।  हिमाचल  प्रदेश  में  कुछ  ऐसे  निर्वाचन  क्षेत्र  हैं  जिनमें  7  जिले  मण्डी

 निर्वाचन  क्षेत्र  के  श्रन्तर्गत  हिमाचल  प्रदेश  का  आधा  क्षेत्र  आता  है  ।  आयोग  ने  मण्डी  संसदीय

 निर्वाचन  क्षेत्र  का  करके  उप  ata  के  लोगों  के  प्रति  घोर  अन्याय  किया  है  ।  मैं  मन्त्री

 महोदय  से  भ्रनुरोध  करता  हूं  कि  जो  क्षेत्र  ऊंचाई  पर  है  श्रौर
 -  दूर-दूर  तक  बसे  हुए  है  उन  क्षेत्रों

 के  लिये  जनसंख्या  के  श्रांकड़ों  को  झाधघार  न  मानकर  भौगोलिक  तथा  जनांकिकीय  arse  पर

 बिचार  किया  जाना  चाहिये
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 ०  नारायण  चन्द

 इस  विधेयक  के  साथ  संलग्न  वित्तीय  ज्ञापन  के  अ्रनुसार  इस  श्रायोग  से  राजकोष  को  लगभग

 2  लाख  रुपये  प्रतिवर्ष  की  लागत  उठानी  पड़ेगी  ।  जिन  लोगों  के  लिये  az  श्रायोग  बनाया  गया  है

 उनकी  इच्छाओं  के  प्रति  इसे  जागरूक  रहना  चाहिए  |

 Shri  R.V.  Bade  (Khargone)  :  I  was  an  associate  Member  of  the  Commission
 which  was  instituted  in  1961  but  the  experience  has  shown  that  the  associate  members
 can  do  nothing  if  the  decision  of  the  Commission  is  wrong  because  they  have  no  power  to

 vote.

 In  the  present  Bill  there  should  be  a  provision  for  increasing  the  number  of
 associate  members  and  at  the  same  time  no  provision  has  been  made  to  associate  the  M.Ps.
 or  M.L.As.  belonging  to  the  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes.  When  we  raised
 this  issue,  they  agreed  that  one  member  from  Scheduled  Castes  or  Tribes  should  be
 associated.  Our  population  is  increasing  at  a  rapid  rate.  We  should  consider  whether
 the  total  membership  of  Lok  Sabha  can  be  increased  on  the  population  basis.  The  time

 has  come  to  consider  the  question  of  changing  the  present  system  of  representation.

 It  is  further  mentioned  that  ‘two  members  of  each  shall  be  a  person  who  is  or  has
 been  a  The  words  ‘has  been’  are  in  the  interest  of  the  Government.  Therefore,
 these  words  should  be  deleted.

 Apart  from  that  the  geographical  position  should  be  taken  into  consideration
 when  the  delimitation  is  done,  If a  person  is  not  satisfied  with  any  of  the  decisions
 of  the  Commission,  he  has  no  right  to  appeal  to  the  High  Courts  or  Supreme  Court.
 There  should  be  a  provision  in  this  Bill  which  may  enable  the  people  to  go  to  Courts
 in  case  they  are  not  satisfied  with  the  decisions  of  the  Commission.  In  regard  to  clause  7
 the  Commission  shall  have  all  the  powers  of  a  civil  court  under  the  code  of  Civil

 Procedure,  1908  but  in  respect  of  certain  matters  viz.  contempt  of  Court,  the  Commis-
 sion  has  no  power.  Therefore,  I  think  the  Commission  should  be  considered  as  a
 Court  for  all  purposes.  There  no  such  provision  in  this  Bill.  Therefore,  think  that
 this  Bill  should  go  the  Select  Committee  for  consideration.

 Under  the  Bill  only  the  members  of  Lok  Sabha  can  be  made  Associate  Members.

 Why  it  has  been  not  mentioned  that  Members  or  Parliament  will  be  made  Associate
 Members  ?

 This  Bill  should  have  been  made  applicable  to  Jammu  and  Kashmir.

 Jammu  and  Kashmir  is  an  integral  part  of  India  and  all  the  laws  should  be

 equally  apply  to  that  State.

 श्री  झार०  डी०  WIT  प्रजातन्त्र  ऐसी  पद्वति  है  जिसमें  afaafar

 सहमति  पर  निर्भर  करता  इसमें  तीन  बातों  का  महत्व  है  सबसे  पहले  निर्वाचन  पद्धति

 आती  है  ।  दूसरे  उसी  के  वयस्क  मताधिकार  we  मतदान  की  पद्धति  में  म्रनुपाती  मतदान

 का  सुभाव  रखा  गया  इस  विषय  पर  afaara  सभा  में  विचार  किया  गया  था  परन्तु  इसे

 रह  कर  गया  है  देश  के  आकार  जनसंख्या  को  ध्यान  में  रखते  हुए  शझ्रघिमान्य

 मतदान  को  रद्द  कर  दिया  गया  है  ।

 तीसरा  स्थानों  का  वितरण  है  जिससे  हमारा  इस  समय  सम्बन्ध  है  ।  बेशक  हमने  जनसंख्या

 को  मुख्य  आघार  माना  है  परन्तु  उनमें  कुछ  कदाचार  हो  रहे  हैं  ।

 निर्वाचन  क्षेत्रों  के  पुर्निनर्धारण  में  कुछ  सदस्यों  के  कट  aqua  हैं  राजनीतिक  कारणों

 से  निर्वाचन  क्षेत्रों  का  निर्धारण  इस  प्रकार  होता  है  जिससे  किन्हीं  faire  तत्वों  का  लाभ  होता  है
 ।

 160



 वि

 22  1894  परिसीमन  विधेयक

 निर्वाचन  क्षेत्रों  को  श्रनुसूचित  जन-जातियों  site  श्रादिम  जातियों  की  जनसंख्या  के  ATATS

 पर  पुनर्गेठित  जाना  संविधान  के  श्रवुच्छेद  332  में  उनके  लिए  श्रारक्षणों  की

 व्यवस्था है  |

 जनसंख्या  को  प्रतिनिधित्व  का  मुख्य  श्राघार  माना  जाना  चाहिए  |

 अनुसूचित  जातियों  शरर  श्रनुसूचित  जन-जातियों  की  कठिनाइयों  के  प्रमुख  कारण

 जिंक  श्राथिक  राजनीतिक  स्थिति  i  जब  तक  श्रनुसुचित  जातियों  के

 उम्मीदवारों  को  केवल  सुरक्षित  स्थानों  पर  नहीं  भ्रपितु  अन्य  स्थानों  से  भी  खड़ा  किया  जाना

 चाहिये  ।

 भी  ato  एम०  स्टीफन  :  संविधान  के  श्रनुच्छेद  में  व्यवस्था  है  कि  स्थानों का

 संरक्षण  जनसंख्या  के  श्राघार  पर  किया  जाना  चाहिये  ।

 शी
 श्रार०

 डी०  भंडारे  :  घुम  भय  है
 कि

 श्री  eérna A afaara ने  संविधान  के  aTeaS  330
 का

 नहीं  किया  है  ।  उक्त  अनुच्छेद  में  जनगणुना  को  ही  श्राघार  माना  गया  है  |

 हमने  संयुक्त  मतदान  प्रणाली  को  श्रपनाया  सामान्य  मतदाता  एवं  भ्रनुसूचित  जातियों

 के  मतदाता  एक  साथ  एक  ही  स्थान  के  लिये  मत  देते  है  ।

 मैं  ATTY  बता  सकता  हूं  कि  कैसे  सामाजिक  सेवकों  र!जनीतिक  कार्येकर्त्ाप्रों  की  विभिनन

 स्थानों  पर  हत्या  कर  दी  जाती  है  |

 जनगशुना  में  राजनीति  के  खेल  खेले  जाते  हैं  कई  राज्यों  में  घ्रनुसूचित  जातियों  एवं

 सुचित  जनजातियों  के  लोगों  को  पीटा  मतदान  से  रोका  गया  ।  उनके  साहसी  सदस्यों  को  जान

 से  मार  दिया  गया  ।

 इसलिये  मैं  समभकता हूं
 कि  श्रायोग  को  स्थानों  पुनगठित

 करते  जनसंख्या  को  मुख्य

 भ्राधार  मानेगा  i

 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जन-जातियों  के  सदस्यों  को  सहायक  सदस्य  के  रूप  में

 भी  प्रतिनिधित्व  मिलना  चाहिये  ।

 श्री  पी०  के०  देव  :  पांचवे  श्रौर  छटे  दशक  में  मैं  परिसीमन  श्रायोग  का  सदस्य

 था  ।  मुझके  arayT  से  पूरा  सहयोग  मिला  था  ।  परन्तु  सिफारिशों  के  प्रकादान  से  ठीक  पूर्वे  उसमें

 परिवर्तन  किये  गये  थे  ।  ऐसा  नहीं  किया  जाना  चाहिये  सहायक  सदस्यों  को  मतदान  का  अधिकार

 दिया  जाना  चाहिये  ।  केवल  परामशंदात्री  रूप  में  कार्य  करने  से  प्रयोजन  सिद्ध  नहीं  होगा  ।

 भ्रनुसुचित  जनजातियों  ale  भ्रनुसुचित  जनजातियों  के  लिए  श्रारक्षण  के  बारे  में  दिये

 grat
 से  मैं  सहमत  नहीं

 हं
 ।
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 द्  शनी  to  Ro. 24]

 विभिन्ना  मिर्वाधन  क्षेत्रों  का  afar  प्रारम्भ  से  cee  परिसीमन  आयोग के  पास

 भ्रनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  की  अद्यतन  सूची  होनी  चाहिये  कयोंकि  उनकी

 पहली  सुची  पुरानी  पड़  गई  है  :  अतएव  उक्त  सुची  में  संशोधन  किया  जाना  चाहिये  |

 यदि  परिसीमन  श्रायोग  को  पुरानी  सूची  के  श्रनुसार  परिसीमन  के  लिये  कहा  जाता  है  तो

 waar जातियों  ate  are hat  जन  जातियों  के  साथ  अन्याय  होगा  |

 मन्त्री  महोदय  को  देना  चाहिये  कि  सभी
 चुनाव

 1971  की  जनगशना  के

 झनुसार  किये  जायेंगे  न  कि  पुराने  परिसीमन  के  श्राघार  पर  |

 श्री  श्रार०  डी०  भंडारे  पीठासीन  हुए

 Shri  R.  D.  Bhandare  in  the  Chair |  |

 हमारे  राज्य  में  राजनीतिक  स्थिति  ऐसी
 कि  zat  पर  :  19.74.

 से  चुनाव  हैं

 ey ag  REAR E है
 :।

 श्री  पी०  के०  देव  :  जहां  तक  भ्रनुसूंचित  नातियों  श्रौरਂ  भ्रनुसुचित  जनजातियों  का  सम्बन्ध

 pe  प्रसंगंतियां  विद्यमान  हैं  (agarz)- Fayre -  बिहार  ag¢adr  उड़ीसा  में

 सूचित  जनजाति  है  ।  राजवन्सी  असम  में  अनुसूचित  शौर  पश्चिम  बंगाल  में

 सूचित  जाति  है.।.इन  सब  पहलुओं  पर  ध्यान  देने  की  झ्रावश्यकता  है  ।

 अनुच्छेद  81  के  श्र  नुसार  8.70  लाख  व्यकितियों  के  लिये  सभा  का  एक-स्थान

 है  ,  देश  की  जनसंख्या  ag  रही  है  अ्रतएव  लोक-सभा  की
 सदस्य

 संख्या  बढ़ाना  उपयुक्त  है  |

 warts  महोदय  :  आप  कल  अपना  भाषण  जारी  रहें  ।

 wet  की

 ARREARS  OF  TAXES**

 ay  स्योतिन्नंय-बसु  कर  awazTatt  में  तीन  प्रकार  से
 गड़बड़  होती  है

 अर्थात्‌  कर  कम  कर  निर्धारण  तथा  कर  की  वसूली  न  किया

 श्री  के  आार०  mM  ने  24  1972  को  बताया  था.कि  कर  की  बकाया  राशि

 1000  करोड़  ऊपया  न  होकर  केवल  438.60  करोड़  रुपया  है  ।  उन्होंने  यह  भी  कहा  था  कि  कर

 की  बकाया  राशि  की  समस्या  947  से  ही  चल  रही  है  ।  प्रत्येक  ag  कर  वसूल  किये  जाते  हैं  तथा

 कुछ  कर  THAT  रह  जाते  लिये  नई  मांग  खोली  जाती  है  ।  438  करोड़  रुपयों  की  बकाया

 राशि
 केवल  एक  वर्ष  की  नहीं  वरन्‌  1947  से  लेकर  श्रब  तक  की  कुल  राशि

 है

 ।

 *आधे  घंटे  की  चर्चा  ।

 **Half-an-hour  Discussion,
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 करों  की  बकोया
 राशि

 निगमित  क्षेत्र  का  उल्लेख  करते  हुए  उन्होंने  कहा  था  कि  इस  समय  मेरे  पास  निगमित

 क्षेत्र  तथा  अन्य  क्षेत्र  के  नाम  बकाया  रादि  का  पृथक-पृथक  ब्यौरा  नहीं  है  ।  मैं  यह  सिद्ध  करना

 चाहता  हूं  कि  मंत्री  महोदय  ने  सट्टी  जानकारी  नहीं  है  ।  नियंत्रक  aat  महानिदेशक  के  1970-71

 के  प्रतिवेदन  में  कुल  बकाया  राशि  738.77  करोड  दी  गई  है  तथा  निगमित  क्षेत्र  की  a

 174.89  करोड़  रुपया  बकाया  बताए  गए  हैं  ।  श्रतः  उन्होंने  सभा  को  जान  गलत

 कारी  दी  है  ।  उन्होंने  उपहार  कर  सम्पति  कर  श्रादि  की  बकाया  रादि  को  भी  इसमें  सम्मिलित

 नहीं  किया  है  ।  नियंत्र+  तथा  महानिदेशक  के  प्रतिवेदन  में  बताया  गया  है  कि  सम्पत्ति  कर  की

 बकाया  राशि  1201.37  लाख  रुपया  उपहार  कर  की  बकाया  रादि  238.73  लाख  रुपया  है

 तथा  सम्पदा  You  की  बकाया  राशि  1571.34  लाख  रुपया  है  |

 लोक  लेखा  रुमिति  के  नवीनतम  प्रतिवेदन  में  कर  की  बकाया  राशि  का  पूरा-पूरा  विवरण

 दिया  हुआ  है  ।  उसमें  कहा  गया  है  कि  1966  में  381  करोड़  ara  1967  में

 541-73  करोड़  1968  में  22.61  HAS  1969  में  774.40  करोड़

 रुपया  अर  1970  में  840.7'  करोड़  रुपया  बकाया  था

 ary  समिति  के  श्रन्तिम  प्रतिवेदन  में  स्पष्ट  रूप  से  कहा  गया  है  कि  1944  में  कर  की

 बकाया  रादि  24  करोड़  रुपया  थी  जबकि  एक  दशाब्दि  में  बढ़कर  187  करोड़  रुपया  हो  गई

 उससे  श्रगली  दशाब्दि  में  यह  राशि  271  करोड़  war  हो  गई  तथा  गत  वर्ष  तक  यह  राशि

 840  करोड़  रुपया  हो  गई  ।  यह  भी  बताया  गया  है  कि  यह  राशि  लगभग  16  लाख  व्यक्तियों  पर

 बाकी है  उक्त  प्रतिवेदन में  यह  भो  कहा  गया  है  कि  इस  समस्या  के  समाधान  के  लिये

 प्रभावोत्पादक  उपाय  करने  की  भावद्यकता  है  |

 इन  सब  बातों  को  देखते  हुये  भी  सरकार  ने  कोई  कदम  नहीं  उठाया  क्योंकि  सरकार  स्वयं

 एकाधिकार  को  पनपने  में  सहायता  दे  रही  है  तथा  राजनीतिक  कारणों  से  कई  एकाधिकार  प्राप्त

 व्यक्तियों  को  कोई  हानि  नहीं  पहुँचाना  चाहती  |  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  तथा  प्रवर्तन  निदेशालय  श्रादि

 faq  मंत्रालय  से  हटाकर  प्रधान  मंत्री  के  भझ्रघीन  लाए  गए  फिर  भी  उसका  कोई  परिणाम

 नहीं  निकला  ।

 जहां  तक  माननीय  मंत्री  के  aly  मंत्रालय  के  कार्यकरण  का  सम्बन्ध  है  1970-71  में

 श्रायुक्तों  द्वारा  केन्दीय  सकिल  के  पास  जितने  मामले  भेजे  गये  उनमें  से  अधिकतर  छोटे  करदाताश्रों

 के  बारे  में  थे  ।  1971-72  में  24  श्रायुक्तों  ने  ऐसे  57  मामले  भेजे  तथा  उनमें  भी  अ्रधिक  छोटे

 करदाताओं  के  थे  तथा  बड़े  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  ।  पश्चिम  बंगाल

 स्थित  पांच  श्रायुक्तों  ने
 1970-72  में  मुकदमा  चलाने  के  लिये  एक  भी  मामला  नहीं  भेजा  यद्यपि

 वहां  श्रनेक  उद्योग हैं  ।

 यह  कहा  जा  सकता है  कि  पदिचम  बंगाल  में  कर  वसूली  के  लिये  पर्याप्त  कमंचारी  नहीं  हैं

 किन्तु  वहां  श्रायकर  से  सम्बन्धित  पांच  रेंज  हैं  इनमें  से  एक  रेंज  की  जांच  से  पता  चला  है  कि  वर्ष

 1971-72  के  आरम्भ  में  कर  भी  ब  काया नव  ar
 ha  es  |  2

 sor  &2  क LN  की  ची  गे  as  रुपया  थी  .।  केन्द्रीय
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 ज्योतिमंग  ag ]

 प्रत्यक्ष  कर  बोर्ड  ने  ala  कर  श्रध्ययन  करके  यह  निष्कर्ष  निकाला  है  कि  पठि  बंगाल  स्थित  कर

 विभागों  में  कमंचारियों  की  संख्या  बहुत  कम  है  ।

 खेद  की  बात  है  कि  कई  व्यक्तियों  की  at  लगभग  50  करोड़  रुपयों  का  कर  बकाया  है  |

 धनी  परिवार  ने  केवल  श्राठ  रुपया  कर  feat  ।

 वित्त  मंत्रालय  द्वारा  गत  वर्ष  एक  श्रभियान  श्रारम्भ  किया  गया  था  जिसका  उद्देश्य  यह  था

 कि  कर  की  बकाया  राशि  कम  से  कम  रहे  ।  किस्तु  वह  अभियान  सफल  नहीं  रहा  बल्कि  उससे  इस

 विभाग  के  कार्यक ररण  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा है  ।  इसके  साथ-साथ  विदेशी  कम्पनियां  इस  अवसर

 का  पुरा-पुरा  लाभ  उठा  रही  हैं  एक  श्रोर  तो  विदेशी  कम्पनियों  की  ate  कर  बकाया  है  तथा  दूसरी

 भोर  उनके  लाभांश  शरर  लाभ  में  वृद्धि  होती  जा  रही  है  ।  इण्डियन  टोबेको  कम्पनी  ने  ag  1969  में

 लाख  रुपया  लाभ  श्रजित  किया  तथा  1970  में  146.05  लाख  रुपया  ।  बजीर  सुल्तान

 कम्पनी  श्राफ  इण्डिया  ने  ag  1969  में  19.70  लाख  रुपया  तथा  1970  में  22,16  लाख  रुपया

 लाभ  भर्जित  किया  ।  इस  प्रकार  ag  कम्पनियां  दिन  प्रति  दिन  प्रगति  कर  रही  है  किन्तु  वे  सरकार

 को  कर  का  भुगतान  नहीं कर  रहीं  ।

 इसी  प्रकार  विदेशी  बेंकों  की  are  कर  बकाया  है  किन्तु  उन्होंने  श्रपने  देशों  को  लाभांदा  के

 रूप  में  जो  रादि  भेजी  है  उनसे  ज्ञात  होता  है  कि  उन्हें  कितना  लाभ  हो  रहा  लॉयड्स  बेक

 तथा  नेशनल  fasas  बैंक  ने  मुख्य  कार्यालय  के  खर्चे  के  लिये  1967  में  1,20,3  3,000  रुपये  भेजे

 जबकि  उनके  लाभ  की  रादि  2,15,33,000  रुपया  थी  ।  वर्षे  1970  में  उन्होंने  इस  सम्बन्ध  में

 2,01,82,000  रुपये
 की  राशि  भेजी  तथा  उनसे  कुल  लाभ  3,57,22,000  रुपया  हुआ  ।  मुख्य

 कार्यालय  पर  होने  वाले  खर्च  पर  आप  कर  वसूल  नहीं  होता  ।  नेदनल  festa  बेंक  ने  मुख्य

 कार्यालय के  खर्चे  के  लिये  1970  में  1,05,3  1,000  रुपये  भेजे  श्रौर  उनके  लाभ  की  राशि

 1,53,30,000  रुपया  थी  ।  इन  dal  ने  ag  1968-69  में  इस  बहाने  से  38-67  करोड़  रुपया

 अपने  देश  भेजा  तथा  1970  में  उस  राशि  में  40  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  ।  लोक  लेखा  समिति  के

 प्रतिवेदन  में  कहा  गया  है  कि  सरकार  का  ध्यान  बार-बार  कम  कर  निर्घारण  की  ओर  दिलाया

 गया  है  fax  भी  इस  प्रकार  की  भूलों  में  वृद्धि  होती  जा  रही  है  ।  लेखा  परीक्षा  प्रतिवेदन  के

 झनुसार  1965  में  803  ऐसे  मामले  पाये  गये  जिनमें  36.32  लाख  रुपयों  का  व्यय  कर

 निर्घारित  किया  गया  था  ।  बाद  में  ऐसे  मामले  बढ़ते  ही  गए  तथा  1971  में  इन  मामलों  की

 संख्या  2424  हो  गई  तथा  व्यय  निर्घारित  कर  की  राध  1,29,31,000  हो  गई  |  इससे  ज्ञात

 होता है  कर  विभाग  का  कार्य  कितना  saga  mexafeqa  वास्तविकता  यह  है  कि

 मध्य  वर्ग  के  लोगों  को  अधिक  से  श्रधघिक  परेशान  किया  जाता  है  किन्तु  बड़े  व्यापारियों  श्रौर  घनी

 व्यक्तियों  की  कोई  आंख  उठाकर  भी  नहीं  देखता  |  इसके  भी  काररा  हैं  ।

 श्रेणी  दो  के  ar  कर  श्रचिका  रियों  के  साथ  अन्याय  किया  जा  रहा  पश्चिम  बंगाल

 के  मददत्वपुण  sant  afaar  में  80  प्रतिश्नत  श्रेणी  दो  के  भायकर  अधिकारी  हैं  ।  उन्हें  fea
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 वेतन  दिये  जाने  के  कया  कारण  हैं  ?  प्रशासन  की  श्रकार्यकुशलता  के  कारण  कर  की  वसूली  नहीं

 होती  ।  कलकत्ता  के  स्पेशल  afaa  में  10  प्रतिश्वत  श्रेणी  दो  के  भ्रघिकारी  हैं  तथा  मुख्यालय

 में  भी  77.27  प्रतिशत  कमंचारी  श्रणी  दो  के  हैं  ।

 मेरा  कहने  का  श्रागाय  ag  है  कि  राजनीतिक  veer  ale  सांठ  गांठ  के  कारण  करों  की

 वसूली  नहीं  होती  ।  राजनीतिक  दृष्टि  से  एक  प्रभावशाली  व्यक्ति  की  श्रोर  कर  की  सारी  रादि

 बकाया  थी  तथा  तत्कालीन  वित्त  मंत्री  ने  उसे  समन  जारी  किये  थे  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  उनका नाम  क्या  है  ?

 श्री  ज्योतिमय  बसु  :  श्री  बीजू  पटनायक  मेरा  कहने  का  आशय  यह  है  कि

 इस  प्रकार  कर  की  वसूली  नहीं  की  जा  सकती  ।

 raarg Shri  M.  Daga  (Pali):  The  collection  of  tax  ar  [Calo  has  become  chronic
 problem  in  India.

 I  want  to  know  the  number  of  cases.  in  which  assessment  has  been  done.
 I  also  want  to  know  the  amount  involved  in  the  cases  which  are  under  prosecution  in
 the  court  of  law.

 It  has  been  observed  that  the  procedure  for  assesment  of  taxes  is  defective  as  8]
 result  of  which  people  go  to  Courts  and  get  stay  orders.

 May  I  also  know  whether  Government  have  adopted  certain  new  measures  to

 recover  the  arrears  of  taxes  after  receiving  the  Report  of  Wanchoo  Committee  ?

 कृष्णन  :  मंत्री  महोदय  के  वक्‍्तब्य  के  भ्रनुसार  aq  1971-72

 में  प्रायकर  भी  बकाया  राशि  38,600
 करोड़  रुपया  है  सरकार  ने  कर  वसुली  के  लिए  saraarrat

 कदम  नहीं  उठाये  हैं  तमिलनाडु  के  सिनेमा  श्रभितेता  की  mix  1971-72  में  23,49,617

 रुपया  बाकी  थे  ।  क्या  इस  श्री  रामचन्द्रन  के  विरुद्ध  केन्द्रीय  सरकार  ने  कोई

 कार्यवाही की  है  ?  कया  यह  सच  है  कि  श्री  रामचन्द्रन  ने  उच्च  न्यायालय  में  भ्ुकदम  दायर  किया

 था  तथा  बाद  में  उसे  वापस  ले  लिया  था  ?  क्या  उनसे  बकाया  राशि  aa  वसूल  को  गई  att

 यदि  नहीं  तो  उसके  लिए  कौन  SAAT  है  ?  कया  पक्षपात  के  कारण  उस  व्यक्ति  के  विरुद्ध  कोई

 कार्यवाही  नहीं  की  गई  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  झ्ार०  Tata)  :  यह  as  की  चर्चा  आयकर

 की  बकाया  राशि  के  सम्बन्ध  में  एक  प्रतारांकित  प्रदन  के  बारे  में  श्री  ज्योतिमंय  बसु  द्वारा  उठाई

 गई  है  तथा  उन्होंने  इस  सम्बन्ध  में  राजनीतिक  उद्द इयों  की  पूर्ति  का  आरोप  भी  लगाने  का

 प्रयत्न  किया  है  ।
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 के०  आर०  गरोश |

 यह  खेद  की  बात  है  कि  लगभग  438  करोड़  रुपये  का  कर  बकाया  ह  तथा  सरकार
 »

 इस  समस्या  को  गम्भीर  मानती  ary  समिति  ने  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  है

 तथा  उसमें  श्नुटियों  को  दूर  करने  के  लिये  farnrfzat  को  गई  हैं  ।

 यदि  माननीय  सदस्य  नियंत्रक  तथਂ  महा  लेखा  परीक्षक  के  प्रतिवेदन  को  ध्यान  से  देखे

 तो  ज्ञात  होगा  कि  उसमें  कर  की  शुद्ध  बकाया  राशि  399.82  करोड़  रुपया  बताई  गई  है  तथा

 आयकर  fast  के  अनुसार  कर  की  बकाया  राशि  लगभग  438  करोड़  रुपया  अ्रायकर

 विभाग  निदेशक  तथा  महालेखा  परीक्षक  के  साथ  बिचार  fara  करने  का  प्रयत्न  कर  रहा  है

 जिससे  इन  आंकड़ों  में  अन्तर  न  हो  सके  ।

 मैं  बकाया  राशि  का  व्यौरा  देना  चाहत  हूँ  1961-62  तथा  उससे  पहले  बकाया  राशि

 55.34  करोड़  रुपये  थी  ।  1962-63  से  1969-70  तक  यह  cfs  200.82  करोड़  रुपये  थी  ।

 1970-71  में  बक!या  राशि  8.82  करोड़  रुपया  तथा  1971-72  में  96.82  करोड़  रुपया  थी

 इस  प्रकार  यह  राशि  438.60  करोड़  रुपया  हुई  ।  यह  बकाया  राशि  वसूल  की  गई  कुल  राशि  का

 पांच  प्रतिशत  है  ।  मैं  यह  नहीं  कहता हूं
 कि  138  करोड़  रुपया  की  राशि  महत्वपूर्ण  नहीं  है  ।

 सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  भारी  चिन्ता  है  ।

 जब  यह  मामला  उठाया  गया  था  तब  मैंने  कहा  था  कि  निगमित  क्षेत्र  तथा  श्रन्य  क्षेत्रों

 के  बारे  में  पृथक-पृथक  was  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  बाद  में  हमने  इस  सम्बन्ध  में  आँकड़े  प्राप्त  करने

 का  प्रयत्न  किया  ।  निगमित  क्षेत्र  की  ओर  लगभग  92  करोड़  रुपयों  का  कर  बकाया  है  हमें  अभी

 लगभग  2,000  शभ्रायकर  श्रघिकारियों  से  जानकारी  उपलब्ध  करनी  है  तथा  उसके  वाद  ही  भ्रन्तिम

 रूप से  कुछ  बताया
 जायेगा  |  गत  10  वर्षों  में  नियमित  क्षेत्र  में  कुल  32,295.61  करोड़  रुपयों  का

 कर  age  किया  गया  है  तथा  92  करोड़  रुपयों  की  बकाया  राशि  उसका  2.86  प्रतिशत  है  ।

 यह  सच  नहीं  है  कि  बड़े  ग्रहों  से  कर  वसूल  नहीं  करिया  जाता  ।  कुछ  कार्यवाही  न्यायालय के  निरणुय

 के  बाद  ही  की  जा  सकती है  ।

 aaa  सदस्य  ने  नियंत्रक  तथा  महा  लेखा  परीक्षक  के  प्रतिवेदन  को  ध्यान  से  नहीं  देखा

 इसी  कारण  उन्होंने  मेरे  आंकड़ों  तथा  प्रतिवेदन  में  निहित  झ्रांकड़ों  में  were  बताया  वास्तव

 में  उन्होंने  यह  चर्चा  उठाकर  सभा  को  घोखा  किया  है  ।

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  श्रन्य  करदाताग्रों  के  बारे  में  seq  उठाये  हैं  उनके  सम्बन्ध  में  मुझे

 जीनकारी  नहीं  है  तथा  उसके  लिए  मुझे  पुत्र  समय  चाहिए  ।

 इसके  पदचात  लोक  सभा  14  1972/23  1894

 के  ग्यारह  बजे  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  Eleven  of  the  clock  on  Thursday  the  14th  Decem-

 ber,  1972/  Agrahayana  23,  1894  (Saka)
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